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प्रकाशन विभाग 
सूसना झौर प्रसारण संत्रालय 
भारत सरकार 


२४ श्रावण, १८८१ (१५ अगस्त, १६५६) 


१ रु० ५० नये पैसे 


| हु 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्‍ली-८ द्वारा 
प्रकाशित तथा गवर्नसेंट आफ़ इण्डिया प्रेस, फ़रीदाबाद में मुद्रित । 


भूमिका 


बारहवां बर्ष' में अप्रैल १९५८ से मार्च १६५९ की भ्रवधि में केन्द्र 
तथा राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों की कुछ उल्लेखनीय सफलताश्रों पर 
प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के पहले भाग मे केन्द्रीय सरकार की गतिविधियों 
की तथा दूसरे और तीसरे भाग में क्रमश: राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों की 
गतिविधियों की विवेचना की गई है। 


चूकि इस पुस्तक का क्षेत्र काफी व्यापक है, इसलिए विभिन्‍न विषयों पर 
संक्षेप में ही प्रकाश डाला गया है । झाशा है कि आलोच्य वर्ष में भारत की 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का अध्ययन करने के लिए यह 
पुस्तक बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । 
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१. विदेश 


विदेशों के साथ भारत के सम्बन्ध-सूत्रों को संचालित करने तथा संयुक्त 
शप्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने का काम विदेश मंत्रालय के ज़िम्मे 
है । इसके अतिरिक्त, जब अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों को किसी विदेशी 
सरकार अथवा संस्था से काम पड़ता है, तो उस स्थिति में यह मंत्रालय उनको 
भी सलाह-मणविरा देता है । देश में यह मंत्रालय उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण 
(नेफा), नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र की प्रशासन-व्यवस्था की तथा 
भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के नीति-विषयक मामली की देखभाल करता है । 


१६५८-५६ में पश्चिम एशिया को संकटों का सामना करना पड़ा और 
पूर्व एशिया और यूरोप में भी तनाव बढा। तो भी, भारत ने इस तनावपूर्ण स्थिति 
को शानन्‍त करने की अपनी कोशिशें जारी रखीं । प्रधान मंत्री ने अमेरिका के 
प्रेज़ीडेंट से अपील की कि लेबनान से अमेरिकी फौजें वापिस बुला ली जाएं 
और ' संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में कारंवाई करने का अवसर दिया जाए। 
भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षण दल (आब्जर्वेशन ग्रुप) में 
शामिल होना स्वीकार कर लिया तथा अपने सैनिक अधिकारियों के एक दल 
को वहां भेजा, जो वहां पर्यवेक्षकों के रूप में काम करेगा । लेबनान में भारतीय 
प्रतिनिधियों और भारतीय पर्यवेक्षक दल की सेवाञ्नों की मूरि-भूरि प्रशंसा हुई । 


ग्रंयक्त राष्ट्र संघ की महासभा (जनरल असेम्बली) में एक प्रस्ताव पेश 
करने में भारत भी सम्मिलित हुआ जिसमें सदस्य-राष्ट्रों से यह अनुरोध किया 
गया हूँ कि वे चार्टर के अनुसार आचरण करेंझौर विवादों को शान्ति से निपटाने 
के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ काआश्नय लें । भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कोरिया 
के दोनों भागों के एकीकरण की समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकालने में योग 
देना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, भारत ने शान्तिपूर्ण कार्यो के लिए बाह्म' 
अन्तरिक्ष का अध्ययन करने में सहयोग करने के उद्देश्य से प्रारम्भिक समित्ति 
बनाने में रूस कौर पश्चिमी देशों में मतैक्य लाने के अपने प्रयत्त भी जारी रखे । 


कश्मीर 

सुरक्षा परिषद (सिक्यूरिटी कौसिल) के #दिसम्बर, १६५७ के प्रस्ताव 
के अनुसार डा० ग्राहम ने भारैत और पाकिस्तान की यात्रा की | इस प्रस्ताव में 
उनसे कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान सम्बद्ध्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय 
आयोग के प्रस्तावो पर अमल करने तथा दोनों देशों में शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता 
कराने के लिए यथोचित कारंवाई करने के बारे में वह दोनो पक्षों से सिफा- 
रिश् करें। डा० ग्राहम ने अपनी रिपोर्ट २८ मार्च, १६५८ को सुरक्षा परिपद 
में पेश की | कश्मीर में पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सुलझाव 


में तब से कोई प्रगति नही हुई है। 


नहरी पानी 


नहरी पानी विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने 
के लिए जनवरी १६५८ में विश्व बैक के उपाध्यक्ष (वाइस-प्रेज़ीडेंट) श्री डब्ल्यू ० 
ए० बी० इलिफ़ ने भारत और पाकिस्तान की यात्रा की । उपाध्यक्ष महोदय के 
निमन्त्रण पर २४ अप्रैल, १६९५८ को रोम में पुन: बातचीत शुरू हुई, जब 
पाकिस्तान से कहा गया' कि वह अपनी कार्य-योजना पेश करे। यह योजना 
जुलाई १६५४८ मे लन्दन में हुई एक बेठक में भारत के प्रतिनिधियों के सिधुर्द 
कर दी गई। इस योजना पर भारत सरकार के विचार और उसके अपने प्रस्ताव 
विश्व बैक के प्रतिनिधियों को दिसम्बर १६९४८ में दे दिए गए। इस समय 
विश्व बैक के अधिकारियों और भारतीय तथा पाकिस्तानी शिष्टमण्डलों के 
बीच वाशिगटन में विचार-विमर्श हो रहा है । 


उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण, 
नागा पहाड़ियां और त्वेनसांग क्षेत्र 

इस वर्ष उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के भीतरी भागों में प्रशासन-व्यवस्था 
को सुचारू रूप से चलाने तथा आ्रादिमजातीय लोगों को बुनियादी सुविधाए 
प्रदान करने में अच्छी प्रगति हुई । वहां विधि और व्यवस्था भंग करने की कोई 
गम्भीर घटना नहीं घटी। दूरस्थ इलाकों में रहने वाले आदिमजातीय लोगों 
की सुविधा के लिए इस वर्ष अ्रनेक नए प्रशासनिक केन्द्रो और चौकियों की 
स्थापना की गई । 


आदिमजातीय लोगो के हित के लिए जो विकास कार्य शुरू किए गए है, 
उनमे आदिमजातीय लोगों ने इस वर्ष पिछले वर्षो की अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
दिलचस्पी ली। वर्तेमान छः सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 


र्‌ 


खण्डों के अतिरिक्त, १९५८ में तीन और खण्ड बनाए गए। १५ मुख्य आदिम- 
जातीय' बोलियों के लिए देवनागरी लिपि में पाठय-पुस्तके तैयार करने के काम 
में भी अच्छी प्रगति हो रही हैं । 

इस वर्ष पूर्ववत भ्रसभै राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) राष्ट्रपति के एजेण्ट के 
रूप में नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र की शासन-व्यवस्था करत रह । 
१ दिसम्बर, १६५७ को एक नई इकाई बन जाने के बाद से इस क्षेत्र की विधि 
और व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ | लुक-छिप कर बदअमनी फैलाने वाले 
विरोधी लोग हथियार डाल रहें हैं और शान्तिपूर्वक अपने काम-धंधों में लग रहे 
है । मई १६५८ में नागा लोगों का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें कोहिमा सम्मेलन 
के प्रस्तावों का समर्थन और हिसा की निन्‍दा की गई । 


पुतेंगाली बस्तिया 


पुर्तंगाली बस्तियों में बसने वाली जनता को मुक्त कराने के लिए बल- 
प्रयोग न करने की जो नीति भारत सरकार की है, उस पर वह इस वर्ष भी 
पूरा आचरण करती रही । 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में मार्ग अधिकार' के सम्बन्ध में जो मामला चल 
रहा है, उसमे भारत सरकार ने २५ मार्च, १६५८ को अपना एक प्रतिज्ञापन 
दाखिल किया । पुतंगाली सरकार ने अपना उत्तर २५ जुलाई, १६५८ को 
दाखिल किया। भारत की प्रार्थना पर न्यायालय ने भारत द्वारा अपना प्रत्युत्तर 
पेश करने की तारीख २६ जनवरी, १९६५८ निश्चित की । 


इस वर्ष पुतंंगाली पुलिस ने भारतीय सीमा का १४ से भी अधिक बार अति- 
क्रमण किया। भारत सरकार ने इस प्रकार की दो घटनाओं के लिए विरोध 
प्रकट किया । इस वर्ष अनेक पुर्तंगाली सैनिक और गोआनी रंगरूट पुर्तगाली 
फौज से भाग कर भारत चले आए । 


भारत के पड़ोसी 


ग्रफगानिस्तान 

जुलाई १६४८ में भारत का एक व्यापार-शिष्टमण्डल अफगानिस्तान 
गया, जिसने अफगानिस्तान के साथ एक नया व्यापार-करार किया । 
भारत सरकार काबुल और कंधार में ऋतु और विमान-संचार सम्बन्धी 
सुविधाएं पूर्ववत दे रही है, तथा इस वर्ष उसने काबुल में कुछ लघु उद्योगों को लगभग 
१५,००० र० के मूल्य को चोज़ें भेंट की । इसके अलावा, भारत सरकार ने 


अक्तूबर १६४८ में अफगानिस्तान सरकार को एक पूर्णतः सुसज्जित चलती- 
फिरती चिकित्सा-गाड़ी भी भेंट की । सांस्क्ृतिकक्षित्र में, चार अफगानी संगीतजों 
को भारतीय संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वजीफे दिए गए । 
इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र फैलोशिप योजना के अन्छर्गत भारत में कुछ अन्‍य 
क्षेत्रों में ट्रेनिंग की सूविधाएं भी प्रदान की गई । 


बर्मा 


भारत और बर्मा के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता 
लगाने के लिए इस वर्ष बर्मा का एक आ्थिक शिष्टमण्डल दिल्‍ली आया। १९५६ 
के व्यापार-करार के मसविदे पर (जिसमें दोनों सरकारों द्वारा किए जाने वाले 
उपायों की व्यवस्था है) सितम्बर १६५८ में हस्ताक्षर हुए । भारत-बर्मी 
वित्तीय करार, १६५७, के भ्न्तरगगंत बर्मा सरकार को ५ करोड़ रु०- का एक 
और ऋण दिया गया । 
श्रीलंका 

इस वर्ष से एयरू सिलोन को बम्बई में यातायात के भ्रधिकार प्रदान 
कर दिए गए है । श्रीलंका में दिसम्बर १६५७ में बाढ़ के कारण काफी तबाही 
मची थी। इस सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार ने जो पुनर्वास और पुन्निर्माण कार्य क्रम 
आरम्भ किए हैं, उनमें योग देने के लिए भारत सरकार ने इस वर्ष १० लाख 
रु० के मूल्य का साभान श्रीलंका को भेंट किया । 
नेपाल 

भारत सरकार और नेपाल सरकार में २० नवम्बर, १६५८ को 
एक'करार पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अन्तर्गत लगभग ३ करोड़ ५० लाख रु० की 
लागत से त्रिशूली पत्त-बिजली योजता का निर्माण किया जाएगा। यह खर्च भारत 
सरकार द्वारा दी जाने वाली १० करोड़ रु० की राशि में से किया जाएगा । 
जून १६४८ में नेपाल, भ्रमेरिका और भारत के बीच एक त्रिदलीय दूर- 
संचार (टेली-कम्युनिकेशन) करार पर हस्ताक्षर हुए । इस योजना का 
उद्देश्य काठमांडू-नई दिल्ली और काठमांडू-कलकत्ता के बीच दूर-संचार 
साधनों में सुधार तथा नेपाल में दूर-संचार साधनों की सचारु व्यवस्था 
करना है । 


' 'याकिस्तान 
पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर होने वाली दुघटनाओं के कारण 


५ 


इस. वर्ष भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध काफी बिगड़ गए । सीमा सम्बन्धी 


प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों 
के बीच सितम्बर १९६५८ में दिल्ली में जो मीटिंग हुई, उसके परिणामस्वरूप 
पूर्व पाकिस्तान-स्थित पुरानी क्च-बिहार की कस्तियों के साथ भारत-स्थित 
पाक़िस्तानी बस्तियों का तबादला करने के बारे में सुलह हो गई । १६४५८ के 
अन्त तक लगभग २१० मौल लम्बी भारत-पाकिस्तानी सीमा का निर्धारण किया 
गया । १६५८-५९ का काम हाथ में ले लिया गया है । 


पाकिस्तान ने रुकावट पैदा करने का जो रवेया अ्रस्तियार कर रखा है, 
उसके फलस्वस्म भारत-पाकिस्तान व्यापार-करार, १६५७-६० को क्रियान्वित 
करने में विध्न पैदा होते रहे । त्रिपुरा की सरहद के बंद हो जाने और पाकिस्तान 
में मार्शल ला लग जाने के कारण सीमा पर होने वाला सारा व्यापार इस वर्ष 
बिल्कुल ठप्प हो गया । 


१९४८ में ४,८६८ हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान छोड़ कर भारत आए । 
१६४७ में १०,६३० हिन्दू भारत आए थे। 


पाकिस्तान में संविधान रह हो जाने तया जनरल अयूब'चखां द्वारा पाकिस्तान के 
प्रेज़ीडेंट पद पर आसीन होने से सीमा पर घटनाओं की संख्या और गम्भीरता 
में इस वर्ष और भी वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त, निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में विभिन्न 
उपायों को क्रियान्वित करने की दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि 
पाकिस्तान ने सहयोग नहीं दिया। 


राष्ट्रमंडल 

इस वर्ष एच० आर० एच० ड्यूक आफ एडिनबरा, राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्धो 
के ब्रिटिश सेक्रेटरी आफ स्टेट, और कताडा और न्यूज़ीलेड के प्रधान मंत्रियों ने 
भारत की यात्रा की । इस वर्ष भारत की विदेश उपमत्री आस्ट्रेलिया और न्यूजी- 
लेड एक सदभावना मिशन पर गईं, और भारत के वित्त मंत्री ने ओटेवा में 
राष्ट्रमण्डलीय व्यापार और श्र्थ सम्मेलन मे भाग लिया। डा० भाभा के नेतृत्व 
में इस वर्ष एक भारतीय शिप्टमण्डल ने राष्ट्रमंडलीय न्यूक्लियर वैज्ञानिक सम्मेलन 
में भी भाग लिया । 


पश्चिम एशिया 


भारत तथा पश्चिम एशिया के देशों में जो मैत्री और सदभावना के सम्बन्ध 
बने हुए हैं, उनको और भी सुदुढ़ करने के लिए इस वर्ष विभिन्न उपाय किए 


गए । भारत ने ईराक गणराज्य को मान्यता प्रदान की और इस दे 
के साथ एक नए व्यापार-करार पर हस्ताक्षर क्लिए । भारत ने भारत-ईरानी 
सांस्कृतिक करार की भी पुष्टि कर दी है । इस वर्ष ईरान सरकार ने आयात के 
मामले में भारत के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार किया जेसा कि किसी अत्युन्त 
क्ृपापात्र राष्ट्र के साथ किया जाता हैं । 


पूर्वे एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया 


भारत सरकार ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलवाने के अपने 
प्रयत्न पूृबंबत जारी रखे, तथा चीनी तट के समीपवर्ती द्वीपो के प्रति चीन के 
दष्टिकोण का समर्थन किया तथा इस बात पर बल दिया कि तायवान 
और चीनी तट के समीपवर्ती द्वीपों का विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से 
हल किया जाए। जापान के साथ भारत के आथिक और सुर॒ास्क्ृतिक 
क्षेत्रों में सहयोग और मंत्री की भावना में वृद्धि । इसके अतिरिक्त, 
इस वर्ष जापान को भारतीय फीचर फिल्में और पुस्तकें भेजने का भी 


विचार है। 


वियतनाम और. कम्बोडिया में भ्रन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियत्रण 
आयोग ने (भारत जिसका चेयरमेन है) इस वर्ष श्रपना काम जारी रखा। लाभ्रोस 
में जुलाई १६५८ में हुए पूरक चुनावों के बाद अन्तर प्ट्रीय आयोग को भ्रनिदिचत 
काल के लिए स्थगित कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि सामान्य 
रीति से इस आयोग का संयोजन पुनः किया जा सकता है। इस वर्ष मलाया 
और थाईलेण्ड को लगभग १८,००० ० के मूल्य के हैज़ा रोकने के टीके 
मेंट किए गए । भारत और मंगोलिया के बीच अधिक व्यापार की 
सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मंगोलिया से एक शिष्टमण्डल भी भारत 
आया । 


यूरोप 
यूरोपीय देशों के साथ संस्कृति, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में आदान- 
अदान करके वर्तमान मेत्रीपूर्ण सम्बन्धों को इस वर्ष और भी सुदृढ़ किया गया। 
पोलेण्ड और भारत में हुए सांस्कृतिक करार की सम्पुष्टि कर दी गई 
फ्रांस के साथ एक आ्थिक और तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए 
गए । संघीय जर्मन गणराज्य और भारत के बीच व्यापारिक और औद्योगिक 


सत्रों में घनिष्ठ सहयोग पूर्ववत बना रहा। इस वर्ष रूस और भारत ने एक नए 
पंचवर्षीय व्यापार-करार पर हस्ताक्षर किए । इसके अतिरिक्त, भारत में 


नए औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने में रूस सहायता देता रहा। मैड्रिड में इस 
वर्ष एक पृथक भारतीय दूताव/स खोल दिया गया है। 
* अमेरिकी देश 


शक 


इस वर्ष भारत के वित्त मंत्री की श्रमेरिका यात्रा से अमेरिका में भारत की 
आर्थिक दशाओं के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हुई। इसके अतिरिक्त, अमेरिका 
में भारत की विदेश नीति के प्रति भी सहानुभूति प्रकट की गई। अमेरिकी निर्यात- 
आयात बैंक तृथा अमेरिकी सरकार के साथ कई ऋण सम्बन्धी' करारों पर 
हस्ताक्षर किए गए । इनमें (क) पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत २ करोड़ ८० 
लाख डालर मूल्य की कपास का गेहूं में तबादला करने का करार, (ख) अ्रमेरिकी 
पूजीगत साज-सामान की प्राप्ति के लिए १५ करोड़ डालर का ऋण सम्बन्धी 
करार, (ग) उड़ीसा खनिज लौह परियोजना के लिए २ करोड़ डालर का ऋण 
सम्बन्धी करार, तथा (घ) भारत को अमेरिका की २३ करोड़ ८८ लाख डालर 
मूल्य की फालतू कृषि वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धी करार विशेष उल्लेखनीय 


ह््‌। 


कि 


अफ्रीका 


अफ्रीका के स्वतन्त्र राष्ट्रों में भारत इस वर्ष भी पूर्ववत काफी दिलचस्पी 
लेता रहा है। भारत ने घना को भारतीय टेक्नीशियन और अध्यापकों की सेत्राएं 
उपलब्ध कराता स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त, भारत ने संयुक्त अभ्रब 
गणराज्य (जो कि मिश्र और सीरिया राज्यों के विलय से बना है) तुरन्त 
मान्यता प्रदान की, तथा इस नवोदित राज्य के साथ एक सांस्कृतिक करार पर 
हस्ताक्षर किए । भारत ने सूडान की नई सरकार को, जो १६५८ में बनाई 
गई थी, मान्यता प्रदान कर दी हैं और इस देश के साथ सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान जारी है। मोरक्को और ट्यूनिसिया के साथ भी राजनयिक सम्बन्ध 
स्थापित कर दिए गए हैं । 

| भारत के साथ विशेष सन्धि से सम्बद्ध देश 

भूटान 

भूटान में भारत के प्रधान मंत्री की यात्रा से दोनों देझ्षों के बीच 
मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुए है। इस वर्ष पश्चिम बंगाल और असम 
से लेकर भूटान की सीमा तक सडकें बनाने के लिए कदम उठाए गए । 
भारत सरकार ने भूटान सरकार को विक्रास कार्यों के लिए मुफ्त इस्पात, सीमेंट, 


उर्वरक, और टक आदि देने के अतिरिक्त, भूटान में सड़क' विकास के निमित्त 
१,५०,००० २० देना मंजर किया है। भूटान में बंतरों का रस निकालने की एक 
फैक्टरी लगाने के लिए २०,५०० रु० का एक ऋण भी दिया जा रहा है । 


सिविकम 


पा 


इस वर्ष सिक्किम की सप्तवर्षीय विकास योजना में काफी प्रगति 
हुई । गंगटोक-नथूला सड़क, जो गंगटोक को सिक्किम-तिब्बत की सीमा 
से जोडती है, सितम्बर १६५८ में खल गई । इसके अलावा, सिक्किम में 
तिब्बंत के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए एक अनुसन्धान संस्थान स्थापित 
करने में मी भारत ने सहायता प्रदान की । भूटान में ताबे के भडार खोजने 
की योजना मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 


पृथक्करण नीति 


इस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने वर्ग-क्षेत्र (ग्रप एरियाज) अधिनियम 
के अन्तर्गत अनेक कस्बों और नगरों में अलग-अलग वर्ग-क्षेत्र बनाने की घोषणाए 
की । इनके फलस्वरूप गैर-यूरोपीय उदभव के हजारो दक्षिण अ्फ्रीकियो 
के जीवन और उनकी सम्पत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष भी भारत 
सरकार जातिगत भेदभाव का पूर्ववत विरोब करती रही और इस मामले की 
ओर उसने पुन' संयकत राष्ट्र संघ की महासभा का ध्यान आकर्षित किया । 
महासभा ने भी इस प्रकार की जातिगत भेदभाव की नीतियों की भत्सेना 
की और दक्षिण अफ्रीका से अनुरोध किया कि वह संयुक्त राप्ट्र संघ के चार्टर 
के सिद्धान्तों और उद्देश्ो तथा विश्व-मत का खयाल करते हुए भ्रपनी नीति 
को बदले । 


उपनिवेशवाद 


उपनिवेशों के स्वशासन अधिकार का समर्थन करने की अपनी सामान्य 
नीति के अनूसार भारत सरकार ने साइप्रस-वासियों के स्वशासन के अधिकार 
का समर्थन किया हैँ और भ्रल्जीरियाइयों और फ्रांसीसियों से भी आपस में बैठ कर 
बातचीत करने का अनुरोध किया हैं । 


विदेशों में भारतीय 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के लोगों के साथ व्यवहार के प्रइन पर 
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके सम्बन्धित पक्षों 


प्प 


ते अपील की है कि वे इस प्रइन का हल निकालने के लिए आपस में बातचीत 
करें। इस वर्ष कोलम्बो-स्थित भारतीय उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर ) ने श्रीलंका में 
भारतीय उद्भव के उन लोगों को भारत सरकार के व्यय पर भारत लौटा लाने 
के लिए कार्रवाई की जो भारत लौटने के इच्छुक थे । 

फ्ि 


राजनयिक तथा कौंसलर दूतावास 


१६५८ के अन्त मे भारत में पोप के दूतावास के अलावा, ४० दूतावास, 
प उच्चायक्त और ८ लीगेशन थे। विदेशी कौसलर पदों की संख्या ६२ थी। 

इस वर्ष चिली में भी दृतावास स्थापित किया गया हैं और वहां का राज- 
दूत बोलिविया में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। स्पेन के साथ भी राजनयिक 
सम्बन्ध स्थापित किए गए है । मोरक्को में भी एक राजदूत नियुक्त कर दिया 
गया है, जो कि ट्यूनिसिया में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। रूमानिया 
में भी एक कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया है। सीरिया और मिस्र के 
विलय से संयुक्त श्ररब गणराज्य बन जाने के परिणामस्वरूप, दमिश्क में भारतीय 
दूतावास के स्थान पर कौसुलेट-जनरल बना दिया गया हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 

दिल्‍ली में भ्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोप, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास 
बैक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ, उसका 
भारत ने आतिथ्य किया | संयुक्त राष्ट्र संध और उसकी विभिन्न एजेसियों 
के तत्वावधान में जो अनेक सम्मेलन हुए, उनमें भी भारत ने भाग लिया। 
इसके अतिरिक्त, भारत ने काहिरा मे हु अफ्रेशियाई विधि परामर्ण समिति के 
दूसरे अधिवेशन में और जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानून सम्मेलन 
में भी भाग लिया । 


२. रक्षा 
रक्षा मंत्रालय तीतो सेनाओं के मुख्यालयों के अतिरिवत, भारत की समझस्त्र 
सेनाओं का प्रशासन करने और उनके प्रयोग पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तर- 
दायी है । इस मंत्रालय का मुख्य कार्य इस बात का लिइ्तय करना है कि (१) 
तीनों सेनाओं की शाखाओं के विकास और उनकी गतिविधियों में सम्तिल , 
सामंजस्य रखा जाए, (२) तीति विपयक मामलों पर सरकार से निर्णय प्राग्न 
करके उन निर्णयों से तीनों सेनाग्रों की शाखाओं को झ्रवगत कराया जाए और 


उन निर्णयों को कार्यान्वित किया जाए, तथा (३) ससद से आवश्यक व्यय की 
स्वीकृति ली जाए । न 


स्थल सेना हि 


प्रदेशिक सेना 


इस वर्ष प्रादेशिक सेना की यनिठों के प्रशिक्षण और उनकी हाजिरी में 
सुधार करने का काम पहले की तरह जारी रहा । सेना की कुशलता में वृद्धि 
करने के उद्देश्य से कुछ यूनिटो का प्रान्तीयकरैण कर दिया गया है ॥, ३१ दिसम्बर, 
१९५८ को प्रादेशिक सेना की कुल सख्या स्वीकृत संख्या के €१ प्रतिशत से 
अधिक थी । 


इस संगठन को और अधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रादेशिक्‌ सेना के 
कर्मचारियों को सेवा-निवत्त (रिटायर) होने, यात्रा, भत्ते और नौकरी की 
शर्तों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी गई है । 


प्रादेशिक सेना के कमं चारियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इस वर्ष शिक्षा 
अनुदान मंजूर किए गए हैं। इसके भ्रतिरिक्त, कर्मचारियों को उस दशा में 
यात्रा सम्बन्धी रियायतें देने की भी व्यवस्था कर दी गई हैँ जब कि वे बीमार 
हों और किसी सिविल श्रस्पताल से प्राइवेट अस्पताल को या सैनिक श्रस्पताल 
से अपने घर को प्रस्थान करें । 


लोक सहायक सेना 


लोक सहायक सेना की स्थापना १ मई, १६५५ को की गई थी । तब से लेकर 
३ जनवरी, १६९५६ की अवधि तक ७८२ शिविर लगाए गए तथा ३,४४,६१०७० 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । 


अशिक्षण 


सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के अलावा, इस वर्ष सैनिकों 
को इन हथियारों का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना भी सिखाया ग्रया । 
वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में भी सुधार कर दिया गया हैँ तथा 
नए पाठ्यक्रम भी आरम्भ कर दिए गए है जिससे कि वर्तमान काल के यद्ध-कौशल 
में भारतीय सेना पीछे न रह जाए। इस वर्ष पहली बार ही 'उद्योग-धंधों के 
अन्तर्गत प्रशिक्षण योजना' के ३ पाठ्यक्रमों की योजना बनाई गई है । इन पाठ्य- 
क्रमों का उद्देश्य सेनिक कारखानों और फैक्टरियों के प्रबन्ध के लिए निरीक्षक 


का 


२० 


कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि और काम करने 
के तरीकों में सुधार हो । 


टाइम-स्केल के हिसाब से तरक्की 


सेना के अ्रधिकारियों को तरक्की करने का भ्रवसर मिल सके, इस बात को 
ध्यान में रखते हुए टाइम-स्केल से तरक्की की जो प्रणाली अब तक मेजर के 
पदाधिकारियों पर लागू थी, उसे लेफ्टिनेंट कर्नल के पदाधिकारियों पर भी लाग॒ 
कर दिया गया है। इससे जो अधिकारी रिक्त स्थान न होने के कारण चुनाव 
(सेलेक्शन) हारा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद नही पा सकते थे, वे अब २४ साल 
की नौकरी पूरी कर लेने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त कर दिए 
जाएंगे, बशततें कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और उनकी आयु अनिवार्य रूप से 
रिटायर होने की आयु से अधिक न हो । 


रिटायर होने की श्रायु 


अभी कुछ समय पहले तक मेजर और उससे नीचे के अधिकांश पदाधि- 
कारियों के अनिवार्य रूप से रिटायर होने की आयु ४५ वर्ष थी। भ्रब इस 
आयु-सीमा को बढ़ा कर ४८ वर्ष कर दिया गया है और इस नियम को लेफ्टि- 
नेंट कर्नल के स्थायी पदाधिकारियों तथा उससे नीचे के पदों पर भी लाग 
कर दिया गया हैं । इसके श्रतिरिक्त, आर्मी सर्विस कोर, तथा इंटेलीजेन्स कोर 
के स्थायी कनेलों के रिटायर होने की आयु ५० वर्ष से बढ़ा कर ५२ वर्ष कर 


दी गई है । 


विदेशों में भारतीय सेना की सेवाएं 


इस वर्ष लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक दल की सहायता करने के 
लिए भारत से सशस्त्र सेनाएं भेजने के लिए कहा गया था। इस कार्य के लिए 
भारत ने ७१ अधिकारियों को भेजा, जो अ्रपना काम पूरा करके भारत लौट 
आए हैं । 


भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने मिस्र में संयक्‍त राषप्ट संघीय झापात 
सेना के साथ मिस्र और इज़राइल के बीच यद्ध-विराम रेखा पर बड़ी योग्यता- 
पूवक अपना काम जारी रखा । जेनेवा करार के अन्तर्गत भारतीय सेना की 
टुकड़ी को चीन में जो विभिन्न कार्य सौंप गए थे, उन्हे वह बड़ी तत्परता से करती. 
रही । परन्तु इस वर्ष, वियतनाम को छोड़ कर, भारतीय सेना की टकडियों 
की संख्या काफी घटा दी गई हूँ । कम्बोडिया में भारत के बहत कम कर्मचारी 


रह गए है। २२ जुलाई, १६९५८ से लाओस में भारतीय कर्मचारियों ने अपना 
काम समाप्त कर दिया । 


नौ सेना ु 

इस वर्ष भी नौ सेना ने हर दिशा मे प्रगति की । इस वर्ष एक विशेष उल्लेखनीय 
बात यह हुई कि नौ सेना अमलाध्यक्ष' (चीफ आफ नेवल स्टाफ) के पद 
पर (जिस पर अब तक ब्रिटिश अधिकारी ही नियुक्त किया जाता था) पहली 
बार एक भारतीय वाइस-एडमिरल आर० डी० कटारी की नियुक्ति की गई । 
कुछ वर्ष पूर्व नौ सेना निर्माण का जो कार्यक्रम बनाया गया था, उसमें भी तेज़ी 
से प्रगति हो रही है और अनेक जहाज़ समुद्र में उतार दिए गए है। इसके अ्रति- 
रिक्त, प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी स्वावलम्बी होने की दिशा में श्रच्छी प्रगति 
हुई । इस वर्ष भारत में अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चालू किए गए 4 


जहाज़ों की प्राप्ति 


भारतीय नौ सेना के वायुयान गिराने वाले ब्रह्मपुतनः. नामक नए युद्ध- 
पोत को तथा खुकरी' ज्ञामक एक पतडब्बी-मार युद्धपोत को यूनाइटेड किगडम में 
तौ सेना में शामिल कर लिया गया। इन दोनों जहाजों को ७ नवम्बर, १६५८ 
को भारतीय बेड़े में शामिल कर लिया गया । इस वर्ष त्रिशूल, तलवार', क्रपाण' 
और कुठार' नामक पनडुब्बी-मार युद्धपोत तथा ब्यास' नामक वायुयान- 
मार युद्धपोत यू० किगडम में समुद्र में उतार दिए गए । इसके अलावा, हिन्दु- 
स्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापटनम हारा निर्मित प्रुवकः नामक मूरिग 
जहाज को भी समुद्र में उतार दिया गया । 


नो सेना उडडयन 
कोचीन के फ्लीट रिक्वायरमेंट्स यूनिट' में ५ नए फायर-फ्लाई' 


ये ५ 


वायुयान बढ़ा दिए गए है। ये वायुयात २० मिलीमीटर की तोपों से लैस हैं 
और राकेट और बम उठा कर ले जा सकते है। 


भारतीय वायु सेना में प्रशिक्षण पाने वाले नौ सेना के पायलटों की संख्या 
में भी वृद्धि कर दी गई है । कोचीन में वायुसेना के तकनीकी कर्मचारियों और नौ 
सेना के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । १६५८ में भी कुछ जवान 
यू० किग्रडम में उच्च तकनीकी ट्रेनिंग प्राप्त करते रहे, परन्तु विचार यह है 
कि १६९५६ से इस प्रकार के पाव्यक्रमों का प्रशिक्षण भारत में ही दिया 
जाए। 


२ 


मभ्यास और गइहत 


इस बर्थ भी नौ सेना के जहाज़ों ने समुद्र में तथ्व बन्दरगाहों में स्वतत्त्र रूप से 
तथा राष्टमण्डल के भ्रन्य देशों की नौ सेनाओ्रों के संग नियमित रूप से अभ्यास 
किया । जनवरी और फरवरी १६४५८ में बसन्‍्तकालीन अभ्यास के दोरान मे बेड 
के जहाज़ों ने पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित विभिन्न बन्दरगाहों की यात्रा 
की । इसके अतिरिक्त, आाई० एन० एस० दिल्ली' ने अड्डू अटठाल, आई० एन० 
एस० दाक्ति' ने डाइगो गाशिया, तथा बारहवें युद्धपोत स्क्‍्वैड्न ने (जिसमे 
तीर और ष्णा' हैं) डाइगो गाशिया, सेशल्स, अड्डू अटठाल और माली 
नामक स्थानों की यात्रा की । 


तरक्की के अवसर 


भारतीय नौ सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर तथा उससे नीचे के पदाधिकारियों 
के रिटायर होने की आयु ४५ वर्ष की जगह ४८ वर्ष करने का निश्चय किया 
गया हैं । इसके अ्रतिरिक्त, जिन अधिकारियों को सेलेक्शन द्वारा कमाण्डर 
के पद पर तरक्की न मिल सकेगी, उन्हें २४ वर्ष की «कमीशन-प्राप्त नौकरी 
प्री कर लेने पर कमाण्डर बना दिया जाएगा। 


वाय्‌ सेना 
इस वर्ष आपरेशनल कर्मांड को एक एयर वाइस-माश ल के अधीन कर दिया 


गया, और उसकी श्रधीनता में एक ग्रुप हैडक्वार्टर रख दिया गया है जो कि 
एक एयर-कमोडोर को कमान में हैं । 


निर्माण कार्य 


वायुसेना में विस्तार होते और उसे आधुनिक वायुयानो से लेस करने के 

फलस्वरूप, नई पट्टियो (रन-वे) का निर्माण और वर्तमान पट्टियों में विस्तार 

किया जा रहा है। वाय सेना के साज-सामान तथा उसके भण्डारों के लिए 
ए स्थान के लिए भी आवश्यकतानसार व्यवस्था की जा रही है । 


सर्वेक्षण का कार्य क्रम 


१ भ्रप्रेल, १६४५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में भारतीय 
वायु सेना ने लगभग ४४,००० वर्गमील क्षेत्र के चित्र उतारे | आशा है कि 
१ जनवरी, १९५६९ से ३१ मार्च, १६९५६ तक ३४,००० वर्गमील क्षेत्र के चित्र 
उतारे जाएंगे । 


जी 


रक्षा उद्योग तथा भण्डार 


हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइकेट) लिमिटेड 


नाट वायुयान (जो ट्रान्सोनिक जेट वायुयान है) तथा आरपियस जेट 
इंजन के निर्माण में सनन्‍्तोषजनक प्रगति हुई । दिसम्बर १६५८ तक चार 
जोड़हीन सवारी डिब्बों के शैल रेलो को दिए गए । इसके अतिरिक्त, इस 
कारखाने ने पुष्पक' नामक एक बहुत ही हलका वायुयान बनाया, जिसने २४ 
सितम्बर, १६९५८ को पहली सफल उड़ान की 4 


| 
भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिसिटेड 
इस कारखाने में १९५८-५९ के पहले छ' महीनों में लगभग “२३ लाख 
रू० मूल्य का इलेक्ट्रानिक साज-सामान बनाया जा चुका है, जबकि १६५७- 
५८ में २८ लाख रु० का तथा १६५६-५७ मे ६ लाख रु० का उपर्युक्त सामान 
बनाया गया था । कारखाने के उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो चीजें बन चुकी 
है, उनके अलावा अन्य चीज़ें भी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हाल ही में 
एक विदेशी फर्म के साथ एक करार किया गया है, जिसके अन्तर्गत रक्षा सेवाग्रों 
के लिए आवश्यक कुछ विशेष प्रकार का सामान बनाया जाएगा। 


रक्षा उत्पादन 
१६५८-५६ के वर्ष में रक्षा उत्पादन बोडे ने शस्त्रास्त्र कारखानों का 
आवधुनिकीकरण करने और उनमें विस्तार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण 
योजनाओ्रों को स्वीकृति प्रदान की । इसके अतिरिक्त, रक्षा उत्पादन योजना 
समिति ने जो सिफारिशें की थी, उनमें से बहुतेरी सिफारिशों को क्रियान्वित 
कर दिया गया है। यह समिति शीघ्र ही अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर देगी, 
जिसमें रक्षा भण्डार की कुछ उन वस्तुओं को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार देश 
में ही बनाने की विस्तृत योजना होगी जो अ्रभी तक विदेशों से ही मंगाई जाती हैं । 
भारत में मल्टी-फ्यूएल ३-टन के ट्रक' बनाने के लिए पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स 
एम० ए० एन० के साथ करार कर लिया गया है। इसके अलावा, कुछ विशेष 
प्रकार के ट्रेक्टर भी देश में बनाने के लिए एक जापानी फर्म मैसर्स कमात्सू मैन्यु- 
फेक्चरिग कम्पनी के साथ समझौता हो गया है । 
रक्षा भण्डार तथा शस्त्रास्त्र 
इस वर्ष शस्त्रास्त्र बनाने वाले कारखानों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र 


_ तथा सामान बनाने की दिश्षा में काफी प्रगति हई । अग्रैन से सितम्बर १६५८ की 
अवधि मे रक्षा सेनाओं को जो सामान दिया गया, वह्‌ १६५७-५८ की इसी अवधि 
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में मिले सामान की अपेक्षा ११ प्रतिशत अधिक था। अधिक उत्पादन के फल- 
स्वरूप, इस अवधि में लगभग ६० लाख रु० की विदेशी मुद्रा बचाई गई । इसके 
अतिरिक्त, लगभग ३२ और नई चीजें बनाई जा*चुकी है तथा हथियारों और 
गोला-बारूद की कुछ और नई चीज़ें बनाई जा रही है । 


असेनिक व्यपार के लिए उत्पादत्त 

१९४८ में असैनिक व्यापार के लिए तथा सरकारी विभागों के लिए भी 
ग्रनेक नई चीजें बनाई गई । इनमे ३५ मिलीमीटर के फिल्म प्रोजेक्टर, ३५ 
मिलीमीटर के*सिनेमा प्रोजेक्टर, ३१५ शिकार राइफलें, १२ नली वाली बन्दूकें, 
रेल के सिग्नल क्रैंक आदि विशेष उल्लेखनीय है। अनुमान है कि इस वर्ष लगभग 
३ करोड़ रु० मूल्य का सामान तैयार हो जाएगा । 


आत्मनिर्भरता 

स्वतन्बता-प्राप्ति के बाद से इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि 
सेनाएं शस्त्रास्त्र आदि की आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनें । इससे एक तो' 
काफी विदेशी मुद्रा बच रही है, तथा दूसरे उत्पादन में वृद्धि और नई चीज़ों का 
निर्माण भी हो रहा है | इसके अतिरिक्त, इस बात का भी निरन्तर ध्यान रखा 
जा रहा है कि सामान बनाने में विदेशी सामग्री की जगह देशी सामग्री ही काम 
में लाई जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शस्त्रास्त्र कारखानों में 'प्रक 
समितिया' बना दी गई है । ये समितियां प्रमुख रूप से उन समस्याओं को सुल- 
झाने के लिए सुझाव देंगी जो उत्पादन के लिए सामग्री के सुलभ न होने की दशा 
में पैदा होती है । 
नौ सेना भण्डार 


इस अवधि में नौ सेना के काम आने वाली उन वस्तुझों को देश में ही बनाने 
का प्रयत्न किया गया जो विदेशों से मंगाई जाती थीं । बिजली के लैम्प, कार्बन, 
ब्रश, बिजली के केबल, रंग-रोगन और इनामेल सम्बन्धी अनेक अन्य चीज़ें 
गेर-सरकारोी क्षेत्र मे बनाई जा रही है । हस्त्रास्त्र कारखानों में भी ६ नई चीज़ें 
बनाई गई हैं। विदेशों से आने वाली चीज़ों का मूल्य (जिनका निर्माण देश में ही 
किया जा रहा है) १२ लाख रु० है । 


ग्रन्तसेवा संगठन 


सेन्य शिक्षार्थों दल (कडट कोर) 
१९५८-५६ में राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल में निरन्तर वृद्धि हुई । इस 
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समय इस दल में लगभग ४,६५० राष्ट्रीय' सैन्य शिक्षार्थी अधिकारी तथा 
१,८७,३०० कंडेट है । 


समाज-सेवा और श्रम की प्रतिष्ठा की भावता का विकास करने के उद्देश्य 
से इस वर्ष २० समाज सेवा शिविर लगाए गए, जिनमें ४११ अधिकारियों 
तथा १४,०५० कैडटों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त, ६३ सहायक सेना 
'शिक्षार्यी दल के शिविर भी लगाए गए, जिनमें १,३४८ अध्यापकों तथा 
३३,२३६ कैडटों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश शिविर सामुदायिक विकास 
तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लगाए गए । इन शिविरों में सड़कें, बांध 
गड़ढे, नालियां आदि बनाई गई। बालिका कंडटों ने सफाई आन्दोलन तथा गांव 
की महिलाओं को पढ़ाई-लिखाई तथा बुनाई सिखाने के लिए कक्षाएं आयोजित 
'कीं। जुलाई-भ्रगस्त, १६५८ में श्रीनगर में एक अखिल भारतीय ग्रीष्पकालीन 
वार्षिक प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया । इससे देश के विभिन्न भागों के 
राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल के कैडटों को आपस में मिलने-जुलने का अ्रवसर 


मिला । 


“चिकित्सा सेवाएं 

नवम्बर १६५५ से पूर्व सेनाओों के चिकित्सा-दलो में महिलाझों के स्थायी 
“रूप से नियुक्त किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी । परल्तु भ्रब उन्हें नियुक्त 
“करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष ३ लेडी-डाक्टरों को स्थायी 
रूप से नियुक्त किया गया । 


सैनिक फार्स 

सितस्बर १६५८ में डेरी उद्योग का विकास करने, पशु-पालन और सैनिक , 
'फार्मो में कृषि करने, डेरी उत्पादनों से सम्बन्धित वित्तीय और आशिक नीति 
तथा इन उत्पादनों की जांच करने तथा एक पृथक फार्म निदेशालय स्थापित 
करते पर विचार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति बनाई गईं थी। 
'इस समिति ते १६५८ के अन्त में अपनी रिपोर्ट पेश क़र दी, और उस पर 
विचार किया जा रहा है । 


बाबूगढ़ और सहारनपुर के सैनिक अ्रश्व-फार्मों में घोड़ों की नस्ल सुथा रने 
'के सम्बन्ध में हाल ही में एक योजना स्वीकृत की गई है। जब इस योजना 
को काये रूप दे दिया जाएगा तो सेना घोड़ों और खच्चरों की आावश्यकताशों 
'के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी । 
शद्‌ 


हि 


हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग 


इस वर्ष उपर्यक्त संस्थान में चार प्रारम्भिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम 
पूर्ण किए गए । इनको मिला कर यह संस्थान अब तक १६ पाठ्यक्रमों की 
व्यवस्था कर चुका है। इथध पाठ्यक्रमों में सशस्त्र सेनाओं के २१ सदस्यों के 
झतिरिक्त, राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल के २२ कैडटों तथा कुछ गैर-सरकारी 
छात्रों ने भाग लिया । अब तक इस संस्थान में ३१६ व्यक्ति प्रारम्भिक पाठ्यक्रम 
पूरा कर चुके हैं । 

पर्वेतारोहंण संस्थान के तीन भूतपूर्व छात्र चिशूल (ऊंचाई २३,००० फुट) 
की चोटी पर चढ़ने में सफल हुए । मई १६४८ में जिस भारतीय दल ने चो 
ओयू को सर किया था, उसे भी इस संस्थान ने सहायता प्रदान की । 


असेनिक अधिकारियों को सहायता 


पिछले वर्षों की भांति सेनाओं ने देवी विपत्तियों का मुकाबला करने, 
झ्रनिवार्य सेवाओं को चालू रखने, विकास योजनाओं को कार्य रूप देने तथा 
विधि और व्यवस्था बनाए रखने में श्रसेनिक अधिकारियंं की सहायता की । 
इस सम्बन्ध में सेनाओं ने अगस्त १६५८ में दिल्‍ली नगर निगम को पानी की' 
सप्लाई चालू करने में सहायता प्रदान की जो कि जमुना की धारा बदल जाने 
के कारण बन्द हो गई थी। सेनाओं ने धनबाद के समीप भावरा कोयले की खान 
में से, जहां फरवरी, १६४८ में भयंकर दुर्घटना हो गई थी, पानी बाहर निकालने, 
उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के विभिन्न इलाकों में बाढ़ के दिनों में सहायता पहुं- 
चाने तथा जून १९५४८ में शिमला में बिजली और पानी की कमी का 
मुकाबला करने के लिए जो सहायता प्रदान की, वह भी विशेष उल्लेखनीय है । 


३- गृह 

देश में लोक सेवाओं और जन-सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा दिल्‍ली, 
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, 
मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों के संघीय क्षेत्रों की प्रबन्ध-व्यवस्था करने 
का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय पर है। इसके श्रतिरिकत, अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित आदिमजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण तथा समाज- 
सेवा कार्यक्रम और दमकलों के कार्य में सुधार आदि करने का काम भी 
मंत्रालय के ज़िम्मे है । 


राजभाषा आयोग 
संविधान के अनुच्छेद १४४ (५) के अन्तर्गत संसदीय राजभाषा श्रायोग 
समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश कर दी हैं । 


अनुसूचित जातियां और आदिमजातियां 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या क्रमश: 
४५ करोड़ ५३ लाख और २ करोड २५ लाख है। ये जातिया देश की जनसंख्या 
का २१.५५ प्रतिशत है । अनुमान है कि निरधिसूचित (डिनोटिफाइड ) जातियों 
की संख्या (जिन्हें पहले जरायमपेशा जातियां कहा जाता था ) लगभग ४० 
लाख है। जहां तक सामाजिकऔर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्गों 
का सम्बन्ध है, उनकी संख्या निर्धारित करने के बारे में ग्रभी कोई कसौटी निश्चित 
नही की गई है । इस उद्देश्य से पिछले साल जो तदर्थ सर्वेक्षण किया गया था, 
उसके परिणाम उपलब्ध हो चुके है, और इस बारे में राज्य सरकारों के मत जानने 
के लिए उनसे बातचीत चल रही है । इस बीच, राज्य सरकारों को यह सलाह 
दी गई है कि अ्रब तक जिन वर्गों को पिछड़े वर्ग की मान्यता दी गई है, उनको 
वे वर्तमान योजनाश्रों 'के अन्तर्गत सुविधाएं देना जारी रखे । इसके अलावा, 
वे जिस अन्य वर्ग को पिछड़ा हुआ समझे, उसको भी ये सुविधाएं दें। 


१६५८-५६ में विकास कार्यक्रम को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए 
विशेष उपाय किए गए -- यथा (१) राज्य सरकारों को यह अधिकार दे 
दिया गया कि वे एक ही समूह की विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च का 
समंजन कर सकती हैं; (२) उन्हें यह अधिकार भी दे दिया गया है कि वर्ष 
के आरम्भ में निर्धारित अधिकतम सीमाओं के अन्दर रह कर वे औपचारिक 
“स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना स्वीकृत कार्यक्रम भ्रारम्भ कर सकती है; 
तथा (३) राज्य सरकारों को, वास्तविक व्यय के आंकड़े प्राप्त किए बिना, 
श्र्थोपाय अग्निम राशि ६ बराबर-बराबर की मासिक किव्तों में दे दी गई । 


अनुसूचित श्रादिमजातियां 


केन्द्रीय सरकार ने १६५८-४६ में अनुसूचित भ्रादिमजातियों को ७ करोड़ १० 
लाख €१ हज़ार रु० की सहायता दी। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा परि- 
चालित कार्यत्रम के अन्तर्गत उन अनुसूचित आदिमजातियों को बसाने के लिए 

. ३० लाख ६२ हजार रु० निर्धारित किए गए जो आन्भ्र प्रदेश, असम, बिहार, 
बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा तथा मणिपुर और त्रिपुरा 
के संघीय क्षेत्रों में स्थान बदल-बदल कर खेती करती है। इस' कार्यक्रम के 


कट 


श्प 


अन्तर्गत विशेष बल शिक्षा, संचार, खेती-बाड़ी, कुटीर उद्योग, आवास, स्वास्थ्य 
ओर पानी उपलब्ध करने पर दिया गया है । « 


अ्रत्यधिक पिछड़े हुए इलाकों में जो ४३ बहु-उद्देशयीय खण्ड बनाए गए थे, 
जिनमें से हर खण्ड पर पाच वर्षो की अवधि में २७ लाख र० खर्च किया जाएगा, वे 
बावजूद इस बात के अच्छी प्रगति कर रहे हैं कि इन दुर्गंम और छुट-पुट रूप से 
बसे हुए इलाकों में कार्यक्रम चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति बड़ी कठिनाई से 
मिल पाते हैं। दंडकारण्यः नाम की एक अन्य योजना के अन्तर्गत उड़ीसा श्रौर 
मध्य प्रदेश में ३०,००० वर्गमील क्षेत्र का भरपूर विकास किया जाएगा। इस 
क्षेत्र में विस्थापितों को बसाने के भ्रतिरिक्त, वहां की आदिमजातियों के लिए 
कल्याण कार्यक्रम भी आरम्भ किए जाएंगे । 


ग्रनुसूचित जातियां 


१९५४-५६ में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार ने 
२ करोड़ ७७ लाख र० की सहायता प्रदान की । इस वर्ष जो योजनाएं पूरी 
की गई है, उनमें पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्थर करने, भंगियों के काम 
करने की दिशाओं में सुधार करने और गरीब और जरूरतमन्द लोगों को मुकदमों 
में कानूनी सहायता देने की योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


भंगियों के काम की दिशाओं की जांच करने और उनमें सुधार करने के लिए 
सिफारिशें करने के उद्देश्य से केन्द्रीय हरिजन कल्याण सलाहकार बोडे ने जो 
उप-समिति बनाई थी, उसके काय॑ में अच्छी प्रगति हुई है। उप-समिति ने एक 
प्रशनावली जारी की, जिसके उत्तर में ८०० से भी अ्रधिक जवाब प्राप्त हुए । 


अनुसूचित जातियों के लिए मकान आदि बनाने की योजनाञ्रों के श्रन्तगंत 
मद्रास सरकार ने जो कार्यक्रम आरम्भ किया है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
रामनाथपुरम्‌ के दंगो के शिकार २,८३३ अनुसूचित जातियों के और १०७ 


निरभिसूचित आदिमजातियों के परिवारों को नए मकानों में बसाया जा रहा है । 
इंस योजना के लिए केन्द्र ने १६ लाख ३३ हजार रु० दिए। 


निरधिसूचित (डिनोटिफाइड) जातियां 


१९५८-५६ में केन्द्रीय सरकार ने इन जातियों के लिए ३९ लाख ५१ हजार 
रु० निर्धारित किए । इसमें से १८लाख १३ हजार रु० राज्य क्षेत्र की योजनाओं 
के लिए और २१ लाख ३८ हज़ार रु० केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित योजनाओं 

(के लिए है । चूंकि इस योजना का उद्देश्य इन जातियों को आ्िक दृष्टि से ऊपर 


१६ 


रत 


उठाना है, इसलिए इसके अन्तर्गत शिक्षा, खेती-बाड़ी, कुटीर उद्योग और 
आवास आदि के लिए व्यवस्था की गई है । 


इस वर्ष ग्रादिमजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की 
एक उप-समिति नियुक्त की गई जो बंजारा जातियों की दकाओं की जाच 
करेगी और उनका सुधार करने के लिए उपाय बतलाएंगी। 


अन्य पिछड़े वर्ग है 


इस वर्ष केन्रीय सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कन्याण के लिए ५४ लाख ८७ 
हज़ार रु० रखे हैं, जिसमें राज्य क्षेत्र के ४९ लाख ६३ हज़ार रु० भी शामिल है । 
इस क्षेत्र में अधिकतर खर्च इन पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं, खासकर शिक्षा 
की सुविधाएं देने पर किया गया | 


गेर-सरकारी संगठनों को सहायता 

राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अस्तर्गत छुआछूत दूर करने और पिछड़े वर्गों 
के कल्याण के लिए गर-सरकारी संस्थाश्रों को सहायता देने के निमित्त लगभग 
२३ लाख ५६ हजार रु० की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार 
के अधीन जो निधि है, उसमें से भी अखिल भारतीय स्तर की गैर-सरकारी 
संस्थाओं को सहायता दी गई । १६५८-४६ में अनुसूचित जातियों और श्रनु- 
सूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए ५ संस्थाओ्रों को और अन्य पिछड़े 
वर्गो के कल्याण के लिए € संस्थाओं को यह सहायता प्रदान की गई । 


जनबल कार्यक्रम 

जनबल कार्यक्रम के अन्तर्गत, अन्य बातों के अतिरिक्त, केन्द्र में विभिन्न 
एजेंसियों हारा विभिन्न क्षेत्रों में श्राववयक जनबल और साधनों की समीक्षा किए जाने 
की व्यवस्था की जाती है। भ्रब तक इंजीनियरिंग, खानों की खुदाई, कृषि और 
सामुदायिक विकास कर्मचारियों के सम्बन्ध में अ्रध्ययन किया जा चुका है और 
शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रबन्धगीय (मैनेजीरियल) कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
अध्ययन शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध वैज्ञानिकों और 
तकनीकी कर्मचारियों का भ्रधिक सदृपयोग करने तथा उनकी शीक्र 
भरती करने के भी उपाय किए गए है। वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों 
के राष्ट्रीय रजिस्टर' को भी नए सिरे से ठीक किया गया है और विदेशों में भारतीय 
वैज्ञानिकों और शिल्पज्ञों के नाम दर्ज करने की भी व्यवस्था कर दी गई है । इसके 
अतिरिक्त, विदेशों से लौटने वाले विशेष योग्यता के १०० भारतीय वैज्ञानिकों 
और शिलपज्ञों को झारज़ी तौर पर नौकरी दिलवाईगई | 


२० 


जनबल सम्बन्धी समस्याओं के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण और अनुसन्धान 
करने के लिए तथा अधिकारियों को इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 
विदेशों में भेजने के निमित्त फोर्ड फाउंडेशन ले ३४,००० डालर का अनुदान 
दिया हैं । १६५८-५६ में (१) औद्योगिक व्यवसायों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, 
तथा (२) ग्रेजुएटों की नौकरी के ढांचे के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण किया गया । 

इस वर्ष हर राज्य में एक-एक जनबल संस्था कार्य करती रही । लगभग 
सभी राज्यों ने दूसरी योजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से अपती जनबल 
सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा क्यी तथा तीसरी योजना की आवश्यकताञों का 
अन्दाज़ा लैगाने के लिए अध्ययन समितियां बनाई। राज्यों के कार्यो का 
समन्वय करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र में भी जनबल समितियां बना दी गई हैं । 


सेवाओं का पुनर्गठन 
सेवाझ्ों की रचना तथा उनके संगठन आदि के सम्बन्ध में पैदा होने 
वाली तरह-तरह की समस्याओं की जांच करने के लिए सितम्बर १६५६ सें एक 
विशेष अधिकारी” की नियुक्ति की गई। इस अधिकारी ने अपनी कुछ अन्तरिम 
सिफारिशों पेश कर दी है, जिन पर सरकार विचार कर रही है। 


नौकरी की सामान्‍य शर्ते 
१९५८ में कुछ निर्देश जारी किए गए, जिनके अनुसार सरकारी कर्म- 
चारियों के लिए धमं-परिवर्तेन के कामों मे भाग लेने, सरकारी नीलामी में 
बोली देने, नौकरी समाप्त होने के अवसर पर या तबादले पर उपहार लेने और 
दफ्तर में काम करने के बाद कहीं और नौकरी करने की मनाही कर दी गई है । 
इसके अलावा, पुनः नौकरी में आने और नौकरी की मियाद बढ़ाने के नियमों 
को भी उदार कर दिया गया है । 
सेवाओ्रों का एकीकरण 
आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मद्रास , पंजाब और राजस्थान में सेवाओं का 
एकीकरण करने का प्रारम्भिक काय॑ पूरा हो चुका है। इन राज्यों में राज्य 
पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ (५) के अन्तर्गत सलाहकार 
समितियां भी स्थापित कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, केन्द्र में भी एक केन्द्रीय 
सलाहकार समिति बना दी गई हैं । 


विस्थापित सरकारी कर्ंचारी 


सिंध, बहावलपुर भ्रौर पद्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के जिन विस्थापित सरकारी 
कर्मचारियों की भारत सरकार के अधीन स्थायी नियुक्ति हुई थी और जो 
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१७ अप्रैल, १६९५० और २२ प्रगस्त, १६५७ के बीच रिटायर हो चुके 
है, उनके बारे में यह निश्चय किया गया है कि उन्हें भी उदार पेंशन नियमों' 
अनुसार पेशन दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, कंन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों 
को भी पक्का करने तथा पेंशन आदि देने की सविधाएं दी गईं हैँ जिन्होंने 
अन्तिम रूप से तो पाकिस्तान में नौकरी करने की छऋछा प्रकट की थी, पर 
३१ दिसम्बर, १९५१ से पहले भारत में नौकरी कर ली । 


पुलिस और जेलें 
पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान भ्रादि बनाने के लिए राज्यों को लगभग 
५,२९६,१३,६८८ रु० सहायता के रूप में दिए गए। 


वैज्ञानिक रीति से अपराधों का पता चलाने के लिए भ्ृप्तचर विभाग 
(इंटेलिजेन्स ब्यूरो) अपनी गतिविधियों में विस्तार करता रहा । ,केन्द्रीय 
अंगुलि-चिक्न विभाग (फिगर प्रिट ब्यूरो), केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल 
(डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल) तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फोरेन्सिक 
साइंस लेबोरेटरी) ने कलकत्ते में काम शुरू कर दिया है । ब्यूरो ने १६९५८ तक 
लगभग १लाख ७७ हजार अंगूलि-चिह्न प्राप्त किए। इसके अलावा, उसने 
विभिन्न राज्यों के भ्रधिकारियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। 


हथियारों के लिए लाइसेंस देने के नियमों को और भी उदार करने और 
जनता की सुविधा के लिए एक नया आायूध विधेयक तैयार किया गया । 
यह विधेयक लोक सभा के छठे अधिवेशन में पेश कर दिया गया। 


फ़च्ध और राज्य सरकारों ने देश में राइफल क्लबें और राइफल संस्थाएं 
थापित करने में भी सहायता प्रदान की। इस वर्ष भारत सरकार ने नेशनल 
राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया' को उसके विकास कार्यो के लिए १,२०,००० 
रु० देता स्वीकार किया । 


इस वर्ष संसद ने अपराधी प्रोबेशन अधिनियम पास कर विया। इस 
अधिनियम में प्रोवेशन वाले अ्रपराधियों के साथ उचित व्यवहार करने की व्य- 
वस्था है । इसमें कहा गया है कि २१ वर्ष से कम आय के किसी भी अपराधी 
को तब तक कंद की सज़ा न दी जाए जब तक कि अभ्रदालत यह देख न ले कि 
ऐसे अभ्रपराधी को सज़ा देने के सिवा और कोई चारा नही है। 


स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक धंधे का दमन करने के लिए जो अधि- 
नियम बनाया गया था, वह १ मई, १६५८ से लागू कर दिया गया । 
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हिन्दी का अध्यापन 


इस वर्ष हिन्दी पढ़ाने के लिए अम्बाला, अमृतसर और कटनी में एक-एक 
केन्द्र खोला गया । इस प्रकार हिन्दी पढ़ाने के ५३ कन्द्र खोले जा चुके 
है। इन केन्द्रों में लगभद्ठ ८१० कक्षाएं लगी तथा १६,६४४ अधिकारियों को 
प्रशिक्षण दिया गया । 


विभिन्न परीक्षाओ्रों में जो विद्यार्थी विशेष योग्यता का परिचय देते हैं, 
उनको पुरस्कृत करने की योजना को इस वर्ष क्रियान्वित किया गया । 
लगभग ७४ सरकारी कं चारियों को ६,६०० रु० के पुरस्कार दिए गए । 


दिसम्बर १६५८ में कुल ५,०६२ कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने की 
अनुमति दी गई। 


जम्मू और कश्मीर 


संविधान के अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत २६ फरवरी, १६४५८ को राष्ट्र- 
पति ने एक अध्यादेश (आइडिनेंस) जारी करके वे सब संशोधन जम्मू और कश्मीर 
राज्य पर लागू कर दिए जो कि राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप भारत के 
संविधान में किए गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की रचना और नियंत्रक 
और महालेखा-परीक्षक के कामों से सम्बन्धित अनुच्छेद ३१२ के उपबन्धों 
को भी इस राज्य मे लागू कर दिया गया है। इसके अभ्रलावा, गृह मंत्रालय के 
स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय सरकार के 
कम चारियो पर भी अपने अधिका रो का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया है । 


दमकलें 
देश-भर में आग के सम्बन्ध में एक समान कानून बनाने के उद्देश्य से इस 
वर्ष राज्यों के पास एक दमकल विधेयक भेजा गया जिसे वे कानून का रूप 
देंगे। इसके भ्रतिरिक्त, भारत में एक आग अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के 
उद्देश्य से तकनीकी विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति एक योजना पर विचार 
कर रही हैं । 


ग्रापात सहायता सगठन 


अधिकाश राज्यों में और सब संघीय क्षेत्रों में आपात सहायता केंन्द्रों की 
स्थापना की जा चुकी है । पंजाब सरकार और संघीय क्षेत्रों ने आपात सहायता 
प्रद्ान करने के लिए अपनी योजनाएं बना ली हैं । 
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१९६१ की जनगणना 


२१जुलाई, १६५८ को रजिस्ट्रार-जनरल (जो कि पदेन जनगणना आयुक्त 
भी होगा) की नियुक्ति कह दी गई और १६६१ में होने वाली जनगणना 
का कार्य आरम्भ हो गया । एक परीक्षणात्मक प्रश्नावली की उपयकतता की 
भी जांच की जा रही है । 


समाज कल्याण और पुनर्वास निदेशालय 


पुनर्वास मंत्रालय ने १५ अप्रैल, १६५८ से पश्चिम पाकिस्तान के विस्था- 
पितों के भ्राश्नमों और अशकक्‍त गृहों तथा नई दिल्ली-स्थित समाज कल्याण और 
पुनर्वास निदेशालय के काम को गृह मंत्रालय के सिपुर्दे कर दिया था। इन संस्थाओं 
की प्रबन्ध-व्यवस्था का काम १ मई, १६५८ से राज्य सरकारों को सौप दिया 
गया है। 


भारत में विदेशी व्यक्ति 


३१ दिसम्बर, १९५८ तक ३२,२८३ विदेशियों को भारत आने के लिए 
प्रवेश-पत्र (बवीसा) दिए गए । इनमें १२,१६६ पर्यटक थे और ४,२१८ 
व्यवसायी । कुल मिला कर ४७,४१० विदेशी १ जनवरी, १९५८ को 
भारत में निवास कर रहे थे। १ जनवरी, १६५७ को इनकी संख्या 
३७,८७७ थी। 


भारत में आकर बसने वाले विदेशियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के 
उद्देश्य से अक्तूबर १६५८ से गृह मंत्रालय में एक केन्द्रीय विदेशी व्यक्ति विभाग 
(ब्यूरो) की स्थापना कर दी गई है । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्‍ली में 
विशेष रजिस्ट्री कार्यालय भी खोल दिए गए है। 


कानून-निर्माण 


१६५८-५६ में संसद ने निम्नलिखित ७ कानून पास किए : (१) 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें ) अधिनियम, १६५४८; (२) 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की दा्तें) संशोधन अधिनियम १६५८; 
(३) सशस्त्र सेनाओं (असम और मणिपुर) को विशेष अधिकार अ्रधिनियम, 
१६५८; (४) विष (संशोधन) अधिनियम, १६५८; (५) जाब्ता फौजदारी 
(संशोधन) अधिनियम, १६५८; (६) दिल्ली किराया नियंत्रण भ्रधिनियम, 
१६५८; तथा (७) अपराधी प्रोबेशन अधिनियम, १६५८ । 


२४ 


४. संसदीय मामले 


संसदीय मामलों का विभाग संसद से सम्बन्धित कुछ मामलों के बारे 
में सरकार तथा संसद के बीच सम्पर्क स्थापित कैरता है और संसद में विधायी 
तथा सरकारी कार्यवाही के संचालन की व्यवस्था करता है। यह विभाग 
खास' तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण, सामान्य वजट तथा अन्य विषयों 
पर होने वाली बहस के लिए समय निर्धारित करने के बारे में विरोधी दलों 
के नेताझ्ों के विचार जानने के लिए उनके साथ भी सम्पर्क स्थापित करता है। 
इसके अतिरिक्त यह विभाग उन «सदस्यों को सहायता भी देता है जो संसद 
के कार्यक्रम में निहित सार्वजनिक महत्व के विशेष मामलों पर होने वाली 
बहस में रुचि रखते हों । 


| संसद की बेठके 
१६५८ में लोक-सभा तथा राज्य-सभा की क्र: १२५ तथा £€१ बेठकें 
हुई जिनका कार्य क्रमशः १७१ दिन तथा १२४ दिन चला जबकि १६५७ 
में इन सदनों की क्रमश: १०६ तथा ७७ बैठकें हुई थीं जिनका कार्य क्रमश: 
१३५ दिन तथा १०२ दिन चला था। गा 


कार्यवाही सूची 

इस वर्ष की सरकारी कार्यवाही के सम्बन्ध में विभाग ने लोक-सभा के 
लिए १०० तथा राज्य-सभा के लिए ६६ कार्यवाही सूचियां प्रकाशित कीं। 
संसदीय मामलों के मन्त्री ने लोक-सभा में सरकारी कार्यवाही से सम्बन्धित 
२४ वक्तव्य दिए और राज्य-सभा में १२ । साप्ताहिक वक्‍तव्यों का यह क्रम 
इसलिए चालू किया गया है कि संसद के सदस्यों को सदन में होने वाली कार्य- 
वाही की सूचना पहले से दी जा सके ताकि वे उचित सुझाव दे सके और स्पप्टी- 
करण भी करवा सके । 


विधि-निर्माण कार्य 


१६४५८ में विधायी कार्य १६५७ से कुछ हल्का रहा। इस वर्ष ५६ कानन 
पास किए गए जबकि १६५७ में &८ और १६५६ में १०६ कानन पास 
किए गए थे । संसदीय मामलों के मंत्री ने मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर 
तथा डिप्टी चेयरमन को भी संसद-सदस्यों की भांति रेल पास मिलने की 
व्यवस्था के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत किया । 


लोक-सभा में ६१ तथा राज्य सभा में ४ सरकारी विधेयक प्रस्ततत किए 
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गए । १९५७ के शेष € विधेयकों को लेकर इस वर्ष कुल ७४ विधेयकों पर विचार 
किया गया । इनमें से ५६ विधेयक पारित हुए तया २ वापस ले लिए गए। ६ 
विधेयक लोक-सभा की संयूकृत समितियों के तथा ५ विधेयक लोक-सभा की 
प्रवर समितियों के सुपुर्दे कर दिए गए । वर्ष के अन्त में १३ विधेयकों पर विचार 
करना शेष रह गया। १६४८ में राष्ट्रपति ने ७ अध्यादेश जारी किए, जिनके 
बारे में बाद में संसद ने कानूत पास कर दिए । 

मंत्रिमण्डल की संसदीय तथा कानूनी मामला समिति ने २६ विधेयकों 
पर मंत्रालयों की टिप्पणिणों तथा गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ३६ 
प्रस्तावों पर विचार किया और उन पर सरकार द्वारा की जले वाली कार्ये- 
वाही के सम्बन्ध मे निर्णय किया । 


विधि-निर्माण से भिन्न कार्य 
इस वर्ष ६६ विषयों पर ४३४ घटे बहस हुई । इनमें से मुख्य विषय 
थे : विदेशी मामले, केरल मे विपाक्त खाद्य सामग्री, जीवन बीमा निगम, बनारस 
विश्वविद्यालय, खाद्य समस्या, दिल्‍ली में पानी बन्द होने का मामला, आयोजन, 
तथा अ्रवकाशप्राप्त प्मरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट नौकरियों में लगाने के 
बारे में सरकारी नीति । 


परामर्श समितियां 


अनौपचारिक परामर्श समितियां सर्वप्रथम १६५४ में स्थापित की गई 
थीं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों और मन्त्रियों तथा अधिकारियों के बीच 
सम्पर्क स्थापित कराना तथा सदस्यों को सरकारी नीतियों तथा सार्वजनिक 
प्रशासन से अवगत कराना है। 

१६५८ में १८ अनौपचारिक परामर्श समितियों की ६० बैठकें हुई। 
अगस्त में खाद्य समस्या पर विचार करने के लिए विभिन्न संसदीय राजनीतिक 
दलों की एक मिली-जुली विशेष परामर्श समिति भी बनाई गई। 


अऋाशवकसन 


इस वर्ष दोनों सदनों की कार्यवाहियों से पता चलता है कि मन्त्रियों ने 
१,३२४ आइवासन दिए । इनमें से इस वर्ष ६५८ आश्वासनों को पूरा भी किया 
गया। इनके भ्रतिरिक्त, पिछले अधिवेशनों में दिए गए ४१७ आाइवासनों की भी 
पूर्ति की गई। आश्वासलनों को पूरा करने के बारे में लोक-सभा में १६ और राज्य- 
सभा में ८ वक्तव्य दिए गए। 


रद 


५. विधि 


विधि मंत्रालय मुख्य रूप से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को कानूनी 
मामलों में सलाह देने के लिए (जिसके अन्तर्गत दक्त्तावेज़ श्रादि तेयार करने 
और मकदमों की पैरवी करने, केन्द्र के लिए विधेयकों, अध्यादेशों और विनियमों 
तथा राज्यों के लिए विधेयकों और अध्यादेशों के मसविदे तैयार करने का काम 
भीआता है ) तथा केन्रीय कानूनों के प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिए उत्तर- 
दायी है । इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय समस्त' विध्रायी कार्यो तथा सस 
राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति तथा उपराप्ट्रपति के पदों के लिए चनाव 
करवाने तथा चनमाव आयोग, विधि आयोग, और ग्रायकर अपीलीय न्‍्यायाधिकरण 
से सम्बन्धित कार्यो के लिए भी उत्तरदायी है। मंत्रालय के कार्य को अधिक 
सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से श्रगस्त १६५८ में इसकों दो भागों--अ्र्थाति 
विधिकाय विभाग, तथा विधायी विभाग--में विभकक्‍त कर दिया गया । 


विधि आयोग 


इस वर्ष विधि आयोग ने न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए अपनी 
रिपोर्ट पेश कर दीं हैं । 


० 


जहा तक परिनियम विधि का सम्बन्ध है, विधि आयोग ने दहस वर्ष ६ 
रिपोर्ट पेश की हैं। वे इस प्रकार हैँ : भारतीय वस्तु विक्रम अधिनियम, १६६०७ 
(आठवीं रिपोर्ट); विशिष्ट सहायता अधिनियम, १८७७ (नौबीं रिपोर्ट); 
भूमि श्रजंत और अधिग्रहण कानून (दसवी रिपोर्ट); हस्तान्तरणीय बिलेग्व 
अधिनियम, १८८१ (ग्यारहवीं रिपोर्ट); भारतीय आयकर अधिनियम, १६२२ 
(बारहवी रिपोर्ट ); तथा भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ (तेरहवी रिपोर्ट )। 


आयोग की कार्य-प्रवधि समाप्त हो जाने के बाद उसे २० दिसम्बर, १६५४८ 
से पुन: नियुक्त कर दिया गया है। पुनर्गठित विधि झायोग मुख्य रूप से परिनियम 
विधि का पुनरीक्षण करेगा। इस आयोग ने सबसे पहले ईसाइयों के विवाह 
और तलाक सम्बन्धी कानून का पुनरीक्षण करने का काम आरम्भ कर दिया हूँ 


कानून आदि बनाने का काम 


पिछले वर्षो की तरह ही, १६५८ में भी इस विभाग ने मसविदे आदि बनाने 
का पर्याप्त कार्य किया | इस वर्ष जो महत्वपूर्ण विधेयक तैयार किए गाए 
उनमें व्यापार और पण्य चिह्न विधेयक तथा वाणिज्यिक नौवहन विधेयक 
उल्लेखनीय हैं । + 
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इस वर्ष संसद ने ५९ विधेयकों को कानूनी रूप दिया । इसी अवधि में 
७ अध्यादेश और २ विनियम (रेभ्युलेशेन) भी जारी किए गए । 


भारत संहिता (इण्डिया कोड) 


पिछले तीन वर्षो से यह मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के अ्रधिनियमों का एक संग्रह 
भारत संहिता' -शीर्षक से निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं । इस संहिता में 
ग्रधिनियमों को विषय के क्रम से रखा जाएगा । इस संहिता के झ्राठ खण्ड होंगे 
और प्रत्येक खण्ड में लगभग १,००० पृष्ठ होंगे। संहिता के पहले सात खण्ड 
प्रकाशित हो चुके हैं । 


इस वर्ष भारत संहिता की एक पूर्ण झ्रनुक्तरमणिका छापने का भी विचार 
है। इस वर्ष छापे जाने वाले एक भश्रन्य ग्रन्थ में भारत के संविधान के नियम और 
आदेश संकलित किए जाएगे । 


केन्द्रीय एजेंसी योजना 


सर्वोच्च न्यायालय में उन दीवानी और फौजदारी मामलों की पैरवी करने 
के लिए केन्द्रीय एजेंसी उपविभाग की स्थापना कर दी गई है जिनमें केन्द्र और 
राज्य सरकारों का हित निहित होता है। इस उपविभाग की स्थापना से अधिका- 
धिकः समन्वय, मितव्ययिता तथा दक्षता की व्यवस्था की जा सकी है । पश्चिम 
बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, केरल और अंशत: मध्य प्रदेश के सिवा सब राज्य इस 
योजना में शामिल हुए । 


ग्राथिक 


६. अथ्थे-व्यवस्था तथा श्रायोजन 
उत्पादन 


आलोच्य वर्ष में कृषि-उत्पादन मे जितनी कमी हुई उतनी कमी १६५३-५४ 
के बाद कभी नहीं हुई थी। खाद्यान्नों और व्यापारिक फसलों, दोनों का उत्पादन 
१६५६-५७ 'के मुकाबले कम रहा । इस वर्ष चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन 
पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रशः १२.३ प्रतिशत, १७.८ प्रतिशत और १९ 
प्रतिशत कम रहा । केवल मूंगफली और कपास' के उत्पादन में पिछले वर्ष 
की अपेक्षा कुछ वृद्धि हुईं । 


आद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में भी १६५७ के बाद कुछ ढिलाई झ्ाई । 
इसकी वजह मुख्यतः वस्त्र और सूत के उत्पादन में गिरावट थी। सूती 
वस्त्र उद्योग को छोड़ कर अन्य उद्योगों में उत्पादन-वृद्धि की रफ्तार 
१९५८ में वैसी ही रही जैसी १६५७ में थी । कुछ नये इंजीनियरिंग 
तथा रासायनिक उद्योगों में भी हाल के वर्षो में उत्पादन काफी तेज़ी से बढ़ा । 

उद्योग के क्षेत्र में १६५७ की अपेक्षा १६५८ में कोयला, लोहा, डीजल 
के इंजन, बिजली के पम्प, बिजली की मोटरें, मशीन के औज़ार, गंधक का तेजाब, 
कास्टिक सोडा, स|इकिल तथा सिलाई की मशीनों के उत्पादन में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई; पर कुछ अन्य उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई ।। झ्रायात पर प्रति- 
बन्ध और आन्तरिक मांग में कमी इस गिरावट के कारण है। 


मूल्य 

१६५७-५८ में क्ृषि-उत्पादन में गिरावट और औद्योगिक उत्पादन 
में वृद्धि की रफ्तार में ढिलाई का १६५८-५६ के मूल्यों पर ज़बदेस्त 
प्रभाव पड़ा । फलस्वरूप १६५७ के अंतिम महीनों में थोक मूल्यों मे गिरावट 
झा गई । किन्तु मार्च १६५८ से थोक मूल्य चढ़ने लगे। तवम्बर-दिसम्बर 
१६४८ में इनमें कुछ गिरावट आई पर फरवरी १६५६ में येफिर चढ़ने लगे। 
कुल मिलाकर १६५७ में ५.६ प्रतिशत मूल्य-वृद्धि हुई थी, किन्तु १६५७८ में 
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मूल्य-वृद्धि २.१ प्रतिशत रही जिसका प्रभाव मुख्यतः खाद्य पदार्थों और 
खाद्यान्नो पर ही पड़ा । « 
भुगतान सन्तुलन , 


भारत के संचित विदेशी विनिमय कोष पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
आरम्भ ही से काफी दबाव रहा, किन्तु यह दबाव १६९५८ के आरम्भिक - 
महीनों मे और भी ज़्यादा हो गया । पर इसके बाद यह दबाव बहुत हृद 
तक कम हो गया । १३ फरवरी, १६५६ की भारत के पास २ अरब ६ करोड़ 
१० लाख रुपये मूल्य का विदेशी विनिमय सुरक्षित था । 


१६५८-५६ में यद्यपि आयात अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ, तथापि निर्यात में भी 
काफी कमी हुई। १६५७-५८ की प्रथम छमाही में २ श्ररव ६७ करोड़ १० लाख 
रुपये का सामान निर्यात किया गया था, किन्तु १९५८-५६ की प्रथम छमाही में यह 
घट कर २अरब ५३ करोड़ ५० लाख रुपये ही रह गया । यानी, पिछले वर्ष की 
अपेक्षा आलोच्य वर्ष में निर्यात में ५ प्रतिशत की गिरावट हुई । 


० मुद्रा की प्रवत्तियां 


१६४८-५६ मे मुद्रा की उपलब्धि (रेट आफ सप्लाई) की रफ्तार कुछ धीमी 
रही । १९५७ में €६ करोड़ ३० लाख रुपये की मुद्रा-वृद्धि हुई थी, जबकि १६५८ 
में केवल ७४ करोड़ ६० लाख रुपये की मुद्रा-वृद्धि हुई। इसी प्रकार केन्द्रीय 
सरकार पर बैको के ऋण में भी कमी हुई। यह ऋण १६५७ में ४ अरब ७७ करोड़ 
रुपये था, जबकि १६४५८ में यह घट कर ४ अरब ७ करोड़ रुपये ही रह गया । 
भारत की विदेश-स्थित सम्पत्ति भी १६५८ में घट कर १ अरब ८ करोड़ ८० 
लाख रुपये रह गई, जबकि १६५७ में यह ३ अरब २७ करोड़ ५० लाख रुपये थी । 

प्रालोच्य वर्ष में मुद्रा की स्थिति में सुधार होने के कारण केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों की साव॑ंजनिक ऋण योजनाएं गत वर्ष की' अपेक्षा अधिक 
सफल रही। १९५८-५६ में कन्द्रीय सरकार ने १ अरब ८१ करोड़ रूपये का 
ऋण और राज्य सरकारों ने कुल ४६ करोड रुपये का ऋण लिया । इन दोनों 
रकमों का जोड़ २ अरब २७ करोड़ रुपये होता है । इसकी तुलना में गत 
वर्ष कंबल ७१ करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त हो सके थे। 


रोज़गार 


रोजगार दफ्तरों मे १६९५८ के अन्त तक ११ लाख ८० हज़ार 
बेरीजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिन्हें नौकरी की तलाश थी। १६९५७ में 
इनकी संख्या & लाख २० हज़ार भरी । रोज़गार दफ्तरों से जितनी खाली जगहों 
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के लिए उम्मीदवारों की मांग की गई उनकी कुल संख्या १६५८ में ३ लाख 
६४ दृज्ञार थी । 


हे 

रोज़गार दफ्तरों में नाम दर्ज कराने वाले व्यक्तियों में से ८० प्रतिशत 
उम्मीदवार कल की जैंगह चाहने वाले और अदक्ष व्यक्ति थे। अनुभवी 
इंजीनियरों, सर्वक्षणकर्ताओं, ओवरसियरों, स्टेनोग्राफरों, डाक्टरों तथा अन्य 
'योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों की कमी रही । 


५ ग्राथिक नीति तथा उपाय 


१६५७-४८ में भारत सरकार ने जो वित्तीय और आशिक नीति अ्रपनाई 
वही नीति १९४८-५९ में भी जारी रही । १६५८-५९ के केन्द्रीय बजट 
में करों के ढांचे मे मामूली ही परिवर्तन किए गए । इस बजट में उपहार- 
कर लागू किया गया, कर-प्रणाली में और अधिक सम्बद्धता स्थापित करने की 
दृष्टि से सम्पत्ति शुल्क अधिनियम संशोधित किया गया और कुछ उत्पादन 
शुल्कों तथा निर्यात शुल्कों में सुधार किए गए। 


आलोच्य वर्य में रिजवे बैंक की मुद्रा-नीति यह रहीँ कि सहकारी बैकों 
के लिए एक ओर जहा ऋण की सुविधाओं मे वृद्धि की गई, वहां दूसरी ओर 
रिज़र्व बेक द्वारा अग्रिम धन-राशि देने पर नियन्त्रण रखा गया। इसका उद्देश्य 
मूल्यों में, विशेष रूप से खाद्यान्नों के मूल्यों मे, चढाव की प्रवृत्ति को नियन्त्रित 
' रखना था | 


जहां तक आयात सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, १९४८ में अप्रैल से सितम्बर 
के बीच ३ अरब २३ करोड़ रुपये का सामान आयात करने के लिए लाइसेंस 
जारी किए गए। उपभोक्‍ता-सामग्री के झ्रायात में भारी कटौती कर दी गई 
और उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात पर भी कुछ रोक-थाम 
लगाई गई । निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात जुल्कों में या तो भारी 
कमी कर दी गई या फिर उन्हें समाप्त कर दिया गया। निर्यात का कोटा भी 
बढा दिया गया । हे 


द्वितीय योजना 


देश के साधनों पर भारी दबाव को देखते हुए १६५७-५८ में इस बात की 
ओर संकेत किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन किया 
जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने मई १६४८ में अपनी बैठक में योजना आयोग 
द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए एक प्रतिवेदन पर विचार किया । इस बैठक हें 


हर 


यह निर्णय किया गया कि द्वितोय योजना की अवधि में ४८ भ्ररब रुपये के प्रस्तावित 
खर्च में कटौती करके उसे ४५ अरब रुपये कर दिया जाए। 


राष्ट्रीय विकास परिषद ने नवम्बर १६४८ में दो महत्वपूर्ण निर्णय किए : 
(१) बहुद्देशयीय ग्राम समितियों को प्रारम्भिक “इकाई मानते हुए इनके 
आधार पर एक विश्ञाल सहकारिता आन्दोलन का निर्माण और (२) राज्यों 
द्वारा खाद्यान्न का व्यापार। ये दोनों परिवर्तन उत्पादन में वृद्धि करने, बचत 
को प्रोत्साहन देने, मूल्यों को स्थिर रखने तथा विकास-कार्यो के प्रति जनता में 
अधिकाधिक रुचि पैदा करने की दृष्टि से किए गए। ह 


७. वित्त ; 


वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त प्रबन्ध तथा पूरे देश से सम्बन्ध रखने 
वाले वित्तीय मामलों के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन कार्य चलाने के लिए आवश्यक 
साधन जुटाने, सरकार की कर लगाने तथा ऋण लेने की नीति का नियमन 
करने, बैक-व्यवस्था और मुद्रा सम्बन्धी समस्याएं हल करने तथा देश की विदेशी 
मुद्रा का सदुपयोग करने आदि जैसे कार्य भी इसी मंत्रालय के अधीन है । इस 
मंत्रालय के तीन विभाग हँ--राजस्व विभाग, व्यय विभाग, तथा पअ्र्थ- 
विभाग । 


दद्ममिक सिक्‍तके 


जुलाई १६४८ में एक अधिसूचना जारी करके जनता को सूचित कर दिया 
गया कि १ जनवरी, १६५६ से तांबे की दुग्नन्नियां तथा अधेले और पाइयां चलन से 
वापस ले ली जाएंगी । १ पअ्रप्रेल, १६५७ को दशासिक सिक्‍के चलाने के फल- 
स्वरूप, आने-पाइयों के सिक्‍कों को धीरे-धीरे चलन से वापस लेने की जो योजना 
बनाई गई है, उसके झनुसार इन सिक्‍कों का विमुद्रीकरण करने के लिए यह पहला 
कदम उठाया गया । 


वेतन आयोग 


वेतन आयोग ने दिसम्बर १६५७ में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने के 
बाद २४ मार्च, १९५८ से ज़बानी गवाहियां लीं तथा. राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों 
के साथ भी विचार-विमश किया । जून १६५६ के अन्त तक वेतन आयोग की 
रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की आशा थी । 


क्र 


केन्द्रीय सरकार के पेन्शनी 


केन्द्रीय सरकार से एक सौ रुपया मासिक तक * ( ११२.५० रु० मासिक तक 
के मार्जिनल समंजन कु व्यवस्था करते हुए) पेन्शन पाने वाले उन व्यक्तियों को 
जो १५ जुलाई, १६५२ से पैँवँ रिटायर हो च॒के है, १ अ्रप्रेल, १९५८ से और भी राहत 
दे दी गई। 


सरकार द्वारा नवम्बर १६५८ में बनाई गई एक समिति से यह कहा गया था 
कि वह यह देखे कि पेन्शन नियत करने और उसकी अदायगी में देर होने के क्या 
कारण हैं तथा उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिएं। सारी स्थिति 
की जांच करने के बाद इस समिति ने अपने सुझाव दे दिए । 


छोटी बचतें 
डाकघर बचत बेफ 


१ अग्रेल, १९५४८ से डाकधर बचत बैक में से सप्ताह में दो बार रुपया निकल- 
वाने की सुविधा उन सब डाकघरों में दी गई जिनमें बचत"*बैक हैं। इसी तारीख 
से सब मुख्य डाकघरों और छोटे डाकघरों में चेक से रुपया जमा करवाने की 
सुविधा भी दे दी गई । कुछ चुने हुए डाकघरों में चेक से रुथया निकलवाने की 
व्यवस्था भी कर दी गई । लगभग १,००० डाकघरों से अ्रब चेक से रुपया 
निकलवाया जा सकता है । 


राष्ट्रीय योजना बचत-पत्र 


डाकधर १२-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र नियम, १९४४ में विस्तार करके 
२ जून, १९५६ से नय नियम लागू कर दिए गए । इसके अतिरिक्त, धन लगाने 
की सीमाओं को भी सुसंगत बनाने के उद्देश्य से श्रब इन बचत-पत्रों में धर्मार्थ 
संस्थाओं द्वारा' धन लगाने की सीमा ६०,००० रु० से बढ़ा कर १ लाख रु० और 
बँकों, निगमित कम्पनियों तथा रजिस्टरशदा फर्मों द्वारा धन लगाने की सीमा 
१५,००० रु० से बढ़ा कर २५,००० रु० कर दी गई । 


सावधिक जमा योजना 

जो व्यक्ति हर महीने नियमित रूप से रुपया बचाना चाहते है, उनके लिए 
जनवरी, १६५६ से डाकघरों में क्रमश: बढ़ने वाली सावधिक जमा योजना 
तामक़ एक नयी योजना आरम्भ की गईं । जमा रकमें ५ या १० वर्षों के बाद 
सूद-दर-सूद के साथ लौटा दी जाती हैं । 


हे रे 


एजेंसी योजनाएं 

१ए-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत-पत्र तथा १०-वर्षीय राजकोष बचत 
जमा-पत्र बेचने के लिए आजकल ७ प्रकार की विभिन्न एजेंसियां है। इन एजें- 
सियों को एक स्तर पर लाने तथा जमानत जमा करवाने+ी हर्ते नरम बनाने के प्रश्न 


पर विचार किया जा रहा था। 


राज्य सरकारें और छोटी बचतें । 
१६५७-४८ में छोटी बचतों से ६६ करोड़ ५६ लाख रु० प्राप्त हुआ था। 
१९४८-५६ में भी छोटी बचतों से धन एकत्र करने में अच्छी सफलता मिली । 


राज्यों को ग्रधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छोटी बचतों में जमा धन का 
बंटवारा करने के सिद्धांत को १६५८-५६ में और भी उदार बना दिया गया। 


सलाहकार समितियां, बोर्ड, श्रादि 

इस वर्ष बम्बई, मद्रास, पश्चिम बंगाल तथा मैसूर में राष्ट्रीय बचत के लिए 
राज्यीय सलाहकार समितियां बना दी गई । इस प्रकार अ्रब जम्मू-कश्मीर को 
छोड़ कर शेष सब राज्यों में सलाहकार समितियां काम कर रही है । 


ड़ाकप्रर बचत बैंक में धन जमा करव।ने तथा बचत-पत्र खरीदने वालों की 
मृत्यु हो जाने पर उनके दावेदारों को प्रबन्धाधिकारी पत्र, उत्तराधिकारी पन्न 
झ्रादि पेश किए बगैर ही अदायगी की जा सके, इसके लिए जनता को नामज़द करने 
की सुविधा दें दी गई । इसके लिए सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करने के 
लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । 


झ्ौद्योगिक वित्त निगम 
ग्रक्तूबर १६५८ तक झद्योगिक वित्त निगम ने कुल ६३ करोड़ ३० लाख रू० 
के लिए स्वीकृति दी तथा ३६ करोड़ ७६ लाख रु० के ऋण दिए । इसके ग्रतिरिक्त, 
निगम ने ३१ अक्तूबर, १९५८ तक मश्गीनों और साज़-सामान के अ्रयात के लिए 
४ करोड़ ३ लाख रु० के विलम्बित भुगतान की गारंटी देना भी स्वीकार किया । 
नवम्बर १९४८ में इस निगम ने ४ करोड़ रु० के १०-वर्षीय' बांड जारी 
किए। निर्दिष्ट राशि से भी भ्रधिक रुपया प्राप्त हो चुका है । 


राज्यीय वित्त निगम 


राज्यीय वित्त निगम की स्थापना राज्यीय वित्त निगम अधिनियम, १६५१, 
के अधीन की गई थी। ये निगम अब १४ राज्यों में से ११ राज्यों में काम कर 


रेड 


रहे हैं। मंसूर राज्य ने भी एक वित्त निगम स्थापित करने का निश्चय किया । 
इसके अ्रतिरिक्त, यह भी निश्चय किया गया कि ब्रिपुरा को असम वित्त निगम 
सेवाएं प्रदान करेगा । 


राज्यीय वित्त निगमों ने सितम्बर १९५८ तक १७ करोड़ ६१ लाख रु० के 
ऋण देने की स्वीकृति दी थी, जिनमें से ११ करोड़ ६४ लाख रु० दिया जा चुका 
है । इस रकम में से छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए २ करोड़ ७१ लाख रु० के ऋण 
स्वीकार किए गए तथा १ करोड़ ७४»&लाख रु० के ऋण दिए गए । निगम द्वारा 
दिए गए ऋणों भर भअग्रिमों में से २८ नवम्बर, १९ ५८ को १० करोड़ ४६ लाख रु ० 
बकाया था। दो निगमों ने औद्योगिक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए लगभग १३ 
लाख ७५ हजार रु० के ऋण-पत्र भी खरीदें । 


सब वित्त निगमों की वर्तमान कुल चुकता पूजी १३ करोड़ ३० लाख रु० है । 
इनमें मद्रास श्रौद्योगिक वित्त निवेश निगम भी शामिल है । चूकि अधिकाधिक झौद्यो- 
गिक कम्पनियां इन निगमों से सहायता ले रही है, इसलिए केरल, पश्चिम बंगाल, 
बिहार तथा उत्तर प्रदेश के वित्त निगमों ने बांड जारी करके लगभग २ करोड़ ५० 
लाख रु० जुटाया है। इसके अतिरिक्त, मद्रास औद्योगिक वित्त निवेश निगम ने भी 
१ करोड़ रु० एकत्र किया है । उत्तर प्रदेश वित्त निगम को छोड़ कर, बाक। वित्त 
निगम नवम्बर १६५८ तक कुल ५ करोड़ ५७ लाख रु० के बांड जारी कर चुके है ! 


कुछ राज्य सरकारों ने राज्यीय वित्त निगमों को अपना एजेंट नियुक्त कर 
दिया । यह व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बम्बई में की गई। 
सितम्बर १९५८ के अ्रन्त तक एजेंट बनाने को उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत इन 
निगमों ने लगभग ३५ लाख ७८ हज़ार रु० के ऋण दिए । 


ग्ौद्योगिक ऋण और निवेश निगम 


दिसम्बर १६५८ के अन्त तक भारती०ण औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने 
झौद्योगिक कम्पनियों को विभिन्न रूपों में ११ करोड़ ७४ लाख रु० की 
वित्तीय सहायता प्रदान करना स्वीकार किया । इसमें से ५ करोड़ ५६ लाख रु० 
वास्तव में दिया अथवा लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अस्तर्राष्ट्रीय पुन- 
निर्माण और विकास बैक ने निगम को जो १ करोड़ डालर (लगभग ४ करोड़ 
७६ लाख रु०) का ऋण दिया, उसमें से निगम ने ११ श्रौद्योगिक कम्पनियों को 
विदेशी मुद्रा में लगमभग ३ करोड़ ६० लाख रु० के ऋण प्रदान करना स्वीकार 
किया । इसमें से योजना-कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार लगभग २१ लाख 
४१ हजार रु० दे दिए गए | 


शेर 


पुनर्वास वित्त प्रशासन 


पुनर्वास वित्त प्रशासन' की स्थापना १६४६ में इस उद्देश्य से की गई थी कि 
विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार या उद्योग जमाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान 
की जाए। ३१ अक्तूबर, १६९५८ तक पु० वि० प्रशार्सन ने ऋण के लिए प्राप्त कुल 
८९,०९४ अज़ियों में से 5७,६६७ अज़ियां निपटा दीं, और १५,८३० मामलों में 
१२ करोड़ २० लाख रु० के ऋणों की स्वीकृति दी । इसमें से लगभग १० करोड़ 
८७ लाख रु० इस अवधि की समाप्ति तक दे दिया गया । 


जीवन बीमा निगम 


जीवन बीमा निगम ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन", जेसप्स', “रिचर्डंसन 
एंड क्डास', स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट', एंजीलोस' तथा झोसलर इलेक्ट्रिक: में जो धन 
लगाया था, उसकी जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच झ्रायोग की नियुक्ति की 
गई थी । आयोग की रिपोर्ट पर संसद में वाद-विवाद हुआ तथा सरकारी प्रस्ताव 
के अनुसार इस सौदे से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों के श्राचरण की जांच 
के लिए एक अन्य" आयोग बैठाया गया । इस आयोग की रिपोर्ट सरकार के 


सामने पेश कर दी गई । 


३१ अक्तूबर, १९५८ को बीमा निगम ने लगभग ४ अरब ४ करोड़ ८२ 
लाख रु० की पूंजी लगाई हुई थी, जिसमें से ७३.१ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में 
तथा २६.९ प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी हुई थी । 


१६५७ में बीमा निगम ने लगभग २ अ्ररब ८१ करोड़ ९० लाख रु० के जीवन 
बीमे किए थे। भारतीय जीवन बीमा कम्पनियों के इतिहास में इससे पहले इतना 
काम कभी नहीं हुआ था । १६४८ में १ करोड़ १७ लाख रु० का जनता बीमा 
व्यवसाय हुआ । ये आंकड़े अस्थायी और १२ जनवरी, १९५६९ तक संशोधित हैं । 
१९५८ म विदेशों में ४ करोड़ ४३ लाख रु० का बीमा किया गया । ये श्रांकड़े 
अस्थायी और १२ जनवरी, १९५६ तक संशोधित है। 


करों का सम्मिलित ढांचा 


प्रत्यक्ष करों के ढांचे को नया सम्मिलित रूप देने का कार्य १९५७-४८ में 
आरम्भ किया गया, जो १६५८-५६ में दान-कर अधिनियम, १९५८ लागू 
होने तथा मृत सम्पत्ति शुल्क अधिनियम, १९५८ में संद्योधन' करने से पूरा 
हो चूका है। इस प्रकार १६५८-५६ में ये प्रत्यक्ष कर लागू थे : (क) झाय-कर, 
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(ख) सम्पत्ति-कर, (ग) व्यय-कर, (घ) मृत सम्पत्ति-शुल्क, (ड) दान-कर 
तथा (च) रेल-यात्री किराया-कर । 


आयकर 


एक मामूली-से परिवर्तन के सिवा, १९५८-५६ में श्राय-कर की दर का ढांचा 
वही रहा जो पिछले वर्ष था । 


आय-कर जांच आ्रायोग 

१६५८-५६ में आय-कर जाच आयोग को १६४७ के तिरुवांकुर आय- 
कराधान (जांच आयोग) अधिनियम के अन्तर्गत जो मामले सौपे गए थे, उनको 
आयोग ने निपटा दिया । इन मामलों में छपाई गई रकम ३५४ लाख ३४ हज़ार 
रु० निकली, जिस पर करदाताओं द्वारा दिए जाने वाले कर और जुर्मानें की रकम 
१७ लाख ३८ हज़ार निर्धारित की गई । आयोग ३१ दिसम्बर, १६५४८ से भंग कर 
दिया गया । 


सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ) के १९ नवम्बर, १९५८ के एक निर्णय के 
फलस्वरूप उन ५०० से अधिक मामलों पर प्रभाव पड़ा है जिन्हें के रदाताओं ने १६४७ 
के आय-कराधान (जांच आयोग) अधिनियम की धारा ८ (क) के अधीन २६ 
जनवरी, १९५० को झ्थवा इस तिथि के बाद दायर किया था। इसलिए आय- 
कर अ्रधिनियम की धारा ३४ के अधीन इन मामलों की पुन: जांच करने का 
निरचय किया गया । इस उद्देश्य से १६५९ का अध्यादेश सं० १ जारी करके 
झाय-कर अधिनियम सें संशोधन कर दिया गया । 


सर्वोच्च न्यायालय के १९५४ और १६५४५ के निर्णय से प्रभावित मामलों 
के निपटान के लिए निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच)” नामक एक संगठन 
स्थापित किया गया था । इस निदेशालय के पास जांच करने के लिए ६०१ मामले 
थे, जिनमें से ६४० मामले नवम्बर १६९५८ तक निपटा दिए गए । इनमें २२ 
करोड़ ६१ लाख रु० की और ११ करोड़ ६३ लाख रु० के कर की छपाई 
' गईं रकमें निकली । 


सम्पत्ति-कर 

१९५८-५६ में सम्पत्ति-कर के ३२,६८५ मामले निपटाए जाने बाकी थे, 
जिनमें पिछले वर्ष के मामले भी शामिल थे । सम्पत्ति-कर अधिनियम में कुछ 
संशोधन भी किए गए । एक विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया 
कि डाकघर राष्ट्रीय योजना-पत्रों को तथा १२-वर्षीय राष्ट्रीय योजना 
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बचत-पत्रों की सम्पत्ति-कर से मुक्त कर दिया गया, ताकि इनमें जनता 
झधिक से अधिक धन लगाए । इनसे होने वाली झ्राय पर पहले से ही कोई 
झाय-कर नहीं लगा है। इसके झ्तिरिक्त, जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं, 
उनकी भारत से बाहर की सम्पत्ति को इस कर से मुक्त कर दिया गया । 


व्यय-कर 

व्यय-कर अधिनियम, १६५७, पहली अप्रैल, १६५८ से लागू हो गया। 
यह कर केवल व्यक्तियों और संयुक्त हिन्दू प्ररिवारों पर ही लगेगा तथा केवल 
उसी हालत में लिया जाएगा जब करदाता को पिछले वर्ष में' सब साधनों से 
३६,००० रु० से अधिक आय हुई हो । इस अधिनियम में व्यक्तिगत व्यय के लिए 
३०,००० %० की मूल छठ देने के अतिरिक्त, कुछ और भी रियायतें देने की व्यव- 
स्थाहै। 


व्यय-कर अधिनियम की एक विशेषता यह है कि प्रिवी पर्स (जेब खर्च) 
पाने वाले राजा-महाराजाओं के व्यय का निर्धारण निपटारे के आधार पर किया 
जाएगा । निर्धारण वर्ष १६५८-५६ के लिए ऐसे निपटारों के लिए एक सिद्धांत 
स्वीकार कर लिया गया । इस वर्ष कई मामलों में निर्धारण के आधार पर कर 
लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया । 


मृत सम्पत्ति-शुल्क 

मृत सम्पत्ति-शुल्क, १६५३ में संशोधन करने के लिए संसद ने सितम्बर 
१६५८ में एक विधेयक पास किया । इस अधिनियम के लागू होने से प्रतिवर्ष 
७० लाख रु० की अतिरिक्त श्राय होने का अनुमान है। 


दान-कर 


१६५८ में संसद में दान-कर अधिनियम, १६४५८ पेश किया गया । यह कर 
उन सब दानों पर लगेगा जो १ अप्रैल, १६५७ को अ्रथवा इस तिथि के बाद दिए 
जाएंगे। छः भ्रथवा झधिक व्यक्तियों के नियन्त्रण में पच्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर 
तथा धर्मार्थ संस्थाओ्रों पर यह कर नहीं लगेगा । इसके अतिरिक्त, कुछ प्रकार के 
दान--यथा भारत के बाहर की अ्रचल सम्पत्ति का दान, सरकार को दान, आय- 
कर अधिनियम के अधीन मान्यता-प्राप्त धर्मार्थ संस्थाओं को दान, व्यापार आदि 
में दिए गए वास्तविक दान--- इस कर से मुक्त है । इन सबके अ्रतिरिक्त, यदि पिछले 
वर्ष में किसी व्यक्ति ने १०,००० रु० मूल्य से अ्रधिक दान नहीं दिया है, तो उस पर 
भी यह कर नहीं लगेगा । 


शेष 


रेल-यात्री किराया-कर 

रेल-यात्री किराया-कर अधिनियम, १६५७, के द्वारा १५ सितम्बर, १६५७ 
से रेलों में किरायों पर एक कर लगाया गया था इस कर से होने वाली शुद्ध 
आय राज्यों को दे दी जाती है। १९५७-५८ में इस कर से शुद्ध आय ४ करोड़ 
८१ लाख रु० हुई, जबकि संशोधित बजट-अनुमान ४ करोड़ ८४ लाख रु० का 
था। १६५८-५६ का बजट अनुमान € करोड़ २२ लाख र० का है। 


केन्द्रीय उत्पादन-दशल्क 


१६५८-५६ में सीमेंट, सूती कपड़े, चाय और खनिज तेलों के शल्कों 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए । सीमेंट पर शुल्क २० रु० प्रति ठन से बढ़ा कर 
२४ ० प्रति टन कर दिया गया । वैज्ञानिक विधि से तैयार सूती कपड़े पर भी 
शुल्क की दरों में वृद्धि कर दी गई। अच्छी और बहुत अच्छी किस्म के कपड़े 
पर भी शुल्क की दर कुछ बढ़ा दी गई, तथा मीडियम और घटिया किस्म के 
कपड़े पर उत्पादन-शुल्क घटा दिया गया। इसके साथ ही, उन निर्माताओं पर 
भी उत्पादन-शुल्क की दर कम कर दी गई जिनके पास ३०० से अधिक करघे 
नहीं है तथा जो केवल मीडियम तथा/या घटिया कपड़ा* ही बनाते है । इसके 
अतिरिक्त, यह भी निश्चय किया गया कि जो कारखाने बिजली से सूती कपड़े 
का विधायन करते है, उनको लाइसेंस दिए जाएंगे, तथा कारखानों से माल की 
निकासी के समय दिए गए उत्पादन-शुल्क तथा वैज्ञानिक विधि से तैयार करने के 
बाद कपड़े पर दिए जाने वाले उत्पादन-शुल्क का अन्तर उनसे वसल किया जाएगा। 


चाय उद्योग को राहत देने के उद्देय से १ जून, १६५८ से खली चाय 
पर उत्पादन-शुल्क की दर १ आना प्रतिपौंड से ६ पाई प्रति पौंड कर दी गई। 
इसी उद्देश्य से २८ सितम्बर, १६५८ से चाय पर शुल्क की दरों में पुन: घट- 
बढ़ कर दी गई । 


खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन और सीमा-शुल्क) अश्रधिनियम, १६५८ 
के अधीन भारत में खनिज तेल के उत्पादनों का वितरण करने वाली प्रमख तेल 
कम्पनियों द्वारा स्वीकृत मूल्य में कमी करने के लिए राज़ी होने पर खनिज तेलों 
पर उत्पादन-शु लक और सीमा-शुल्क में पुन: घट-बढ़ कर दी गई। 


छोटे निर्माताओं की सहायता करने के उद्देश्य से कुछ वनस्पति उत्पादनों पर 
खण्ड-प्रणाली के आधार पर छः दे दी गई। पादठ्य-पुस्तकें तथा जन-साधारण 
के लिए उपयोगी पुस्तकों में प्रयुक्त किए जाने वाले अखबारी कागज़ को भी 
उत्पादन-शुल्क से मुक्त कर दिया गया। स्वतन्त्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से 


३६ 


माल तैयार करने वाले उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से किसी कारखाने हारा 
एक महीने में वैज्ञानिक विधि से तैयार सूती कपड़े में से ५० हजार वर्ग गज कपड़े 
को १७ अक्तूबर, १९५८ से इस शुल्क से मुक्त कर दिया गया । 


निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस वर्ष भी कुछ योजनाएं आरम्भ की गई । 
इनमें निम्नलिखित दो योजनाएं उल्लेखनीय है : (१) फलों से बने उन पदार्थों 
जिनके तैयार करने में चीनी का प्रयोग होता है, टाइपराइटर की मशीनों के लिए 
रिबन बनाने के काम आने वाले कपड़े, कापियों, लिफाफों, बही-खाते आदि 
बनाने में काम आने वाले कागज़, रंग-रोगन “और वारनिश बनाने में काम आने 
वाले अलसी के तेल तथा वनस्पति पर तदर्थ दरों पर उत्पादन-शुल्क में छुट 
देने की योजना, तथा (२) अनेक वस्तुओं यथा नकली रेशम के कपड़े, ड्राई 
बैटरियां और ड्राई सैल, शुंगार की वस्तुएं, मोमजामा, लिनोलियम, बसों के 
ढांचे और हिस्से, मोटरगाड़िया, बिजली के पखे, जूते, कहवा, स्पारकिग प्लग, 
टीन के पीपे, हरीकेन लालटेन, कृषि श्रौज़ार, बिजली की तार ले जाने वाली 
(कंड्यूट) नालियां, लोहे की कीलें, इस्पात के सन्दूक, इस्पात का फरनीचर, 
साइकिलें, बिस्कुट आदि पर लिए गए उत्पादन और सीमा-शुल्कों की वापसी 
की योजना । 6 


सीमा-शुल्क 


निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सीमा-शुल्कों के स्तर में 
घट-बढ़ करने की नीति के अनुसार, खनिज मैगनीज, तिलहन, वनस्पति तेलो और 
खली पर से सीमा-शुल्क हटा दिया गया । कपास की कुछ किस्मों पर नियति-शुल्क 
की दर में भी कमी कर दी गई । चाय (सीमा और उत्पादन-शुल्कों में परिवर्तन) 
अधिनियम, १६५८ के अधीन चाय पर के निर्यात-शुल्क में संशोधन कर दिया 
गया, जिससे कि इस उद्योग को कुछ राहत मिलें तथा विश्व की मंडियों में 
भारतीय चाय की प्रतियोगितात्मक स्थिति में सुधार हो । इसके अतिरिक्त, 
देश के अपने उद्योगों कौ सहायता करने के उद्देश्य से श्रायात-शुल्कों में भी परिवर्तन 
कर दिए गए । 


सीमा-शुल्क की कार्यप्रणालियों तथा उससे सम्बद्ध संगठन की जाच-पड़ताल 
करते के उद्देश्य से २ फरवरी, १६५७ को सीमा-शू लक पुनर्गठन समित्ति बनाई गई 
थी। इस समिति ने इस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर सरकार विचार कर 


रही है । 


भारत ने (१) पर्यटन के लिए सीमा-शुल्क सम्बन्धी सुविधाओ्रों, तथा (२) 
गर-सरकारी गाड़ियों का श्रस्थायी तौर पर आयात करने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय 
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समझौतों की सम्पुष्टि कर दी और ३ अगस्त, १६४५८ से उन्हें लागू कर दिया ।' 
उपर्यक्त पहले समझौते का उद्देश्य यह है कि पर्यटकों के सामान को निःशुल्क 
लाने की जो परिपाटी है, उसको एक समान बनायाब्जाएं तथा दूसरे समझौते का 
उद्देश्य यह है कि यात्रियों को इस शर्ते पर कारें और मोटरगाड़ियां निःशुल्क 
आयात करने की अनुमति दी जाए कि उन गाड़ियों का पुनः निर्यात कर दिया 
जाएगा । 


जनवरी से अक्तूबर १६५८ की अवधि में विभिन्न सीमा-शुल्क नियमो का 
उल्लंघन करने के १५,०२१ मामले मकड़े गए जिससे लगभग २ करोड़ ३६ लाख 
रू० का माल पकड़ा गया । 


पुनवित्त निगम 


उद्योग पुनवित्त निगम (प्राइवेट) लि० की जून १६५८ में रजिस्टरी करा 
दी गई। रिज़व बैंक, जीवन-बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैक तथा १४ अनुसूचित 
बैक इस निगम के सदस्य है । पुनवित्त निगम की जारी की गई पूंजी १२ करोड़ ५० 
लाख रु० है, तथा २१ जून, १६५८ के एक करार के अनुसार भारत सरकार इसको 
२६ करोड़ रु० का ऋण प्रदान करेगी । ५ करोड़ रु० ऋण की पहली किस्त 
जुलाई १६५८ में इस निगम को दे दी गई । 


नवम्बर १६५८ तक पुनवित्त निगम ने अपने सदस्य बैकों को १ करोड ७८ 
लाख रु० का ऋण देना स्वीकार किया । निगम मध्यम श्रेणी के केवल उन्हीं उद्यमों 
को ऋण देगा जिनकी चुकता पूजी और आरक्षित निधि २ करोड़ ५० लाख रू० से 
अधिक नही होगी । पुनवित्त योजना का उद्देश्य यह्‌॒ है कि पंचवर्षीय योजना में 
सम्मिलित गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को साधारण बैक-प्रणाली से ऋण देकर 
उन्हें ग्रपता उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । 


भारतीय स्टेट बेंक 


१९५८-५९ में भारत सरकार ने ९० केन्द्रों की एक और सूची स्वीकार 
की, जहां भारत स्टेट बैक की शाखाएं खोली जाएंगी । इस प्रकार, विस्तार कार्यक्रम 
के अन्तर्गत अब तक ३६२ शाखाओं के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है ।. 
आशा है कि ३० जून, १६६० तक बेक की ४०० झाखाएं खुल जाएंगी । 
नवम्बर १६५८ तक उपयुक्त कार्यत्रम के अन्तर्गत १९८ शाखाएं खोली जा चुकी 
थी । इसके अ्रतिरिक्त, उन ५१ केन्द्रों में से ४६ केन्द्रों में भी शाखाएं खोल दी 
गई जहां भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक के विस्तार कार्यक्रम के अन्तगंत, जिसे भार- 
तीय रिज़ बैक ने अपने हाथ में ले लिया था, शाखाएं खोली जानी थीं । 


ढेर 


भारतीय स्टेट बैंक ने अन्य दिशाओं में भी सनन्‍्तोषजनक प्रगति की । 
१ जनवरी, १६४६८ से यात्रियों के लिए जो रुपया-चैक चलाए गए, वे विभिन्न 
देशों में खोले गए लगभग ८६० कार्यालयों में भुनाए जा सकते हैं। छोटे पैमाने 
के उद्योगों को सहायता देने की प्रारम्भिक योजना १ अप्रेल, १९५६ से चाल की 
गई थी । इसके अन्तर्गत ५१ केन्द्र ले लिए गए। सितम्बर १६४५८ के अन्त तक 
इस योजना के भ्रन्तर्गत १ करोड़ 5१ लाख रु० के लिए स्वीकृति दी जा चुकी 
थी । जिन केन्द्रों में भारतीय स्टेट बेक की शाखाएं हैं, वहां ब्याज की चालू 
था रियायती दरों पर श्रग्रिम ऋण तथा प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करके यह बैक 
सहकारी संस्थात्रों की सहायता करता रहा । हे 


राष्ट्रीय करषि ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि तथा राष्ट्रीय 
कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि 


भारतीय रिजर्व बैंक ने ३० जून, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने 
लाभ में से ५ करोड़ रु० राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि, तथा १ 
करोड़ रु० राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में जमा किया । इस प्रकार 
३० जून, १६५८ को जुपयुक्त पहली निधि में २५ करोड़ रु० तथा दूसरी निधि में 
३ करोड़ रु० जमा था। हाल के वर्षों में उपर्युक्त प्रथम निधि में से राज्य सरकारों 
को दिए गए ऋण तथा रिज़व बैंक से सहकारी समितियों को मौसमी और बिक्री 
कार्यों के लिए थोड़ी अवधि के लिए मिलने वाले ऋणों में काफी वद्धि 
हुई । 


बाज्ञार ऋण 


भारत सरकार ने मई १६५८ में तीन बाज़ार ऋण जारी किए, जिनसे कुल 
१ अरब ४२ करोड़ ४१ लाख रु० एकत्र हुआ । संस्थापक निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल 
इन्वेस्टर्स ) तथा साधारणतः बाज़ार की निरन्तर आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य 
से सरकार ने अगस्त १६५८ में ३० करोड़ रु० का एक नया ऋण जारी किया 
तथा पुनः ३० करोड़ के ३३ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय योजना बाड़ 
१६६७ भी जारी किए । इस प्रकार इस वर्ष ऋण जारी करके २ अरब २ 
करोड़ ४१ लाख रु० एकत्र किया गया, जबकि बजट अनुमान १ अरब ४५ करोड़ 
रुू० का था। 


जून १६५८ में असम, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सिवा सब राज्य 
सरकारों ने ऋण जारी करके लगभग ५४ करोड ४२ लाख रु० की. धनराधि 
एकत्र की | 


डर 


विदेशी सहायता 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक | 


१९५८-५६ में अन्तर्राष्ट्रीय पुर्निर्माण और विकास बैंक ने भारत को 
कलकत्ता और मद्रास बनच्दरगाहों का विकास करने, दामोदर घाटी योजना द्वारा 
दुर्गापुर में एक तापीय बिजलीवर और बोकारो तापीय बिजलीघर में एक 
और एकक स्थापित करने तथा भारतीय रेलों का विकास करने के लिए १५ 
करोड़ ३० लाख डालर के चार ऋण प्रदान किए। इन ऋणों को मिला कर 
यह बैंक भारत को अब तक ५० करोड़ ७० लाख ६० हजार डालर (२ अरब 
४१ करोड़ २० लाख रु०) के ऋण दे चुका है। 


अगस्त १६५८ में विद्व बैक के तत्वावधान में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, 
जिसमें भारत की विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों पर विचार किया गया । इस सम्मेलन 
में कनाडा सरकार, पश्चिम जर्मन सरकार, जापान सरकार, यूनाइटेड किगडम 
सरकार तथा अमेरिकी सरकार ने भाग लिया तथा इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
का प्रतिनिधि भी शामिल हुआ । इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने भारत को 
३६ करोड़ डालर (लगभग १ अरब ७१ करोड़ ४३ लाख रु०) देने की इच्छा 
प्रकट की, ताकि भारत को १६५८-५६ में विदेशी मुद्रा की कमी पूरी करने में 
सहायता मिले । इस सम्मेलन में श्राए देशों तथा संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय बात- 
चीत की गई जिसके फलस्वरूप वित्तीय सहायता का उपयोग करने की सीमा और 
ढंग निर्धारित करने के बारे में समझौता हो गया । 


अमेरिका 


अमेरिकी विकास ऋण कोष ने १७ करोड़ ५० लाख डालर के दो ऋण देने 
स्व्रीकार किए, जिनका उपयोग गेर-सरकारी क्षेत्र में रेलों, बिजली योजनाओं, 
सीमेंट, जूट तथा श्रन्य उद्योगों के लिए इस्पात का साज-सामान मंगाने में किया जा 
रहा है। अमेरिकी सरकार ने उड़ीसा खनिज लौह योजना के लिए भी २ करोड़ 
डालर देने की स्वीकृति दी। इस वर्ष पब्लिक ला ४5८० के अन्तर्गत गेहूं का 
आयात करने के लिए दो करार और किए गए--पहले करार के अन्तर्गत (जिस 
पर जून २३, १६५८ को हस्ताक्षर हुए) ५ करोड़ ७० लाख डालर, तथा दूसरे 
करार के अन्तर्गत (जिस पर २६ सितम्बर, १६५८ को हस्ताक्षर हुए) २३ करोड़ 
८८ लाख डालर प्राप्त होंगे। इन करारों तथा २९६ अगस्त, १९५६ के पहले के 
करारों के भ्रन्तगंत सामान प्राप्त हो रहा है। आशा है कि तीनों करारों के 
- अन्तर्गत जून १६५९ तक' सब सामान प्राप्त हो जाएगा । 


डरे 


पब्लिक ला ४८० के तीनों करारों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिसों की 
खरीद के लिए जो भुगतान रुपयों में किए जा रहे है, उनमें से भ्रमेरिकी सरकार 
१ अरब ८३ करोड़ रु० ऋण के रूप में और ४३ करोड़ रु० अनुदान के रूप में भारत 
सरकार को देगी जो परस्पर स्वीकृत आर्थिक विकास की योजनाञ्रों पर व्यय किया 
जाएगा। जिन योजनाओो के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा, उनका 
हाल ही में निश्चय कर लिया गया । परन्तु पुनवित्त निगम को ५ करोड़ ५० 
लाख डालर (२६ करोड़ रु० ) के ऋण देने सम्बन्धी करार पर जून १६५६८ में पहले 
से ही हस्ताक्षर हो चुके थ । तीसरे देश की मुद्रा. में, अर्थात्‌ इतालवी लिरा, फ्रांसीसी 
फ्रांक और जापानी येन में उवरक तथा नलकूपों का साज-सामान खरीदने के लिए 
अमेरिका से ४० लाख डालर की सहायता भी इस वर्ष प्राप्त हुई। इसके अति- 
रिक्त, अमेरिकी सरकार ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भी १ करोड़ 
२ लाख डालर का एक और अनुदान देना स्वीकार किया है । 


यनाइटेड किगडम 

२० दिसम्बर, १६९५८ को यूनाइटेड किगडम सरकार के साथ एक करार पर 
हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार “निर्यात ऋण आइवासन विभाग' से २ करोड़ 
८५ लाख पौंड का एक ऋण प्राप्त होगा । यह ऋण यनाइटेड किगडम से निर्यात 
के लिए स्वीकृत किस्मों की चीजे खरीदने के लिए ३० जन, १९५६ तक उपलब्ध 
रहेगा । 


पश्चिम जरममनी 

पर्चिम जर्मन सरकार से १६ करोड़ ८० लाख जर्मन मार्क (१६ करोड़ 
४ लाख रु०) का एक ऋण लेने के सम्बन्ध में ६ जनवरी, १९५६ को एक करार 
पर हस्ताक्षर किए गए। जमेनी से माल सप्लाई करने वालों को १ सितम्बर, 
१६५८ के बाद जो अदायगी की गई या की जाएगी, उसकी पूर्ति के लिए यह 
ऋण उपलब्ध किया गया । 


जापान 

जापान से १ करोड़ डालर के ऋण के ब्योरे के सम्बन्ध मे भी समझौता 
हुआ । यह ऋण जापान से खरीदे गए पंजीगत माल के लिए जापानी निर्यात- 
आयात बंक की मार्फत उपलब्ध किया गया । 


कोलम्बों योजना 
१६५८-५९ के विकास कार्यक्रम के लिए कनाडा से लगभग १ करोड़ ७० 
लाख डालर की सहायता मिलेगी। इस ऋण को अल्यभिनियम तांबा, गरिलट 
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रेलवे स्‍लीपर, उर्वरक, कनाडा-भारत अणु-भट्ठी (रिएक्टर) योजना के लिए 
उपकरण तथा कैन्सर के इलाज के लिए कुछ कोवाल्ट थेरेपी इकाइयों के आयात पर 
खर्च करने का विचार है । 


इसके अतिरिक्त, कनाडा सरकार से इस वर्ष विशेष अनुदान के रूप में 
८० लाख डालर का गेहूं भी उपलब्ध हुआ । इन अनुदानों के अलावा, कनाडा 
ने फरवरी और अक्तूबर १६५८ में ५,४०,००० टन कनाडी गेहूं प्राप्त करने 
के लिए ३ करोड़ ३० लाख डालर के दो ऋण देने की भी स्वीकृति दी । 


आस्ट्रेलिया 
आस्ट्रेलिया ने भी ६,४०० टन गेहूं का अनुदान देना स्वीकार किया जिस' पर 
लगभग ३० लाख रु० लागत आने का अनुमान था । यह गेहूं प्राप्त हो चुका है । 


न्यूज़ीलेंड 

त्यूज़ीलैंड ने इस वर्ष मद्रास दुग्धठपलब्धि योजना के लिए २ लाख १५ हज़ार 
पौंड, तथा नयी दिल्‍ली के आल इण्डिया इंस्ट्टियूट आफ मैडिकल साइंसेज़ के 
लिए १ लाख पौंड के और अनुदान देने की भी स्वीकृति दी । 


तकनीकी सहायता 

संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम 

इस' वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को तकनीकी सहायता देना बराबर 
जारी रखा । भारत को अब तक ३५९ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध 
हो चुकी हैं, तथा ६७६ भारतीयों को कृषि इंजीनियरी, ग्राम कल्याण औौर गृह 
अर्थशास्त्र, मछलीपालन, औद्योगिक संगठन और व्यापार प्रणाली, खान, बाढ़- 
नियन्त्रण, भूगर्भ, सिचाई और बिजली, कुटीर उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, 
जनबल संगठन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उत्पादकता, समाज संगठन आदि के क्षेत्रों 
में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुई । 


भारत-अ्रमेरिकी तकतीकी सहयोग कार्यक्रम 

,. अमेरिकी सरकार से भारत-अमेरिकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 
(जिसे चतुःसूत्री कार्यक्रम भी कहते हैं), अ्रमेरिकी विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में 
तकनीकी सहायता के अतिरिक्त, साज-सामान तथा अमेरिका में भारतीयों 
के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं बराबर मिलती रहीं। भ्रमेरिकी राजस्व वर्ष 
१६५८ के लिए ६३ लाख डालर का एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम तैयार 


थ््‌ 


किया गया । आशा है कि राजस्व वर्ष १९५९ के लिए ७० लाख डालर उपलब्ध 
होगा। इस' कार्यक्रम के अन्तर्गत भ्रब॒ तक ४३० अमेरिकी विशेषज्ञों की 
सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं तथा ८४७ भारतीयों को अमेरिका में प्रशिक्षण पाने 
की सुविधाएं मिलीं । - 


कोलस्बो योजना 

इस योजना के अन्तर्गत भारत को जनवरी से जून १६५८ की अ्रवधि में भारत 
को १० विशेषज्ञों की सेवाएं तथा १०० व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं 
प्राप्त हुई । विशेषज्ञों की सेवाएं रेशम के कीड़े पालने, अंक-अनुसंधान, चिकित्सा, 
जीव रसायन (बायोकेमिस्ट्री ), खनिज इंजीनियरी आदि के क्षेत्रों में प्राप्त हुई । 
प्रशिक्षण की सुविधाएं विशेषकर कृषि, डेरी विकास, वन, ट्रैक्टरों के रख-रखाव, 
कम्पनी कानून निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंक-संकलन, मशीनी औज़ार, व्यापार 
प्रबन्ध, कोयला खुदाई, टेलीफोन और संचार-साधनों के क्षेत्रों में प्राप्त हुईं । 


फ्रांस ' 
२३ जनवरी, १६५८ के भारत-फ्रांसीसी करार के अन्तगंत भारत इलेक्ट्रौ- 
निक्‍्स लि० के लिए फ्रांस सरकार से एक विशेषज्ञ प्राप्त हुआ । नमक बनाने के 
कार्य का अ्रध्ययन करने के उद्देश्य से नमक विभाग के दो अधिकारी भी फ्रांस गए । 


नीदरलेड ह 
नीदरलंड सरकार ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान बख्शी का तालाब' केन्द्र के 
विकास के लिए तथा चमड़े और खालों के कार्यो, जैसे चमड़ा उतारने, तैयार करने 
कमाने और जूते बनाने के काम के एक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए साज-सामान, 
तथा टेकनीशियनों के वेतन आ्रादि का खर्चे जुटाने के लिए लगभग १० लाख डच 
मभिलडर (१२ लाख ५० हजार रु० ) देने का प्रस्ताव रखा। इस केन्द्र में लगभग 
१०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा । 


भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता 

भारत ने कोलम्बों योजना के अन्तर्गत ३० सितम्बर, १९५८ तक दक्षिण 
तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों के सदस्य-देशों के १,०८६ व्यक्तियों को विभिन्न 
विषयों में प्रशिक्षण दिया । १६५८-५६ में भारत ने चीनी उद्योग, आल 
उत्पादन, ट्रक्टर इंजीनियरी, इमारती लकड़ी का अनुसंधान, आय-कर कानन और 
छोटी बचत के क्षेत्र में ७ विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान कीं । इनमें से बर्मा में २, 
श्रीलंका में ४ तथा वियतनाम में १ विशेषज्ञ भेजा गया । 
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संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विभिन्न एजेंसियों यथा विदव स्वास्थ्य 
संगठन, भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान भौर 
संस्कृति संगठन (यूनेस्को) ने अन्य देशों में भेजने के लिए भारत से २२५ विशेषज्ञ 
भर्ती किए । इसके अतिरिक्गित, ३११ विदेशी व्यक्तियों को भारत में प्रशिक्षण 
दिलवाने की भी व्यवस्था की गई। 


अनुमान है कि नेपाल के विकास-कार्यो तथा तकनीकी कर्मचारियों 
की सेवाएं प्रदान करने पर भारत लगभग १ करोड़ ३८ लाख रु० व्यय' करेगा । 
त्रिभुवन-राजपथ की व्यवस्था करने पर लगभग २० लाख रु० व्यय हुआ; 
नेपाल में १० सड़कें बनाने के लिए भारत सरकार, अमेरिकी सरकार तथा नेपाल 
सरकार में एक करार हुआ । कुछ सड़कों के लिए प्रारम्भिक जाच-पड़ताल का 
काम हो चुका है । काठमाडू-त्रिशूली बाजार सड़क प्राय: तैयार हो चुकी है । पोखरा, 
भेरवनगर तथा विराटनगर में हवाईपट्टियों को सुधारने का काम शुरू कर दिया 
गया -। वर्तेमान डाक-व्यवस्था में सुधार करने का भी एक कार्यक्रम बना लिया 
गया । इसके अतिरिक्त, काठमांड में ऋतु-विज्ञान के विकास के लिए भी एक 
' योजना स्वीकार की गई । 


पानी तथा सिचाई के छोटे साधन उपलब्ध करने की दिशा में भी उल्लेखनीय 
प्रगति हुई । उदाहरण के लिए, फँवा ताल बांध की मरम्मत, झाज नदों की सफाई 
योजना तथा सिरैया खोला मार्ग परिवर्तत की योजनाएं पूरी हो चुकी है तथा नेपाल 
में ३५० से अधिक हथ-पम्प लगाए जा चुके हैं। भारत ने त्रिशली पन-बिजली 
योजना-कार्य के निर्माण का काम संभालने का जिम्मा ले लिया । इस पर लगभग 
३ करोड़ ५० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त, ३ छोटी-छोटी 
हाइडल योजना-कार्यो के लिए प्रारंभिक जांच-पड़ताल की जा रही है । 


इसके अलावा, इस वर्ष नेपाल सरकार को शिक्षा तथा वन-विज्ञान के क्षेत्रों 
में परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों तथा अध्यापकों की सेवाएं उपलब्ध की गई । 
नेपाल में ग्राम विकास और घाटी विकास योजनाओ्रों तथा ग्राम सस्थानों के लिए 
भारत अपने कर्मचारी भेजता आ रहा है । ग्राकाशीय (ऐरियल ) तथा त्रिकोणाकार 
(ट्राएंग्यूलेशन ) सर्वेक्षण भी किया जा रहा है । 


असेनिक व्यय 


इस वर्ष असेनिक व्यय का बजट बनाने तथा उस पर वित्तीय नियंत्रण रखने 
की व्यवस्था की पुनः समीक्षा करके २० अगस्त, १६५८ से संशोधित व्यवस्था 
लागू कर दी गई । यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई कि जिससे विकास योज« 


है 


नाझ्रों को और भी शी घ्रता से कार्यान्वित किया जा सके । व्यय के स्टैंड आदि के 
सम्बन्ध मे सरकार 87रा जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष निर्देशों का पालन 
करते हुए, तथा बजट में की गईं व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रबन्धक मंत्रालय 
योजनाञ्रों पर व्यय की स्वीकृति स्वयं दे सकते है, सिवा उन योजनाञ्रों के जिन पर 
५० लाख रु० से अ्रधिक व्यय होगा और इनके लिए वित्त मंत्रालय से पहले ही 
स्वीकृति लेनी भ्रावश्यक होगी। परन्तु ऐसी कोई योजना, जिसे पहले मंत्रालय ते 
स्वीकृति दी हो लेकिन बाद में उसमें काफी परिवर्तन कर दिए गए हों, चाहे 
उस योजना पर होने वाले कुल व्यय' में वृद्धि न हुई हो, या यदि किसी स्वीकृत 
योजना की लागत में वृद्धि होने की संभावना हो, तो उसके लिए वित्त मंत्रालय 
की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी । संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्रालयों 
को अ्रधिक वित्तीय अधिकार दे दिए गए । इन अधिकारों का उपयोग करने के 
लिए मंत्रालयों के सहायतार्थ वित्तीय सलाहकारों की भी व्यवस्था कर दी गई । 

वित्तीय अधिकारों की पुस्तक में भी संशोधन कर दिया गया । 
संशोधित नियम (जिन्हे वित्तीय भ्रधिकरों का प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) १९५८ 
कहते हैं) जारी कर दिए गए । 


बिक्री-कर 


केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, १९५६ में इस वर्ष दो बार संशोधन किया 
गया ताकि उसे जम्मू-कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया जाए तथा अधिनियम के 
प्रशासन के सम्बन्ध में सरकार का इरादा अधिक स्पष्ट हो जाए। इस अधिनियम 
की धारा १५ को, जिसमें घोषित माल पर बिक्री-कर लगाते में राज्य के 
अधिकारों को नियन्त्रित किया गया है, १ अक्तूबर, १६९५८ से लागू कर दिया 
गया । 


इस वर्ष बहुत-से राज्यों में विलासिता की कतिपय चीज़ों पर ७ प्रतिशत की 


दर से एक-समान बिक्री-कर लगा दिया गया । हिमाचल प्रदेश में भी विलासिता 
को कुछ चीज़ों पर बिक्री-कर लगा दिया गया । 


शेयर बाज़ार 
प्रतिभूति संविदा (नियमन) अधिनियम, १६५६ (सेक्यूरिटीज कंट्रेक्ट 
ऐक्ट) की धारा र८ में संशोधन करने के प्रयोजन से ८ दिसम्बर, १९५८ को लोक- 
'सभा में एक विधेयक रखा गया । इस विधेयक का उद्देश्य इस अधिनियम के सभी 
या किसी उपबन्ध से विदेशी वित्तीय निगमों को मुक्त करना और मान्यताप्राप्त 
'स्टाक एक्सचेंजों को उन्तके संविधानों में उनके सदस्यों के मतदान तथा प्रतिपत्री 


है; ६:औ 


डरा 


(प्राक्सी ) नियुक्त करने के अधिकार को सीमित करने तथा एक सदस्य-एक वोट 
का सिद्धांत लागू करने का अधिकार देना है । 
पूंजीनिर्गम नियन्त्रण 

१६४८ में (पूंजी निर्मम (नियन्त्रण) अधिनियम, १६४७ के श्रन्तगेंत 
३०४ अज़ियां निपटाई गई, जिनमें कुल ४ झ्ररब ३० करोड़ ४४ लाख रु० की पूंजी 
जारी करने के लिए अनुमति मांगी गई थी । ४ श्ररब २२ करोड़ ६७ लाख र० की' 
पूंजी जारी करने के लिए २८२ अजियों को स्वीकृति दी गई । 

इसके अलावा, १४७ ऐसी अ्रज़ियां भी निपटाई गईं जिनमें भारत में न' रहने 
वाले व्यक्तियों ने भारत की कम्पनियों में १३ करोड़ ११ लाख रु० तक पूंजी 
लगाने की अनुमति मांगी थी। इनमें से १२ करोड़ ४६ लाख रु० की पूंजी 
लगाने की १३६ अज़ियां स्वीकृत की गई । 


स्टलिग पेंशन 


यूनाइटेड किगडम सरकार ने स्टलिंग पेंशन करार, १६५५ के अन्तगंत 
१६५८-५६ में १ करोड़ पौड देने का प्रस्ताव किया । यह धद्दराशि १ करोड़ २० 
लाख पौंड से अलग है, जो वह पहले ही १ अप्रैल, १९५८ को दे चुकी है। इस' 
प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया तथा यू० किगडम सरकार ने यह धनराशि 
१२ फरवरी, १९५६ को अदा कर दी । 


विदेशी मुद्रा की सीमा 


१७ अक्तूबर, १६४५८ से पूर्व भारत के निवासी किसी भी व्यक्ति को भारत से 
किसी भी देश में (भ्रफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पुतंगाली क्षेत्रों को छोड़ कर) 
एक महीने में २७० रु० (भारतीय अथवा विदेशी मुद्रा में) ले जाने की अनुमति थी । 
परन्तु विदेशी मुद्रा बचाने की खातिर यह सीमा घटा कर ७५ ० कर दी गई । 


ग्रफीम 


दवाओं के लिए अलक्लाइड तैयार करने के लिए कच्ची अ्रफीम 
के निर्यात में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई | झाशा है १६५८-५६ में ३ करोड़ रु० के 
मूल्य की लगभग ४५० टन अफीम का निर्यात होगा, जबकि पिछले वर्ष २३ 
करोड़ रु० क मूल्य की ४०० टन अफीम का निर्यात किया गया था । श्रन्य देशों से 
कच्ची अ्रफीम की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पोस्त की खेती का 
क्षेत्रफल ६५,६२५ एकड़ (१६५७-५८) से बढ़ा कर १६५८-५६ में ७५,००० 
एकड़ कर दिया गया । 


डश्‌ 


८. खाद्य और कृषि 


खाद्य उत्पादन 

१६५७-४८ में मौसम बहुत प्रतिकूल रहा जिससे इस वर्ष अनाज की पैदा- 
वार बहुत घट गई। १६५७-४८ में ६ करोड़ २० लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि 
१६४६-५७ में ६ करोड़ ८७ लाख टन उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष ६७ 
लाख टन कम अनाज पैदा हुआ । उत्पादन में इतनी कमी आज तक किसी वष में 
नहीं हुई थी। कम पैदावार होने के फलस्वरूप भाव चढ़ने लगे, विशेषकर जून 
१९५८ सेतो कीमतें बहुत बढ़नी शुरू हो गई; और खाद्यान्न का सूचक अंक, 
जो फरवरी १६९४८ में ६५ था, सितम्बर १६४८ में ११५ तथा दालों का सूचक 
अंक ७६ से १०५ हो गया । सितम्बर १६५८ के बाद खरीफ की 
फसलें आ जाने से स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ । चावल का सूचक अंक, 
जो सितम्बर १६४८ में ११८ था, जनवरी १६९५६ में ६२ हो गया तथा भ्रनाज का 
सूचक अंक ११५ से घटकर १०४ रह गया । परन्तु रबी के श्रनाज की कीमतें सितम्बर 
१९४८ के बाद भी चढ़ती रहीं । गेहूं का सूचक भ्रंक, जो फरवरी १६४८ में ८४ था, 
जनवरी १६५६ में १२५ हो गया तथा दालों का सूचक अंक ७६ से ११७ हो गया। 


इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने झनेक उपाय किए । 
इसके अतिरिक्त, कीमतों में वृद्धि रोकने और अनाज की उपलब्धि को सरल 
बनाने के लिए कुछ राज्यों में नियन्त्रण लगा कर अधिकतम कीमतें निश्चित 
कर दी गई। लगभग सभी महत्वपूर्ण राज्यों के अनाज व्यापारियों और आटा- 
चक्कियों के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी गई जिससे उनकी गतिविधियों 
'पर समुचित नियन्त्र० रखा जा सके | अ्रनाजों के भ्रगाऊ सौदे करने और उसके 
काटने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि इनसे मण्डी के भावों को कृत्रिम 
'सहारा-सा मिल रहा था । खुले बाजार मे गेहूं की खरीद करने वाली रोलर आटा- 
चक्कियों पर जो प्रतिबन्ध था, वह देश-भर की चक्कियों पर लागू कर दिया 
गया तथा उनकी जरूरतें श्रायात किए गए जखीरे से पूरी की गई। सरकारी ज़खीरों 
से अधिक परिमाण में अनाज देने और तियमन तथा नियन्त्रण को और भी अधिक 
कड़ा करने के फलस्वरूप अनाजों के भाव, विशेषकर चावल के भाव, उतने नहीं चढे 
जितने कि अ्रनाज की भारी कमी के कारण उनके चढ़ जाने की आहंका थी । 


१६५८-५६ की स्थिति 


१६५८-५६ में खरीफ की फसल आ जाने से स्थिति सुधर गई । इधर कई 
“वर्षो से इतनी' अ्रच्छी फसल कभी नहीं हुई थी। हालांकि रबी की बुवाई कुछ 
देर से हुई, पर बह पहले से अधिक भूमि में की गई । 
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आरायात 


१९५८ में लगभग १ अरब २० करोड़ ५० लाख”रु० के मूल्य का ३१ लाख 
७३ हज़ार टन खाद्यान्न आयात किया गया, जब कि १६५७ में १ अरब ६२ करोड़ 
२० लाख रु० के मूल्य का ३१ लाख ८२ हजार टन झ्रायात किया गया था । अमे- 
रिका के साथ हुए १६५६ के पब्लिक ला ४८० करार' के अन्तर्गत बकाया गेहूं के 
अलावा, जून और सितम्बर १६५८ में दो नये पब्लिक ला ४८० करारो' पर 
हस्ताक्षर किए गए । पहले करार के अधीन ५ लाख ८० हज़ार टन अ्रनाज 
खरीदने के लिए ५ करोड़ ७० लाख डालर की व्यवस्था है, तथा दूसरे 
करार के अधीन र८ लाख ठन गेहूं, २लाख टन जुआर और १ लाख टन 
मक्का खरीदने के लिए २३ करोड़ ८८ लाख डालर की व्यवस्था है। अमेरिकी 
पब्लिक ला ६६५' के अन्तर्गत किए गए करार के भ्रधीन लगभग १५,१३० टन 
गेहूँ की व्यवस्था है । कोलम्बो योजना के अनन्‍्तर्गेत कनाडा ने 
१ लाब २७ हजार टन ओर आस्ट्रेलिया ने लगभग ६,४५० ठन गेहूं दिया । 
इसके अतिरिक्त, विलस्बित भुगतान के दो करार कनाडा सरकार के साथ 
किए गए जिनके अन्तर्गत लगभग ५ लाख ४३ हजार टठन गेहूं प्राप्त होने की 
व्यवस्था है । जहां तक चावल का सम्बन्ध है, ३ लाख ८४ हजार टन चावल वर्मा 
से और ६ हजार टन चावल वियतनाम से भी मंगाया गया। 


वितरण 

१९५८ में केन्द्रीय सरकार ने अपने जखीरों से लगभग २६ लाख टन 
गेंहूं, ७ लाख ११ हजार टन चावल और 5१ हजार टन मोटा अनाज दिया। 
इस अवधि में केन्द्रीय सरकार के डिपुओं या राज्य सरकारों के गोदामों से खुदरा 
व्यापारियों को लगभग ३८ लाख ८२ हजार टन अनाज दिया गया, जबकि 
१६५७ में २९ लाख ४६ हजार टन दिया गयाथा । १६४५८ क॑ अन्त में 
सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या ४८,६०० थी, जबकि शुरू-शुरू में कंवल 
३४,००० दुकानें ही थी । 


क््जत 


१९५८ के अन्त में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के पास कुल 
जखीरा € लाख १४ हजार टन काथा, जिसमें ५ लाख २४ हजार टन गेहूं, 
३ लाख ३ हजार टन चावल और ८७ हजार टन अन्य खाद्यान्न थे। 

संचय और निरीक्षण 

१६५८ के अन्त में १२ लाख ५८ हजार टन अनाज रखने की जगह थी । देश 

में केन्द्रीय संचय केन्द्रों की संख्या १३५ थी। 


श१्‌ 


'राष्ट्रव्यापी खाद्यान्न संचय/ के लिए गोदाम आरादि बनाने के कार्यक्रम 
को १६४८ में और भी तेज़ कर दिया गया। इस वर्ष ७६,००० टन खाद्यान्न 
भचय करने के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की गई। इसमें पक्‍के ग्रोदाम 
(२०,००० टन), पहले से बने हुए सामान से निर्मित गोदाम (४६,००० 
टन) और हापुड़ मे एक सिलो-एलीवेटर है । इसके अलावा, २ लाख €० हजार टन 
अनाज रखने के लिए और भी व्यवस्था की जा रही है। एक और सिलो-एलीवेटर, 
जिसकी क्षमता १०,००० टन होगी, कलकत्ता बन्दरगाह के इलाके में लगाया 
जा रहा हैं । 

गलले के निरीक्षण और संचय के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती हुई 
जरूरतों को देखते हुए, हापुड़ में एक कंद्धीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया । 
जून १६४५८ में एक संचय सलाहकार समिति बनाई गई जो व्यापारियों 
और अन्य संगठनों को संचित गल्‍्ले को नुकसान से बचाने के लिए सुझाव 


देगी । 
चीनी 


उत्पादन और खपत- 

१९६५४७-५८ में गन्ने से लगभग १६ लाख ७९ हजार टन चीनी बनाई गई, 
जबकि १६५६-५७ में २० लाख २६ हजार टन बनाई गई थी । इस वर्ष उत्पादन 
में कमी होने का एक कारण यह है कि गन्ने की फसल अच्छी नही हुई जिसके 
फूलस्वरूप गन्ना पेरने का काम अपेक्षाकुत कम समय तक चल सका और 
दूसरे, खांडसारी बनाने के लिए अधिक गन्ना इस्तेमाल हुआ । परन्तु 
उत्पादन में इस कमी की कसर निर्यात की मात्रा में कमी करके पूरी कर ली गई 
और देश में चीनी की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पडा । १६५७-५८ में भारत में 
खपत के लिए फैक्टरियों से २० लाख ४२ हजार टन चीनी निकली, जबकि 
१६५६-५७ में १९ लाख 5५३ हजार टन और १६५५-५६ में १९ लाख ४० हजार 


टन निकली थी । 


निर्यात्त 
१६५८ में लगभग ४६,८२३ टन चीनी का निर्यात किया गया। इस वर्ष 


चीनी झ्रायात नही की गई । 


कीमतें 
१६५८-५६ के मौसम में गन्ने की न्यूनतम कीमतें इस प्रकार थीं : मिल के 
फाटक तक पहुँचने के लिए १२० ४४ नये पैसे प्रति मन और रेल-केन्द्रों तक 


५२ 


पहंचाने के लिए १ २० ३१ नये पैसे प्रति मन। १६५८-५६ के मौसम से गन्ना 
उत्पादकों को अधिक कीमतें दिलवाने के लिए मूदूय-योजना के फामूले को 
कानूनन लागू किया गया। 


विस्तार 
पहली योजना के आरम्भ में चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता १५ लाख 


टन थी। दसरी योजना के अन्त तक उसकी क्षमता २५ लाख टन कर देंनें 
का विचार है। इसके लिए ५४ नयी फैक्टरियां लगाई जाएंगी और वर्तमान ६६ 


फैक्टरियों का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा | 


लाइसेस-शुदा ५४ नयी फैक्टरियों में से १६ फैक्टरियों में (इनमें १२ सहकारी 
आधार पर चलने वाली फैक्टरियां भी शामिल है) जिनकी अतिरिक्त वार्षिक 
क्षमता २ लाख १६ हजार टन है, १६५७-५८ के मौसम के अन्त तक उत्पादन शुरू 
हो गया । आशा है कि अन्य १० कारखाने (जिनमें € सहकारी कारखाने 
शामिल है) १६५८-५६ में काम शुरू कर देंगे। वर्तमान ६९ फैक्टरियों में से 
२३ फैक्टरियों ने १६५७-५८ -के मौसम के अन्त तक प्रति वर्ष १ लाख ४ 
हजार टत चीनी अधिक बनाने का कार्यक्रम पूरा कर लिया । 


चीनी और खाण्डसारी 

जून १६५७ में चीनी पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क में ४रु० १२ नये पैसे से 
८ रुू० २५ नये पैसे प्रति मन वृद्धि हो जाने और बाद में दिसम्बर १६५७ में बिक्री- 
कर की जगह २ रु० ४४ नये पैसे प्रति मन उत्पादन-शुल्क लग जाने के फलस्वरूप, 
खाण्डसारी उद्योग का कर-लाभ ६० ६२ नये पैसे से बढ़ कर १३० १६ 
नये पैसे प्रति मन हो गया । इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि इस व्यवस्था से 
खाण्डसारी उद्योग तो बहुत अच्छी स्थिति में श्रा गया है और इससे सफफंद चीनी 
उद्योग का अहित हुआ है । 


अतः खाण्डसारी उद्योग की वर्तमान स्थिति की जांच करने, चीनी के 
कारखानों में खाण्डसारी के निर्माण के लिए कितना गन्ना जाता है इसका 
पता लगाने तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने 
के उद्देश्य से जून १९५८ में एक जाच समिति नियुक्त की गई। इस समिति 
ने अपनी अन्तरिम रपोर्ट पेश कर दीहे जिसपर सरकार विचार कर रही है। 
अन्तरिम उपाय के रूप में भारत सरकार ने एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी करके चीनी 
के कारखानों में खाण्डसारी इकाइयां स्थापित करने की मनाही कर 
दी हैं। चंकि इस समस्या का सामना श्रधिकतर उत्तर प्रदेश में ही करना पड़ता 


कै 


है, इसलिए वहां की खाण्डसारी इकाइयों को रजिस्टर कराना और लाइसेंस 
लेना आवश्यक बना देने का विचार है । 


वनस्पति. «» 


१६५८ में (नवम्बर १६४५८ तक) वनस्पति का उत्पादन २ लाख ६६९ 
हजार टन हुआ, जबकि १६५७ में ३ लाख १३ हजार टन उत्पादन हुआ था । 
वनस्पति की कीमत, उसके लाने और ले जाने तथा उसके वितरण पर 
कोई नियन्त्रण नही लगाया गया । १६४५८ में वनस्पति का निर्यात भी बेरोकटोक 
चलता रहा । इस वर्ष (नवम्बर १६९५८ तक) वनस्पति का कुल निर्यात २,5३० 
टन हुआ । देश में मृगफली के तेल की श्रधिक कीमतों के कारण विश्व की मण्डियों 
में भारतीय वनस्पति की प्रतियोगितात्मक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा । 


व्यापारिक फसलें 


१६५७-५८ में कपास और मूंगफली को छोड़ कर व्यापरिक फसलों का 
उत्पादन घट गया. । इस अवधि में गत वर्षो की भांति कपास और मूगफली 
के उत्पादन में न केवल उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, बल्कि इन दोनों ने इस वर्ष उत्पादन 
का एक नया रिकार्ड कायम किया--कपास का उत्पादन ४८ लाख गाठ तथा 
मूगफली का उत्पादन ४३ लाख टन हुआ । 


परन्तु १९५८-५९ के लिए उपज के लक्षण बड़े आशाजनक थे। पटसन की 
पैदावार ५१ लाख ७८ हजार गाठ हुई। इतनी पैदावार आज तक कभी नहीं 
हुई थी । जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय १७ लाख गांठ पटसन से अधिक 


उत्पादन नही हो रहा था। उसे देखते हुए इस वर्ष का उत्पादन उल्लेखनीय 
प्रगति का सूचक है। 


उत्पादन बढ़ाने का आन्दोलन 


कृषि की उपज बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए जा रहे है, उन्हें इस वर्ष 
और भी तेज कर दिया गया । इसमें छोटी सिचाई की सुविधाओं का विस्तार, 
उन्नत बीज तथा कृषि पद्धतियों का प्रचार, उवरकों और खादों का और अधिक 
उपयोग, भू-संरक्षण तथा पौधों की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों का 
विस्तार करने जैसे कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं । इसके अतिरिक्त, रबी की फसल में 
गेहूं, जौ, चने और ज्वार के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विशेष अभियान 
भी चलाया जा रहा है। 


£- है. ५ 


केन्द्रीय सहायता देने की विधि को इस वर्ष से सरल बना दिया गया है, जिससे 
कि विभिन्न कार्यक्रमों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके । इस वर्ष राज्यों 
को केन्द्रीय सरकार की सहायता का $ भाग मई १६५८ से बराबर-बराबर 
मासिक किस्तों में देने तथा शेष सहायता उसी अनुपात के आधार पर देने का 
निरचय किया गया है जिस अनुपात से राज्य सरकारें व्यय करेंगी । १६५८-४६ में 
राज्य सरकारों के लिए केन्द्र ने २६ करोड़ १० लाख रु० की सहायता निर्धारित 
की । यह धनराशि सिचाई के छोटे कार्यो के लिए ३ करोड़ ४० लाख रु० तथा 
रबी श्र न्दोलन के लिए उबेरकों और उन्नत बीजों के क्रम और वितरण के लिए 
ऋण देने के लिए ११ करोड ८७ लाख २० की धनराशि से भिन्‍न है। 


सिचाई के छोटे साधन 

इस वर्ष राज्य सरकारो की ३ करोड़ ४० लाख रु० की लागत की सिचाई की 
छोटी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई । भारत-अमेरिकी तकनीकी सहायता 
कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने ३,००० नलकूप बनवाने का जो कार्यक्रम 
ग्रारम्भ किया थ।, वह उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में चलता रहा । ३० 
नवम्बर, १९५८ तक २,९६३ नलक्‌प खोदे गए और २,६७८ नलकूपों में पम्प 
लगाए गए। २,६५२ नलकूपों में बिजली लगा कर उन्हें चालू कर दिया 
गया । इसके झतिरिक्त, १६५४ की अधिक अन्न उपजाओ्रो' योजना के अन्तगंत 
२७० नलकूप खोद कर उन्हें चालू कर दिया गया। उत्तर गुजरात में अधिक 
अन्न उपजाश्ो' आन्दोलन की सहायता से ४०० नलकूप बनाने की योजना 
के अ्रन्तगंत (जो पहली योजना की अवधि में आरम्भ की गई थी) सब नलक्‌प 
खोद लिए गए तथा ३५८ नलकूप ३० नवम्बर, १९५८ से चालू कर दिए गए। 
दूसरी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ३२० नवम्बर, १६९५८ तक ५८७ नलकूप 
खोदे गए और ४१६९ नलकूप “चालू कर दिएगए । बम्बई और असम में भी 
क्रमशः: ३१ और &€ नलकूप खोदे गए। 

भूगर्भे-जल-अ्रन्वेषण योजना के अन्तर्गत १६५८ में बिहार, केरल, कच्छ, 
मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब में अन्वेषणात्मक भूछेदन का काम पूरा हो 
गया । इसके अतिरिवत, जिन-जिन स्थानों से पर्याप्त पानी निकला वहां 
नलक्‌ूप लगाए गए । उत्तर प्रदेश में १३, पश्चिम बंगाल में १६ तथा उड़ीसा 
में ३ ऐसे स्थानों पर नलकूप लगाए गए जहां से पर्याप्त पानी निकला। 


भूमि का पुनरुद्धार 
१६५८ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने ३९,००० एकड़ कांस भूमि और 
३,००० एकड़ जंगली भूमि का पुनरुद्धार किया। इसके अतिरिक्त, इस संगठन 


ग्र 


ने ४,००० एकड़ भूमि को समतल बनाया अ्रथवा उस पर पौढ़ीदार खेत बनाए । 
इस प्रकार, आरम्भ से श्रब तक यह संगठन लगभग १६ लाख ६७ हजार एकड़ भूमि 
का पुनरुद्धार कर चुका है । 

बुधनी (मध्य प्रदेश) के ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्क्र में इस वर्ष ८० छात्रों ने 


प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह केन्द्र जुलाई १६५६ में खुला था। तब से लेकर 
अब तक इस केन्द्र में २६१ छात्र प्रशिक्षण पाचुके हैं। 


उच्चत बीज 

बीज फार्म खोलने में आरम्भ में जो कठिनाइयां सामने आई थीं वे अब 
दूर हो गईं और उन्नत बीज पैदा करने का कार्यक्रम पूरे जोर-शोर से चल निकला। 
केन्द्रीय सरकार ने सहायता प्रदान करने के नियम भी ढीले कर दिए। 
अब केन्द्रीय सरकार फार्मो के लिए भूमि खरीदने के निमित्त ५०० रु० प्रति 
झकड़ की जगह १,५०० रु० प्रति एकड़ की सहायता देगी । १६५८-५९ में १,३६० 
बीज फार्म खोलने का कार्यक्रम रखा गया था । दिसम्बर १९५८ तक वास्तव में 
१,५२० फार्मो में उत्पादन शुरू हुआ । 


खाद प 

१६५८-५९ में २६ लाख ४० हजार टन कम्पोस्ट खाद तैयार करने का विचार 
था। पिछले वर्ष २२ लाख २० हज़ार टन ऐसी खाद बनाई गई थी । खाद के 
स्थानीय साधनों का अधिक और अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए १,५१६ 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में एक योजना स्वीकार की गई । विभिन्न राज्यों 
ने ७६२ पंचायतों में कम्पोस्ट खाद बनाने का भी आ्रान्दोलन चलाया। कुछ राज्य 
सरकारों ने अपने यहां हरी खाद के बीज बांट कर और उनके प्रयोग का विशेष 
अचार करके उसे लोकप्रिय बनाने का भी प्रयत्न किया । बिहार के ५० गांवों में 
पाखाने तथा गांव के कड़ा-क्कंट से कम्पोस्ट बनाने का प्रयोग किया गया। 
उर्वरक 

किसानों में उरबरकों आदि के बारे में रुचि बढ़ रही है और उनकी मांग 
उत्पादन से भी अधिक हो गई । झाशा है कि १९५८-५६ में श्रमोनियम सल्फेट 
की खपत लगभग € लाख टन तथा सुपर-फास्फेट की खपत लगभग २ लाख ठन 
होगी । नयी किस्म के उर्बवेरकों यथा यूरिया, अ्रमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट तथा 
कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किसान बड़ी खुशी से करने लगे हैं । 


उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १६५७ जिसमें उर्वकों की किस्म और 
सूल्य का नियंत्रण करने की व्यवस्था है, ११ राज्यों तथा ३ संघीय क्षेत्रों में 
लागू कर दिया गया । 


शई्‌ 


पौधों की रक्षा 

इस वर्ष उत्तर भारत के श्रनेक राज्यों सें छान की फसल को गुंडी बग 
नाम के कीड़े से बचाने; आरांध्र प्रदेश, मद्रास, मेसूर और उड़ीसा में कपास, 
ज्वार और मृगफली को*्श्रन्य कीड़ों से बचाने तथा बिहार में १५ लाख मन 
गेहूं को धञ्रा दिखाने में सहायता प्रदान की गई। कुछ चुने हुए पंचायती क्षेत्रों 
में पौधों की रक्षा करने का काम व्यापक रूप से क्रिया गया। इसके 
अतिरिक्त, लगभग १९,५०० एकड़ भूमि में पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए 
हवाईजहाजों से दवाएं छिड़की गई । 


उत्पादन बढ़ाने का पझ्रभियान 

रबी की फसलों की उपज बढाने के लिए € राज्यों में व्यापक अभियान चलाया 
गया । इस आन्दोलन में कुछ विश्ञेष प्रकार के कामों की ओर ध्यान दिया गया 
यथा यह प्रयत्न किया गया कि किसानों को उन्नत बीज, औजा र, बीज, खाद, कृमि- 
नाशक दवाइयां, सिचाई की सुविधाएं तथा ऋण समय पर मिल जाएं। इस आन्दोलन 
की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें गैर-सरकारी लोगों को भाग लेने के 
लिए प्रेरित किया गया तथा किसानों में उत्साह भरने" की हर कोशिश की 
गई । इसके अतिरिक्त सहायक दलो” का भी संगठन किया गया। 


विकास योजनाएं 


जून १६४५४ में गन्ने में भरपूर खाद देने की जो योजना आरम्भ की गई 
थी, उसमें बड़ी उत्साहजनक सफलता प्राप्त हुई थी। इसीलिए १६५८-५६ 
में २५ लाख एकड़ भूमि में भरपूर खाद देने का लक्ष्य रखा गया । इसमें से 
सितम्बर १६४८ के अन्त तक १० लाख १० हजार एकड़ भूमि में खाद दी गई। 


इस वर्ष कपास की पैदावार में और वृद्धि करने की योजना अनेक 
राज्यों में चलती रही । १६५७-५८ में कुल ४८ लाख गाठ कपास पैदा हुआ । 
इसमें से ४१.७ प्रतिशत कपास लम्बे रेशे का था। एक अन्य कार्यक्रम 
के अन्तगंत जिसमें लम्बे रेशे की कपास के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने का 
प्रयास किया जा रहा है, केरल और मैसूर में १,८०० एकड़ भूमि मे इसकी खेती 
करवाई गई। इसमें लगभग ६०० गांठ कपास पैदा हुआ । 

इस वर्ष पटसन की पैदावार में वृद्धि करने की योजनाओं को तेज़ कर 
दिया गया । इस सिलसिले में मुख्य पट्सन विकास अधिकारी की नियुक्तित 
की गई जो पटसन पैदा करने वाले राज्यों में परस्पर समन्वय रखने का 
कार्य करेगा । तिलहन की पैदावार बढ़ाने की योजनाएं उत्तर प्रदेश, मद्रास, 


२७ 


बम्बई, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चालू की गई। रेल की पटरी के दोनों 
तरफ ऐरण्ड बोने की योजना प्र भी विचार किया जा रहा हैँ । तिलहनों की उपज 
मे वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत की केन्द्रीय तिलहन समिति ने कुछ राज्यों में 
तिलहन विस्तार योजनाएं आरम्भ की। है 


काज और काली मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे 
है, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं विदेशी मुद्रा कमाने के महत्वपूर्ण साधन हूं। ईसक 
अतिरिक्त, जिन प्रदेशों मे नारियल, सुपारी और लाख की पैदावार अधिक होती 
है, उनमें इन चीजों की उपज बढ़ाने की योजनाएं चल रही हैं। तम्बाकू की्‌ 
पैदावार बढाने की योजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार,. उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा 
बम्बई में चाल है। इन योजनाओं के अन्तगत यह प्रयत्न किया जा रहा है कि 
तम्बाक उगाने वाले किसान तम्बाक बोने, उसे संभालने और कमाने की अधिक 
अच्छी विधिया अपना ले । 


बागवानी का विकास 


फलों का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तगंत १ लाख ३३ हजार एकड़ 
भूमि में नये बाग लगाने का विचार है। १६५७-५८ में ३७,००० एकड़ भूमि में नये 
बाग लगाए गए थे । १६५८-५६ में कुछ और क्षेत्र में भी बाग लगाए गए। इस 
वर्ष कलकत्ता, शिमला और दिल्‍ली में केलों, पहाड़ी फलों और सेवों की श्रखिल 
भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया । सब्जियों पर लगने वाला रेल-भाड़ा 
घटाने और ताजा फलो, सब्जियों तथा फूलों झ्रादि के पौधों के लिए वेगनों की 
व्यवस्था करने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत चलाई गई । 


कृषि विस्तार 


इस वर्ष कृषि विभाग में एक विस्तार शाखा' खोल दी गईं ताकि कृषि 
ग्नसंधान तथा सम्बद्ध गतिविधियों से जो वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त 
होती है उसका प्रयोग उत्पादन कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक क्रिया जा सके। 
सामदायिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण 
देने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया किग्राम सेवकों का डेढ़ वर्ष का शिक्षण- 
क्रम बढ़ा कर दो वर्ष का कर दिया जाए । दूसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्त तक 
विस्तार खण्डों के लिए ४०,००० विस्तार कार्यकर्ताओं की आवश्यकता 
होगी । इनमें में ३०,००० कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा 
८,००० कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके श्रतिरिक्त, लगभग १०,००० 
ग्राम सेविकाशों को भी प्रशिक्षण दिया गया तथा ५०० ग्राम सेविकाएं 


प्८ 


प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। कृषि के सुधरे हुए औज्ञारों की मरम्मत और उनके 
निर्माण के लिए ३५० ग्रामीण कारीगरों को काम्त सिखलाया गया तथा २५० 
कारीगर काम सीख रहे है । 


केन्द्रीय मशीनी फार्म 


सूरतगढ़ में केन्द्रीय मशीनी फार्म अगस्त १६५६ में स्थापित किया गया 
और इसके लिए रूस सरकार ने मशीनें और साज-सामान भेंट किया । 
इस वर्ष यह फार्म सुचारु रूप से चलता रहा । इस फार्म में १६५८ में १४,१५३ 
एकड़ भूमि में बुवाई हुई, जबकि १६५७ में ४,३४८ एकड़ तथा १६५६ में २,६९३ 
एकड़ भूमि में ही बुवाई हुई थी । जब इस फार्म का पूरा विकास हो जाएगा तो 
२२,६६६ एकड़ भूमि में तरह-तरह की खेती होने लगेगी, २,००० एकड़ भूमि में 
वाग होंगे और १,५०० एकड़ भूमि पर पशुपालन का कार्य होने लगेगा । 


भूमिहीन खेतिहर 
१६५८-५९ में असम, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य 
प्रदेश में भूमिहीन खेतिहरों के पुनर्वास के लिए ३० लाख ५० हज़ार रुपये की' 
राशि रखी गई । 


पशुपालन और डेरी के 


पशुओं की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के निमित्त-केन्द्र ग्राम योजना के अन्तर्गत 
१९५८-५९ में ४७ नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलें गए, ६ वर्तमान केन्द्रों 
का विस्तार किया गया और १० विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए। १६५७-४८ 
से केन्द्र ग्राम क्षेत्रों में चारे आदि के साधनों के विकास पर बहुत बल दिया 
जा रहा है । 


गोसदन योजना 
गोसदन योजना के अन्‍्तगंत बूढे तथा अनुत्पादक पशुओं को हटाने और 


अलग रखने के लिए प्रथम योजनाकाल में २५ गोसदन खोले गए । 
१६५७-५८ के अन्त तक २४ गोसदन और खोले गए और १६५८-५९ में इस 
संख्या में ७ की वृद्धि और हुई। पशुझ्नों द्वारा खेती को होने वाले नुकसान को 
रोकने के लिए दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर में छुंट्टा पशुओं को पकड़ 
कर उन्हें पालने और बेच देने की एक नयी योजना आरम्भ की गई। खालें उतारने 
व कमाने और लाशों का सदृपयोग करने की वैज्ञानिक पद्धति सिखाने के लिए 
दिल्‍ली में एक केन्द्र स्थापित किया गया । 


म९ 


गोशाला विकास योजना 

नगरों में दध की उपलब्धि बढ़ाने और अच्छी नस्ल के पशु पालने की दृष्टि 
से द्वितीय' पंचवर्षीय योजना में गोशालाञोों के विकास को एक कार्यक्रम सम्मि- 
लित किया गया हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत द्ितीय झोजनाकाल में ३४६ गो- 
शालाओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु इस वर्ष चुनी हुई १६१ 


गोशालाएं हाथ में ली गई । 


'डेरी योजना 

डेरी खोलने के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को पूरा करने तथा कुछ नई योजनाओं 
को शुरू करने के लिए आलोच्य वर्ष मे २ करोड़ ८९ लाख १६ हज़ार रुपये की 
व्यवस्था की गई । 

कलकत्ता, बम्बई और दिल्‍ली की डेरी योजनाओं ने आलोच्य वे में और 
अधिक प्रगति की । दिल्‍ली दूध उपलब्धि योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय डेरी और दूध 
इकट्ठा तथा ठण्डा करने के तीन केन्द्रो के भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो 
चुका हैं तथा यूनाइटेड किगडम, स्वीडन व डेनमार्क से बहुत-से आधुनिक उपकरण 
'भी प्राप्त हो चुके हैँ। ऋलकत्ता के दुग्ध कार्यक्रम में भी पर्याप्त प्रगति हुई । 
लगभग ३,००० पशुओं के लिए हरिणवाटा में नये बाड़े बनाए गए तथा 
वहां का दैनिक दुग्ध-उत्पादन बढ़ कर १,२०० मन हो गया । वहा एक नयी डेरी 
बनाने के कार्य में भी प्रगति हुई। । 

बम्बई की आरे मिल्क कालोनी की क्षमता बढ़ा दी गई तथा एक और डरी 
खोलने के लिए स्थान का चुनाव किया गया। मद्रास दुग्ध योजना के अन्तर्गत 
पशुञआ्नों के लिए मकान बनाने का काम हाथ में लिया गया । इस योजना के 
लिए कोलम्बो योजना के अन्‍्तगेत न्यूज़ीलैण्ड सरकार से २८ लाख ६६ हजार 
रुपये की सहायता प्राप्त हुई । 

चण्डीगढ़, हिसार, आगरा, गोरखपुर, बंगलोर, गया, तिरुवाक्र, अ्गरताला 
शोलापुर और करजट नगरों में दूध उपलब्धि की योजनाओं ने और प्रगति की, 
और पटना, जयपुर, भोपाल, कोयमुत्त्ूर, कटक, हैदराबाद तथा नागपुर में 
दुग्ध उपलब्धि की नयी योजनाएं हाथ में ली गई | अहमदाबाद में प्रतिदिन ४०० 
मन दूध पहुंचाने का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । गृण्टर, क्रनल, मद्रास 
आर इलाहाबाद की सहकारी दूध यूनियनों को भी अपना कार्य बढ़ाने के लिए 
सहायता दी गई । 


आनन्द को खेड़ा कोआपरेटिव मिल्क यूनियन मे मक्खन और मक्खन 
निकले दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई और कण्डेस्ड दूध का उत्पादन भी आरम्भ 


६० ४ 


हो गया। अमृतसर में दूध के चूरे काऔर बरौनी, अलीगढ़ तथा जूनागढ़ 

में क्रीम के कारखाने खोलने के लिए काम शुरू किया गया । राजकोट के दूध. 
५ है ०५ 

को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के कारखान में भी प्रगति हुई | 


: मुर्गीपालन विकास 

मुर्गीपालन विकास के अखिल भारतीय कार्यक्रम के श्रन्त्गंत ३०० मुर्गीपालन 
विकास: तथा विस्तार केन्द्र खोलने का विचार किया गया है। १६५७-५८ के 
श्रनन्‍्त तक इनमें से ११६ केन्द्र खोले जा चुके थे । १६५८-५६ में ४१ केन्द्र और 
खुल जाने की आशा है। इस प्रकार इन केन्द्रों की संख्या पूरी १६० हो जाएगी। 
मुर्गीपालन के लिए लगभग सभी राज्यों में विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी: 
भी नियुक्त किए गए। 


दिल्ली राज्य के पोल्ट्री फार्म को प्रादेशिक फार्म का रूप दिया गया ॥! 
हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी दो-दो प्रादेशिक फार्म खोलने की 
प्रारम्भिक तैयारियां पूरी हो चुकी है । अमे रिकी तकनीकी सहायता के अन्तर्गत 
प्राप्त यन्त्रों द्वारा अण्डे और पक्षियों के उत्पादन में भी वृद्धि की गई। 


मछुलीपालन विकास 


भारत-नावें सहायता समझौते के श्रन्त्गंत बढ़िया किस्म की ६० नौकाएं 
बनाई गईं और २५ फुट लम्बी एक नयी प्रकार की नौका का नक्शा तैयार 
किया गया । १४० स्थानीय मछआरों को मछली" पकड़ने के यन्त्रों का प्रयोग 
सिखाया गया । कोचीन में भारतीय' प्रशिक्षकों और मछुझरों को मोटर- 
चालित नौकाओों से मछली पकड़ने का काम सिखाया गया। एक मछली व्या- 
पार विशेषज्ञ राज्य' सरकारों के सहयोग से मछलियों के व्यापार की एक नयी 
ग्रखिल भारतीय योजना बनाने में सलग्न रहा । 


दिल्‍ली और पटना में मछलीपालन के दो कन्द्रीय' विस्तार विभाग और 
स्थापित किए गए। इन्हें मिला कर ऐसे विभागों की संख्या € हो गई। देश में 
मछलीपालन विकास के कार्यों को संगठित और समन्वित करने के लिए एक केन्रीय 
मछुलीपालन मण्डल का संगठन' किया गया । मछलीपालन के उच्च प्रशिक्षण की 
योजना बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्‍त की गई । एक मछली- 
पालन' व्यवसाय जांच समिति ने यान्त्रिक नौकाओं द्वारा मछली पकडने की 
वर्तमान स्थिति की जांच यह पता लगाने के लिए की कि मछलीपालन' उद्योग 
की आवश्यकता क्‍या है और उसे किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। 


६९: 


वन विकास 


आलोच्य वर्ष मे लगभग & लाख एकड़ भूमि में नये पौधे लगाए गए। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो सालों में घटिया वनों की लगभग 
६०,००० एकड़ भूमि में नये सिरे से पौधे लगाए गए; लगभग ४,००० मील 
लम्बी सड़कें बनाई गई और ७०० मील लम्बी पुरानी सड़कों की मरम्मत 
की गई। इसी अवधि में ४,००० वर्गमील वनों का सर्वे किया गया; 
१२,०५० मील का सीमांकन किया गया तथा ६३९६ मील लम्बी सड़कों के 
दोनों ओर पौधे लगाए गए । अन्दमान द्वीपसमू ह में १,७५० एकड़ जमीन में बस्ती 
बसाने के लिए जंगल साफ किए गए और कोई २०० परिवार वहां बसाए 
गए । 


भूमि-संरक्षण 


१९५८-५६ में भूमि-संरक्षण का कार्य पहले से अधिक वेग' से किया गया। 
कन्द्रीय मू-संरक्षण मण्डल ने १६५७-४८ में १५६ कार्यक्रम स्वीकृत किए 
थे, परन्तु १९४८-५९ में १७१ कार्य क्रम स्वीकृत किए गए । इन पर केन्द्रीय सरकार 
ने ऋण और सहायता के रूप में ३करोड़ १० लाख ७८ हज़ार रुपये व्यय किए 
और इनसे ६ लाख ५० हज़ार एकड़ भूमि की रक्षा हुई । 


जोधपुर के मरुस्थल-वन विकास-अनुसंधान केन्द्र का पुनर्गठन करके वहां 
-वत-विकास अनुसन्धान कार्य को अधिक बढ़ावा दिया गया । लगभग ३० मील 
दूर तक सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया गया और रेत का उड़ना रोकने 
के लिए ३५ वर्ग मील जमीन को घेर कर उसे घास उगने योग्य. बनाया 
गया । 


राजस्थान में रेगिस्तान का फैलाव रोकने के लिए चरागाहों के विकास 
की एक योजना शुरू की गई। इसका सबसे बड़ा कार्य जमीन पर घास उगा 
“कर पशुओं के लिए वर्ष-भर के चरागाहों का प्रबन्ध कर देना है। 


केन्द्रीय भूमि-संरक्षण मण्डल ने १ मार्च, १६९५८ से दिल्ली, नागपुर, बंगलोर 
-और हरिणघाटा के प्रादेशिक केन्द्रों के साथ मिल कर विभिन्न प्रकार 
'की सिट्टियों और भूमियों के संयुक्त सर्वेक्षण का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम 
'आरम्भ किया। मिट्टी के सर्वेक्षण का काम मचकुण्ड, हीराकुड, चम्बल, भाखड़ा- 
“नंगल, कोसी और दामोदर नदी घाटियों के प्र्रवण तथा अप्रस्रवण क्षेत्रों में 
किया गया अब तक ३७ लाख १३ हज़ार एकड़ भूमि का सर्वे हो चुका है । 


"६९२ 


सहकारिता 


३० दिसम्बर, १९५८ को सहकारिता का झुक अलग विभाग बना कर 
उसे कृषि विभाग से पृथक करके सामुदायिक विकास मन्त्रालय के साथ मिला 
दिया गया। साथ ही केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम निगम से सम्बन्धित कार्ये भी 
कृषि विभाग से लेकर खाद्य विभाग को सौप दिया गया। 


१६५८-५६ में सहकारिता के विकास के लिए अनुमानतः ३ करोड़ ८२ लाख 
रुपये की सहायता दी गई। १६५८-५६ की पहली छमाही में रिज़र्व बैक ने 
राज्य, सरकारों को १ करोड़ २४ लाख रु० ऋण देने की स्वीकृति दी 
ताकि सरकारें इस राशि का उपयोग विभिन्न ऋण-दाता सहकारी-समितियों 
के शेयर खरीदने के लिए कर लें। 

१६५८-५९ में कृषि के लिए ऋण देने वाली प्राथमिक सहकारी समि- 
तियों की सदस्य-संख्या लगभग १ करोड़ २० लाख होने की आशा थी, जबकि 
१६५७-५८ में यह संख्या १ करोड़ ५ लाख ही थी। आलोच्य अवधि में ऋणों 
की राशि १ अरब ४० करोड़ रु० थी, जबकि पिछले वर्ष यह १ भ्ररब रु० थी। 


सहकारी हाट-व्यवस्था 

१९५८-५६ में ३११६ नयी समितियां खोलने और उनकी पूजी में ६२ लाख 
रु० लगाने का लक्ष्य रखा गया । इनमें से बहुत-सी समितियां अन्य कार्यो के 
साथ उर्वरक, खेती के औज़ार व मशीनें, बढ़िया किस्म के बीज बांटने 
तथा कृषि की उपज जमा करने का भी काम करती हैं । इनमें से कुछ 
को खेती के काम में आने वाले लोहे और इस्पात का स्टाकिस्ट नियुक्त 
किया गया और कुछ को कृषि-जन्य उत्पादनों का निर्यात करने का काम 
सौंपा गया । सहकारी समितियों की मारफत अन्तर्राज्यीय तथा विदेशी 
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी पणन 
संघ का भी संगठन किया गया । 


सहकारी कारखाने 

जिन ३६९ सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस दिए गए थे, उनमें से 
इस वर्ष के अन्त तक १४ में उत्पादन आरम्भ हो गया और १३ का निर्माण 
जारी था। चीनी के सहकारी कारखानों के विकास के लिए राज्य सरकारों 
को ३ करोड ८ लाख रु० की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा 
गोदाम बो्डे ने; १३ करोड़ ५४ लाख रु० की औद्योगिक वित्त निगम 
ने और ३ करोड़ ३५ लाख रु० की भारत के स्टेट बैक ने दी । 


द््३ 


द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत आयोजित कपास लोढ़ने, धान कूटने और तेल 
पेरने आदि के १६६ सहकारी कारखानों में से १६५६-५७ में २५, १६५७-५८ 
में ३७ और १६५८-५६ मे ५५ कारखाने स्थापित किए गए। 
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सहकारी गोदाम और सुरक्षित रखने की व्यवस्था 

१६४८-५६ में १,०६० गोदामों के निर्माण के.लिए केन्द्रीय सहायता के 
रूप में १ करोड़ १९ लाख ५२ हजार रुपये स्वीकृत किए गए । इस वर्ष केन्द्रीय 
गोदाम निगम ने दो गोदाम और बनाए जिससे गोदामों की संख्या £ हो गई । ये 
गोदाम वारंगल (आन्श्र प्रदेश), श्रमरावती, गोंदिया, सांगली (बम्बई), 
देवंगीर और गदग (मैसूर), बारगढ़ (उड़ीसा), मोगा (पंजाब) तथा चंदौसी 
(उत्तर प्रदेश ) में स्थित हैं । 

राज्यीय गोदाम निगमों ने भी १६५८-५९ में लगभग ६० गोदाम 
खोलने की योजना बनाई । 


प्रशिक्षण 

१६५८-५६ में ७६ उच्च कर्मचारी, २०५ मध्यम कर्मचारी और ५,००० 
निम्न कमंचारी विभिन्न स्कूलों में प्रशिक्षित किए गए। इसके अलावा, ३५८ 
व्यक्तियों को सहकारिता द्वारा क्रया-विक्रय करने और जमीन रहन 
रख कर उधार देने वाले बैकों का काम सिखलाया गया। ५६१ सहकारी खण्ड 
ग्रधिकारियों को और १ लाख २५ हजार गैर-सरकारी पदाधिकारियों को भी 
प्रशिक्षित किया गया । 


सहकारी खेती 

द्वितीय योजना की शेष अवधि में सहकारी खेती के ३,००० फार्म खोलने 
का लक्ष्य रखा गया था । १६५८-५६ में राज्यों ने इनमें से ५०० फार्म खोलने 
की योजना बनाई जिनमे से कुछ सहकारिता पर श्राधारित नहीं है । 


कषि हाट-व्यवस्था 
नवम्बर १६५८ के अन्त तक विभिन्न क्रृषिजन्य वस्तुओं के वर्गीकरण 
के लिए १६० नये केन्द्र स्थापित किए गए। कुछ वस्तुओं के बारे में निर्यात 
के पहले अनिवाय॑ वर्गीकरण की प्रथा जारी रही। 
इस वर्ष देश में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या ५४९ तक पहुंच गई। 
मण्डियों पर नियन्त्र०ण रखने के कानून' इस वर्ष आन्श्र प्रदेश, केरल, मद्रास, 
मैसूर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और दिल्‍ली में लागू रहे। 
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१६५५४ के 'फल-निर्मित पदार्थ आदेश' के अनुसार फलों से मुरूब्बे, चटनी 
आदि बनाने वालों को ५४८ लाइसेस दिए गए । फलों को सुरक्षित 
रखने के नय कार्मो को चलाने और पुराने कामों में सुधार करने के लिए 
१६ लाख रु० के ऋण दिए गए। ताजे फल और सब्जियों को पेक करने और 
उन्हे सरक्षित रखने के बारे में अ्रनसंधान की एक योजना भी कार्यान्वित 
की गई । 


भूमि सुधार 


भूमि सधार के कानन बनाने और उन्हे लाग करने का काम राज्यों के 
जिम्मे है। फिर भी भारत सरकार द्वितीय योजना में निर्धारित भूमि' 
सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित कराने का पूरा-पूरा प्रयत्न कर रही है। 


कुछ राज्यों के कतिपय क्षेत्रों को छोड कर बिचौलियों की प्रथा लगभग पूरे 
देश में समाप्त हो चुकी है।इस वर्ष कच्छ में इनामों और जागीरों, बम्बई में 
कुछ विद्येष प्रकार की ज़मीदारियों और राजस्थान में नकद जागीरों का 
अन्त कर दिया गया। तिरुवांक्र क्षेत्र में जेन्मोम जमीनों के सम्बन्ध में जमीन 
की समाप्ति के लिए केरल राज्य में एक विधेयक स्वीकृत किया गया। 
कुछ राज्यों में भूतपूर्व बिचौलियों को मुआवजा देने के बारे में विशेष 
कारवाइयां की गईं । 


अधिकतर राज्यों में खेती की जमीन पर काइतकारों के अधिकार सुरक्षित 
किए जा चुके है। उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और पश्चिम बंगाल में काइतकार जो 
जमीन जोत रहें थे, उन पर उनका अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। असम, 
बम्बई राज्य के एक भाग, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में काइत- 
कारों को निश्चित न्यूनतम जुमीन अपने पास रखने का अधिकार दे दिया 
गया । पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर तथा हैदराबाद में जमी- 
दार को निजी खेती करने के लिए ज़मीन रखने की सीमा निश्चित की गई। 
इस वर्ष बम्बई के विदर्भ और कच्छ प्रदेशों में काइतकारों को न्यूनतम 
भूमि रखने का अधिकार दिया गया। राजस्थान का बन्दोबस्त कानून इस 
वर्ष भ्रजमेर में भी लागू कर दिया गया, और केरल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में 
काइतकारों के अ्रधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। आन्ध्र प्रदेश , 
बम्बई में विदर्भ और कच्छु; केरल; मध्य प्रदेश में मध्य-भारत, भोपाल तथा 
विन्ध्य प्रदेश; मेसूर; उड़ीसा और मणिपुर में व्यापक कानून बनने तक अस्थायी 
रूप से किसानों के जो अधिकार सुरक्षित कर दिए गए थे, वे इस वर्ष भी 
चलते रहें । 


लगान नियन्त्रित करने के कानून प्राय: सभी राज्यों में बना दिए गए हूँ 
पर विभिन्न राज्यों में अधिकतम लगान' की दर भिन्न-भिन्न है । केरल, मध्य प्रदेश 
और मैसूर में भी लगान नियत करने और कम करने के कानून बनाए गए। 


काइतकारो को भ-स्वामी बनाने के लिए विभिहक्त राज्यों में कदम उठाए 
गए। आलोच्य अवधि में, बम्बई के विदर्भ और कच्छ क्षेत्रों में काश्तकारों 
को ज़मीन खरीदने के ऐच्छिक अधिकार देने और राज्य सरकार को काइतकारों 
को जमीन का स्वामित्व बदलने के अधिकार देने के लिए कानून बनाया 
गया । मराठवाडा क्षेत्र में सुरक्षित काइतकारों के अलावा स।धारण काइतकारों 
को भी ज़मीन खरीदने के ऐच्छिक अधिकार दे दिए गए। अजमेर में भी काइत- 
कारों को भूमि खरीदने का ऐच्छिक अधिकार दे दिया गया । केरल, मध्य प्रदेश 
और मैसूर की विधान सभाओं मे उपस्थित की गई विधेयकों में जमीन खरीदने के 
अधिकारों की व्यवस्था की गई । 


असम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 
दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश और भूतपूर्व बम्बई, सौराष्ट्र, हैदराबाद और मध्य भारत 
में भविष्य में ली जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी 
गई । असम, जम्मू-कश्मीर, परिचम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, भूतपूर्व 
हैदराबाद और पेप्सू राज्यों में मौजूदा भूमि की अधिकतम सीमा 
निश्चित करने के बारे में कानून बनाए गए। बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब 
(पेप्सू सहित), उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली में चकबन्दी के काम में इस वर्ष 
उल्लेखनीय प्रगति हुई। चकबन्दी के काम में गति लाने के लिए केन्द्रीय सरकार 
ने इस काम पर हुए प्रत्येक राज्य के असल व्यय का ५० प्रतिशत तक या 
कुल व्यय का २५ प्रतिशत तक, जो भी कम हो, अपने ऊपर लेने का निश्चय 
क्रिया । 


कृषि अनुसन्धान 


इस वर्ष देश में कृषि के विकास के लिए किए जाने वाले अनुसन्धान-कार्यों 
को ओर अधिक बढ़ाया गया । 


भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद 

चावल, गेहूं, जौ, मक्का और दालों सरीखी खास फसलों पर अनुसन्धान 
के लिए परिषद इस वर्ष भी वित्तीय सहायता देती रही ।इस बात पर विशेष 
ज़ोर दिया गया कि जिन कार्यो का एक-दूसरे से सम्बन्ध है, वे देश के सब केन्द्रों में 
एक साथ आरम्भ किए जाएं। चावल के अनुसन्धान और विकास की योजना बनाने, 
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निरीक्षण करने तथा देश के विभिन्न भागों में हुए कार्यों के परिणाम 
एकत्र करके उनमें समन्वय करने के लिए एक चावल समिति का संगठन किया 
गया। अप्रैल १९५८ से मक्का की किस्म सुधार योजना ४ वर्ष के लिए बढ़ा दी 
गई । कपास, तिलहनों और ज्वार-बाजरे में अनुसन्धान-कार्य बढ़ाने के लिए जिन 
७ केन्द्रों के खोलने का निश्चय किया गया था, उनमें से इस वर्ष आठ कनद्र 
खोले गए 
इस वर्ष आन्श्र प्रदेश, केरल, मद्रास अ्रैर मणिपुर में पशु-सुधार कानून 
लागू किए गए । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने ऊन का उत्पादन बढाने 
के लिए बढ़िया नस्ल की भेड़ उत्पन्न करने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया । 
इसके अनुसार, मार्च १९५८ तक १२६ केन्द्र खोलें गए। १६४८-५६ 
में ४६ नये केन्द्र खोले जाने की सम्भावना थी। इस वर्ष आन्श्र प्रदेश और 
हिमाचल प्रदेश में बकरियों की नस्ल सुधारने के कार्यक्रम स्वीकृत किए गए 


पशुओं के रिण्डरपेस्ट' रोग के उन्‍्मलन का अभियान इस वर्ष और 
भी ६ राज्यों में शुरू किया गया। उन्हें मिलाकर अब इस अभियान का विस्तार 
ग्यारह राज्यों में हो चुका है। इस वर्ष १ करोड़ ६१ लाख ५० हजार गाय-बैलों 
और भैसों को इस रोग के टीके लगाए गए। पड़ोस के देशों से भारत में इस 
रोग की आमद रोकने के लिए देश के सीमा-स्थित इलाकों का सर्वे किया 
गया । 


केन्द्रीय ग्रनसन्धान संस्थाएं 


इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था को एक विश्वविद्यालय का दर्जा 
दें दिया गया । 


केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था ने आलोच्य वर्ष में आलू की ऐसी 
किसमें तैयार करने का काम आरम्भ किया जो पाले, सूखे और पानी की अधिकता 
का सामना कर सके। १ सितम्बर, १६५८ को पशुपालन और पशुचिकित्सा 
का एक स्नातकोत्तर कालेज खोला गया। 


इस वष॑ कलकत्ता के केन्द्रीय आभ्यन्तरिक मछलीपालन अनुसन्धान केन्द्र का 
अनुसन्धान-कार्य बहुत बढ़ गया। तुगभद्रा जलाशय के निकट लैक्यस्ट्रीन अन- 
सन्धान केन्द्र मं एक परीक्षण यह आरम्भ किया गया कि वहा मछलियां छोड़कर 
जलाशय कौ उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की जा सकती है या नहीं । होशंगाबाद 
में एक केन्द्र नर्मदा तथा ताप्ती और उनकी सहायक नदियों की मछलियों व 
उनके उद्गम-स्थानों का पता लगाने के लिए खोला गया । मण्डपम स्थित केन्द्रीय 
सामुद्रिक मछली अनुसन्धान केन्द्र तट से दूर की मछलियों, समुद्री भोज्य 
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'वबनस्पतियों, मछली मिलने के स्थानों के नक्शे तंयार करने श्नौर मछली पालने 
के परीक्षण क॑ बारे में अनसन्धान-कार्य करता रहा। 


जिनस समितियां 

इस वर्ष कपास के बारे में ५३ अनुसन्धान-कीर्य और २२ बीज बहुयुणन 
योजनाएं कार्यान्वित की गई । इसके भ्रतिरिक्त कपास के रेशें और सूत की कई 
समस्याश्रों के विषय में भी अनुसन्धान किया गया । आ्रान्श्न प्रदेश में बिमलीपटनम 
में जूट के सुधार का कार्य आरम्भ किया गया। जूट को सन की तरह नरम 
बनाने तथा ऊन मिश्रित जूट का धागा तैयार करने और उन्हें रंगने के कार्य॑ 
में भी सन्‍्तोषजनतक सफलता प्राप्त हुई। नामकुम में भारतीय लाख अनुसन्धान 
संस्था ने प्लाइवुड जोड़ने के लिए लाख की सहायता से विकसित गोंद 
तैयार किया, पानी में घुलने वाली लाख बनाई और कई ऐसी वानिशें बनाई 
जिनमें से बिजली नहीं गुजरती । द्वितीय योजना में नारियल की खेती के 
बारे मे ५ अनुसन्धान केन्द्रों को स्वीकृति दी गई। इनमें से इस वर्ष ४ 
केन्द्रों में--२ केरल में और एक-एक पश्चिम बंगाल तथा मैसूर में--काम 
आरम्भ कर दिया गया । 


कृषि शिक्षा 


भारत सरकार कृषि शास्त्र तथा पशु-चिकित्सा के नये कालेज खोलने 
और वतंमान कालेजों के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहा- 
यता दे रही है। इस वर्ष बंगलोर में पशु-चिकित्सा का एक नया कालेज खोलने 
के लिए २१ लाख रु० का अनुदान और ७ लाख रु० का ऋण दिया गया। 
१६९५४८-५६ में कृषि कालेजो की स्नातकीय कक्षात्रों में ३००० विद्याथियों 
'ने प्रवेश लिया, जबकि १६५३-५४ में केवल १,३५४ विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे। 
पशु-चिकित्सा कालेजों में इसी अ्रवधि में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या 
६१५ से बढ़ कर १६५८-५६ में १,२०० हो गई । 


भारत सरकार राज्य सरकारों को चार कृषि कालेजो और चार पशु- 
चिकित्सा कालेजों में स्तातकोत्तर कक्षाएं खोलने के लिए भी वित्तीय सहा- 
यता दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को रुद्गपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय 
खोलने के लिए भी सहायता दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए 
आवश्यक कानून बना चुकी है। 


१६४८ में भारत के विश्वविद्यालयों के ७छ८ अध्यापक उच्च प्रशिक्षण 
के लिए अ्रमेरिका गए और शअ्मेरिका के विश्वविद्यालयों के २५ अधिकारी 


जा दर ट्ः ; 


भारतीय संस्थाओ्रों में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा, इस वर्ष इस योजना 
में भाग लेने वाली भारतीय संस्थाओं को २० लाख रु० की पुस्तक और 
अन्य सामग्री प्राप्त हुई । 


कृषि आंकड़े 


१६५८-५६ सें सिहोर (मध्य प्रदेश) में एक कृषि-प्राथिक अनुसन्धान केन्द्र 
आर स्थापित किया गया । उड़ीसा, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में फार्म 
व्यवस्था के अध्ययन का कार्य इस वर्ष भी जारी रहा । यह कार्य मेसूर 
राज्य में भी प्रारम्भ किया गया। 


तकनीकी सहायता 

१६४८ में खाद्य तथा कृषि संगठन ने मछलीपालन व्यवसाय, वन-विकास,. 
पशु-चिकित्सा, पशुपालन और डेरी आदि के ३० विदेशी विशेषज्ञ भारत 
भेजे और ७ भारतीयों को विदेश जाकर काम सीखने के लिए वृत्तियां 
दीं। इस वर्ष भारत ने तकनीकी सहयोग मिशन के साथ १७ समझौते किए 
और सिशन ने ८ नये कृषि विशेषज्ञ भारत भेजे । उन्हें मिलाकर मिशन 
के भेजे हुए विशेषज्ञों की संख्या ३८ हो गई । 

४० भारतीयों को मिशन ने अमेरिका जाकर भूमि-संरक्षण, कृषि-अययंशज्ञास्त्र, 
गृह-विज्ञान, संतरा जाति के फलों के व्यापार और पशु-सुधार आदि का 
उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए वृत्तियां दी। कोलम्बों योजना के तकनीकी 
सहयोग कार्यक्रम के अनुसार कृषि तथा तत्सम्बन्धी विषयों के ६ विदेशी विशेषज्ञ 
भारत आए और २६ भारतीय इन विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए विदेश भेजे गए। एक जर्मन कृषि विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल ने यह देखने 
के लिए भारत का भ्रमण किया कि इन दोनों देशों में क्षषि के क्षेत्र में क्या 
आर कितना सहयोग हो सकता है। 

भारत ने कई विदेशों को भी सहायता दी। खाद्य तथा कृषि संगठन से 
वृत्तियां प्राप्त करके १६ विदेशी व्यक्ति तथा विभिन्न सदस्य देशों के 
५४ विद्यार्थी कृषि और तत्सम्बन्धी विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए भारत आए और ४ भारतीय विशेषज्ञों को इस संगठन का काम 
सीखने के लिए विदेश भेजा गया । फिलीपीन, घाना, सूडान और श्रीलंका के १२ 
प्रतिनिधियों को भी कृषि के विषयो मे प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई। 

किसान युवकों के अन्तर्राष्ट्रीय अदल-बदल कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष 
प्रमेरिकी किसानों के परिवारों के साथ काम करने के लिए ४ किसान युवतियां 


६६ 


और १२ किसान यूवक ६ महीने के लिए अमरीका भेजे गए। बदले 
में एक किसान यूवक और एक किसान युवती अमेरिका से भी भारत आए 

भारतीय किसान यवकों ने वहां जो अनुभव प्राप्त किया, उसका उपयोग 
अरब भारत में किसान यवकों के क्लब संगठित करने में किया जा रहा है। 
आशा है कि इससे भारतीय देहातों का रहन-सहन भौर खेती के तरीके सुधर जाएंगें। 


९. सामुदायिक विकास और सहकारिता 


सामुदायिक विकास योजनताकार्यों को कार्यान्वित करने के लिए ३१ माचें, 
१६५२ को योजना आयोग के श्रन्तर्गत सामुदायिक विकास प्रशासन की 
स्थापना हुई । सितम्बर १६५६ में इसे एक श्लग मंत्रालय का रूप दे दिया गया। 
मार्च १९४८ में पंचायतों का कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय से हटा कर इस मंत्रालय के 
अन्तर्गत कर दिया गया और दिसम्बर १६४५८ में सहकारिता का विषय भी 
खाद्य और कृषि मंत्रालय से हटा कर सामुदायिक विकास मंत्रालय के सुपुर्दे कर 
दिया गया । 


संशोधित कार्यक्रम 


एक अध्ययन दल की सिफारिशों के झनुसार इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण निर्णय 
किए गए जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्णय उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण 
आर जिला तथा जिले से नीचे की संस्थाओं को अ्रधिकार हस्तांतरित करने के 
बारे में थे। इस बारे में राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 
अपनी योजनाएं बना रही है। 


१६५८-५६ में विस्तार योजनाकार्यों को पांच-पांच वर्ष की दो अव- 
धियों में पूरा करने की एक नयी योजना का भी श्रीगणेश किया गया, जिस पर 
पहली अवधि में १२ लाख और दूसरी में ५ लाख रु० व्यय किए जाने का 
अनुमान है 


वर्तमान स्थिति 


१ जनवरी, १६५९ तक १६ करोड़ ५० लाख व्यक्ति, श्रर्थात भारतीय 
ग्रामों की ५६ प्रतिशत जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
आ चुकी थी । उपर्युक्त समय तक २,४०५ खण्ड स्थापित हो चुके थे, जिनके 
अन्तगेंत ३,०२,९४७ ग्राम आते थे। 


95% 


जनता का योगदान 


इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में ब्रगदी अथवा श्रम के रूप में 
जनता ने ३० सितम्बर, १९५८ तक ६४ करोड़ £८ लाख रु० का योग दिया, 
जबकि सरकारी व्यय १ अरब ३ करोड़ ३८ लाख रु० रहा। इस प्रकार जनता ने 
सरकारी व्यय का ६४ प्रतिशत योग दिया, जबकि पिछले वर्ष यह ६० 
प्रतिशत था । 


कार्य की प्रगति 
कृषि 


बाहरी सहायता के बिना स्थानीय साधनों की सहायता से ही १६५८-५९ 
में विकास खण्डों में करषि उत्पादन बढ़ाने की योजना ने एक नया मोड़ लिया । 
सितम्बर १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में ४५,२४,००० मन अच्छी किस्म 
के बीज बाटे गए और १,३५,५६,००० मन उर्वरक का वितरण किया गया। 
इस वर्ष २५ लाख एकड़ भूमि में हरी खाद डाली गई और खाद के २५ 
लाख गढ़ों का उपयोग किया गया । विस्तार अधिकारियों द्वारा खेतों पर 
ग्रामीणों को दिखाए गए प्रदर्शनों की संख्या १८ लाख ४५ हजार रही । 


पशुपालन ओर मछलीपालन 


नस्ल सुधारने के लिए इस वर्ष सरकार ने खण्डों को भ्रच्छी नस्ल के 
४,००० पशु और २,०५,००० पक्षी दिए। मार्च १६५६ तक २८४ कृत्रिम गर्भा- 
धान केन्द्र, १,७०४ केन्द्र ग्राम, १६८ मुर्गीपालन विस्तार तथा विकास केन्द्र 
और २१४ भेड़ विस्तार केन्द्र खोले गए। योजना के प्रारम्भ से अब तक 
पशुओं को सांघातिक रोग से बचाने के अभियान के अन्तर्गत ३,५१,६०,००० पशुश्रों 
का इलाज किया गया । 

मध्य प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, उड़ीसा और बिहार राज्यों ने अपने क्षेत्रों में 
मछलीपालन के विकास के लिए जल-पग्रहण-क्षेत्रो का सर्वे किया। आन्ध्न प्रदेश, 
मद्रास और केरल में भी भ्रन्तरदेशीय मछलीपालन का विकास कार्यक्रम कार्यान्वित 
किया गया। 


छोटे सिचाई-कार्य 


छोटे सिचाई-कार्यो में इस वर्ष भी प्रगति जारी रही। इस कार्य पर 
१६४६-५७ में ४ करोड़ २४ लाख रु०, १६५७-५८ में ६ करोड़ ६८ लाख रु० 
और अप्रैल १९५८ से सितम्बर १६५८ तक २ करोड़ ८४ लाख रु० व्यय' किए 


9 रै 


गए। इस वर्ष सिचाई-कार्यो की ज़िम्मेदारी पंचायतों और सहकारी संस्थाओं पर 
छोड़ने की जरूरत महसूस की गई और आन्ध्र प्रदेश और केरल में तो यह 
कार्य उनके सुपुर्दे ही कर दिया गया । 


५०२ 


ग्राम तथा लघु उद्योग 
ग्राम तथा लघू उद्योग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्रों 
को प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में पुनस्संगठित किया जा रहा है । १ अप्रेल, १६५६ 
को तीन वर्ष के लिए प्रारम्भ किए गए कृटीर और लघु उद्योग 
विकास खण्डो का कार्यकाल मार्च १६६१ तक के लिए बढ़ा द्विया गया। 


विकास खण्ड क्षेत्रों के लिए स्वीकृत € छोटी औद्योगिक बस्तियों में से दो का 
कार्य प्रारम्भ हो गया तथा २० ग्रामीण श्रौद्योगिक बस्तियो में से ३ का निर्माण- 
कार्य पूरा हो गया। 


१९५८-४६ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अम्बर चर्खें देने के 
अलावा, विकास खण्डों में ग्रामीण उद्योग प्रारम्भ करने के लिए १ करोड़ रु० 
देने का निईचय किया। राज्य सरकारों से इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित 
करने के लिए कहा गया और तीन को छोड़ कर बाकी राज्यों में खादी 
और ग्रामोद्योग मण्डल स्थापित भी कर दिए गए। 


ध्वास्थ्य कार्यक्रम 

इस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम को खण्डों की महिला तथा शिक्ु 
कल्याण सेवाओं के साथ मिला दिया गया और ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाग्रो 
तथा समाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण केन्द्रों में इस विषय को भी सम्मिलित 
कर लिया गया । 


विकास खण्डों में मलेरिया-उन्मूलस तथा फाइलेरिया, कोढ, यौन रोगों 
और तपेदिक की रोकथाम का कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जारी रहा। 
३० सितम्बर, १६५८ तक पीने केपा/नी के १,२६,००० कुएं खोदे गए और 
१,६९५,००० की मरम्मत की गई । 


शिक्षा 


राज्य सरकारों ने प्रारम्भिक विद्यालयों में हाज़री बढ़ाने, प्रशिक्षित अ्रध्यापकों 
की भर्ती करने और प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने 
की ओर कदम उठाए। कुछ राज्यों ने कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा 


९ हुक 


की योजना लागू की। १८ विश्वविद्यालयों ने सामुदायिक विकास को अपने 
पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया। 


सामाजिक शिक्षा 

सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस वर्ष युवक संघों, किसान 
संघों और ग्राम नेताओं के प्रशिक्षण शिविरों पर अधिक ज्ोर दिया गया । 
इस कार्यक्रम के प्रारम्भवाल से ३० सितम्बर, १६५८ तक ८४,७०० युवक संगठन 
ओर किसान क्लब स्थापित हुए जिनकी सदस्य-संख्या ६,३५,००० है। 


महिला कार्यक्रम 

३० सितम्बर, १६९४८ को २,२७८ विकास खण्डों में १६,१०० महिला 
समितियां कार्य कर रही थीं जिनकी सदस्य-संख्या २ लाख ६६ हज़ार थी। 
लगभग सभी राज्यों में, खास तौर पर बम्बई, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और त्रिपुरा 
में, स्त्रियों की औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया । ७८ 
विकास खण्डों में केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल के साथ समन्वय ' कार्यक्रम 
प्रारम्भ किए गए । 


आदिमजातीय कल्याण 

आन्श्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर 
और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में ४३ बहुद्देश्शीय विकास खण्ड स्थापित किए 
गए। वनों के छोटे-मोटे उत्पादनों के लिए सहकारी समितिया बनाने के 
भी प्रयत्न किए गए । 


ग्राम आवास 

लगभग सभी राज्यों में ग्राम आवास केन्द्र स्थापित किए गए और राज्यों 
की विकास खण्डों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए १६५७ में अलाट 
किए गए ५०० गांवों के अलावा, १,००० गांव और अलाट किए गए । राजस्थान, 
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मैसूर और बिहार मे मकान बनाने के लिए ऋण देने के 
बारे में नियम बनाए गए और केन्द्रीय सरकार ने योजना कार्यास्वित करते के 
लिए १६५८-५६ में ७० लाख रु० दिए । 


ग्रनसन्धान 

राष्ट्रीय अनुसन्धानशालाओं मे गावों में प्रयोग करने के लिए कुछ अन- 
सन्धान-कार्य भी किए गए। गांव के मकानों के लिए काली मिद्दी से ईट बनाने 
मिट्टी के नये प्रकार के वाटरप्रफ प्लास्टर बनाने तथा सड़क बनाने में मिद्ी 
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का एक खास प्रयोग आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम और पंजाब 
'के विकास खण्डों में किया गया । 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 


इस वर्ष इस मंत्रालय ने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को पुनस्संगठित किया। नीलो- 
खेड़ी, रांची , राजेन्द्रगर और बख्शी का तालाब स्थित चार खण्ड विकास- 
अधिकारी-प्रशिक्षण केन्द्रों को ओरिएंटेशन प्रशिक्षण केन्द्रों में परिवरतित कर 
दिया गया। इसी प्रकार का एक केन्द्र मेंसूर में भी स्थापित किया गया। 


मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओ्रों के प्रिसि- 
पलों, डायरेक्टरों व प्रशिक्षकों और खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के विस्तार 
प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रिसिपलों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून के निकट राजपुर 
में एक संस्था की स्थापना की गई । 


मसूरी में सामुदायिक विकास के अनुसन्धान-कार्य तथा अध्ययन के लिए 
एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना की गई । 


३१ दिसम्बर, १९५८ तक ३२,६५५ ग्राम सेवक, १,०५३ ग्राम सेविकाएं, 
१,६०० विस्तार अधिकारी (सहकारिता), १,१३८ विस्तार अधिकारी 
(उद्योग) और १,६९६ स्वास्थ्य अधिकारी प्रशिक्षित किए गए। 


इस वर्ष एक नयी योजना के अन्‍्तगंत घम-फिर कर ग्रामोद्योग और ग्राम 
कलाकौदशल सिखाने के लिए ३० सितम्बर, १६९५८ तक ३,६०० ग्राम अध्यापकों 
को प्रशिक्षित किया गया । 


विदेशों से भी बहुत-से विद्यार्थी सामुदायिक विकास की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भारत आए और भारत सरकार ने कुछ अविकसित देशों को 
इस दिशा में सहायता भी प्रदान की । 


पंचायतें 

इस वर्ष बम्बई और मद्रास ने पंचायतों के बारे में नये कानून बनाए। 
अन्य राज्यों में भी इस दिशा में काफी प्रगति हुई । यह निश्चय किया 
गया कि भविध्य में विकास योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के 
लिए विकास-खण्ड-बजट का स्थानीय कार्य' वाला पूरा भार पंचायतों को 
हस्तांतरित कर दिया जाए। 

इस वर्ष मंत्रालय ने पंचायतों के सरपंचों और खण्ड विकास समितियों 
के गर-सरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दो प्रशिक्षण योजनाएं भी बनाई। 
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साथ ही ३० सितम्बर, १९५८५ तक १९,०००, शिविरों में लगभग ६ लाख 
ग्राम सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया । 


सहकारिता 


सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की संख्या भी इस वर्ष काफी 
बढ़ी । ३० सितम्बर, १९५८ को कृषि ऋण सहकारी समितियों की सदस्य- 
संख्या ८८ लाख थी। लखनऊ की आयोजन तथा अनुसन्धानशाला के आंकड़ों के 
अनुसार विकास खण्डजक्षेत्रों में छोटे किसानों द्वारा उत्पादन-कार्यो के लिए उपयोग 
किए जाने के लिए दिए गए सहकारी ऋणों का प्रतिशत ४५.३६ था, जबकि अन्य 
क्षेत्रों में यह २०.५८ ही रहा । 


१०. सिंचाई और बिजलो 


देश के जल तथा विद्युत संसाधनों के विकास के लिए सामान्य नीति 
निर्धारित करने के अलावा, इस मंत्रालय का काम विभिन्न सिचाई तथा 
विद्यत योजनाकार्यों का विकास करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना, योजना 
में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का 
परीक्षण करना, बाढ़ नियन्त्रण का संगठित कार्यक्रम तैयार करना और मशीनों, 
उपकरणों तथा कुशल कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग करना है। साथ ही 
मुस्लिम वक्‍फ़्ों के प्रबन्ध का कार्य भी इस वर्ष इस मंत्रालय को सौंप दिया 
गया । 


केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग 


इस आयोग का काम बहुदहेइयीय नदी विकास योजनाओं का कार्य-संचालन 
और उनमें समन्वय स्थापित करना, थर्मल विद्युत के विकास के लिए संगठित 
योजनाएं तैयार करना, विद्युत का उपयोग तथा उसका विस्तार करना तथा 
खाद्य समस्या को सुलझाना है। इसके अलावा आ्रायोग राज्य सरकारों और 
कुछ पड़ोसी देशों को सलाह-मशविरा भी देता है। 


जल विभाग 


इस वर्ष प्राविधिक सहयोग मण्डल कार्यक्रम के अन्तर्गत हीराकुड, माही, 
घाटप्रभा, काकरापार, चम्बल और रिहंद योजनाओं तथा कोटा और नागार्जुन- 


छए्‌ 


सागर स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए १ करोड़ ५० लाख डालर 
की सहायता प्राप्त हुई। चनुर्थ सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग को छ 
विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा, सितम्बर १९४५८ में बाढ़- 
नियन्त्रण के प्रशिक्षण के लिए € अधिकारियों को अग्जेरिका भेजा गया। 


जल विभाग के अधिकारियों ने इस वर्ष चैकोस्लोवाकिया में होने वाली 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय बाढ़-नियन्त्रण गोष्ठी और न्यूयाक में बड़े बांधो पर होने वाले 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया। 

इस वर्ष दस नदीक्षेत्रों में योजनाओ्रों के लिए उपयुक्त स्थान ढूढ़ने व 
खेती किए जाने के बारे मे प्रारम्भिक प्रतिवेदन तेयार किए गए ।'चम्बल, 
महानदी और गोमती में नौकानयन तथा नर्मदा-सोन-गंगा, और नममंदा- 
वैनगंगा-गोदावरी में तटीय जलमाग्ग बनाने के बारे में सर्वेक्षण करके 
प्रतिवेदन तैयार किया गया। साथ ही १६ योजनाश्रों का प्राविधिक अध्ययन 
कार्य पूरा किया गया और २४ के बारे में भ्रन्तिम टिप्पणी तैयार कर ली गई । 


इस वर्ष पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा बिजली अनुसन्धान केन्द्र ने दिल्‍ली 
को पानी देते रहने के लिए यमुना को नियन्त्रित करने, हुगली में नौकानयन 
के सुधार और महानदी के मुहाने पर परदीप बन्दरगाह के विकास की समस्याझ्रों 
पर खोज की। 

आलोच्य वर्ष में बाधों का काम पूरा होते आने के कारण २ करोड़ 
५० लाख रु० लागत की अतिरिक्त मशीनों को दामोदर घाटी निगम, 
हीराकुड और भाखड़ा-नंगल से अन्य बांध योजनाओ्रो को भेज दिया गया । 


बाढ़ विभाग 

इस वर्ष विभिन्न राज्यों से प्राप्त ७ बड़ी बाढ़-नियन्त्रण योजनाञ्रों की 
जाच की गई। इनमें से प्रत्येक पर १० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। 
ग्रब॒ तक ४३ करोड़ ५६ लाख रु० लागत की १०३ बड़ी योजनाओं की 


जाच की जा चुकी है। इनमें से २७ करोड़ २८ लाख रु० लागत की ६० 
योजनाग्रों को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी गई । 


भारत सरकार एक बाढ़ एटलस' भी तैयार कर रही है । १६५४, 
१६९५५, १९५६ और १६५७ के नक्शे तैयार किए जा चुके हैं। 

इस वर्ष पंजाब, दिल्‍ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और 
आन्भ्र प्रदेश-में बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं की जांच' की गई तथा पानी इकट्ठा 
होने, बाढ़ के पानी की दिशा बदलने आदि के बारे में अध्ययन किया गया । 


3द 


बिजली विभाग 

इस वर्ष पश्चिमी घाटों में पश्चिम की आर कहने वाली, दक्षिण भारत की 
पूर्व की ओर बहने वाली तथा मध्य भारत की नदियों और गंगा तथा ब्र ह्मपुत्र 
में पानी से बिजली पंदा कस्ले की क्षमता का पता लगाने के बारे में अध्ययन-कार्य 
पूरा हो गया। दूर के पहाड़ी प्रदेशों को बिजली पहुंचाने के बारे मे सदा बहने 
वाले नालों का उपयोग करने की संभावनाओं के परीक्षण किए गए और 
हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर एक छोटा बिजलीघर बनाने का कार्य 
प्रारम्भ किया गया । 


असम में तेल साफ करने के ग्रस्तावित कारखाने के लिए एक तापीय 
बिजलीघर की स्थापना के बारे में भी अध्ययन किया गया । नइवेली तापीय 
विद्युत्‌ केन्द्र, चम्बल हाइडल प्रोजेक्ट और कांडला तापीय विद्युत्‌ केन्द्र के 
लिए आवश्यक वस्तुओं का विशेष विवरण तैयार किया गया। 


नदी योजनाकार्य 
हौराकुड बांध योजनाकार्य (प्रथम चरण) 


दिसम्बर १६५८ के अन्त तक लगभग २ लाख ४२ हजार एकड़ क्षत्र में 
सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी । इस क्षेत्र में पहली बार स्थायी रूप से सिचाई 
का प्रबन्ध किया गया। १६५८-५९ में २ लाख १८ हज़ार एकड़ क्षेत्र के सीचे 
जाने की आशा है। सिंचाई की सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए 
नहरों से सीचे जाने वाले क्षेत्रों में पांच प्रदर्शन फार्म चालू किए गए और 
गांवों में विशेष विस्तार कर्मचारियों की नियुक्ति की गई । 

मुख्य बिजलीघर में २७,५०० किलोवाट की चौथी मशीन चालू की गई 
और इस तरह स्थापित क्षमता १,२३,००० किलोवाट हो गई। ट्रांसमिशन 
ग्रिड के विस्तार तथा उप-केन्द्रों को बनाने का काम कार्यक्रम के अनुसार हो 
रहा है। इस क्षेत्र में कई कारखानों और कटक, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ 
तथा अन्य नगरों को बिजली पहुचाई जा रही है । 

योजना पर ७० करोड़ रु० की अनुमानित लागत की तुलना म दिसम्बर 
१९५८ के अन्त तक ५६ करोड़ ६० लाख रु० खर्च हुए । 


दासोदर घाटी निगम 


तिलेया जलाशय इस' वर्ष सातवी बार तथा माईथान जलाशय द्सरी 
बार भरा गया । पंचेत बांध पर दिसम्बर १६४८ के ग्रन्त तक मिट्टी के बांध 
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तथा डाइक्स' का €€ प्रतिशव से अधिक भाग और कंक्रीट बांध का ६७.८३ 
प्रतिशत भाग पूरा हो गयाएई। 


दिसम्बर १६५८ के अन्त तक नहर प्रणाली का ६६.६ प्रतिशत से 
प्रधिक भाग और निकास नालियों का €७ प्रतिशत से अधिक भाग पूरा 
हो चुका था। इस वर्ष ५,२०,००० एकड़ क्षेत्र सींचा गया। दुर्गापुर को हुगली 
नदी से जोड़ने वाली ८५ मील लम्बी नौकानयन नहर के जून १६५६ तक पूरी 
होने की सम्भावना थी । 


ग्रब तक ४६६८ मील की ट्रांसमिशन लाइनों तथा ३१ उपकेन्द्रों में से ४६० 
मील से अधिक की ट्रांसमिशन लाइनें तथा २६ उपकेन्द्र पूरे किए जा चुके है । 
इसके अलावा कलकत्ता, गया, पटना और डालमियानगर तक बिजली 
पहुंचाने के लिए ३३८ मील की ट्रांसमिशन लाइनों में से ३३३ मील से अधिक पूरी 
की जाचुकी है। दुर्गापुर में १,.५०,००० किलोवाट तथा बोकारों में ७५,००० 
किलोवाट के नए तापीय विद्युत केन्द्रों पर कार्य जारी है | दिसम्बर १६५४८ 
के अन्त तक दुर्गापुर में लगभग ३० प्रतिशत और बोकारो में ४० 
प्रतिशत काम पूरा हो गया । चन्द्रपुर में १.१२५,००० किलोवाट की क्षमता 
का तापीय बिजलीघर बताने की योजना पर प्रारम्भिक काम शुरू हो 
गया । 


१९५३ में बिजली की कुल मांग २२,२८० किलोवाट थी, और नवम्बर 
१६५८ के अन्त तक यह १,६६,३२७ किलोवाट हो गई । बोकारो तापीय विद्यत 
केन्द्र से लगभग १,८१,५०० किलोवाट बिजली मिलो, जबकि इसकी निद्िचत 
क्षमता केवल १,००,००० किलोवाट ही है। तिलैया जल-विद्युत केन्द्र से ४,००० 
किलोवाट बिजली प्राप्त हुईं। माईथान जल-विद्युत केन्द्र में बीस-बीस' हज़ार 
किलोवाट की तीन मशीनों में से दूसरी तथा तीसरी भी १६५८ में चालू हो 
गई । 

पश्चिम बंगाल में इस वर्ष लगभग ५,२०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई 
की गई और अब तक ६३८ वर्म-मील क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका है। ३३६ 
वर्ग मील क्षेत्र का भ-गर्भ सर्वेक्षण भी किया गया। 


भाखडा-नंगल योजनाकार्य 


भाखड़ा बाध पर कंक्रीट डालने का कार्य, जो १७ नवम्बर, १६५५ को 
आरम्भ किया गया था, इस वर्ष भी निरन्तर प्रगति करता रहा। अवतूबर 
१९४५८ के अन्त तक २६९,५१,२२१ घन गज़ कंक्रीट डाला जा चका था। 


2०१ 


। 


कंक्रीट डालने के काम का पहला चरण प्रा हो ज्षका है और सबसे नीची 
नींव से बांध ४०० फूट ऊँचा उठ गया । कंक्रीट डालने का दूसरा चरण 
२३ अक्तूबर, १६५८ को शुरू हुआ। बांध को १६६० के मध्य तक पूरा करने 
का निश्चय किया गया । 


भाखड़ा का बायां बिजलीघर अप्रैल १६५९ तक पूरा होने की आशा 
थी और दाएं किनारे के बिजलीघर से सम्बन्धित कार्य प्रगति कर रहा है । 


बिक. 


भाखड़ा-तंगल योजनाकार्य पर दिसम्बर १६९४८ के अन्त तक १ अरब 
४६ करोड़ ७१ लाख ० खर्च हो चुके थे। 


तंंगभवा योजनाकायें 


इस वर्ष मुख्य बाध पूरा हो गया । हम्पी बिजलीघर में ६,००० किलोवाट 
की दो मशीनें १६९५८ में चालू की गई। 


आन्न्न प्रदेश मे वितरण प्रणाली तथा नालियों का काम पूरा हो चुका 
है। मैसूर में वितरण प्रणाली का ८६ प्रतिशत से अधिक तथा क्षेत्रीय नालियों 
का ५८ प्रतिशत से अधिक भाग पूरा हो चुका है। 


दिसम्बर १६४८ तक तुंगभद्रा नदी के दोनों श्रोर लगभग १,२२,४६८ 
एकड क्षेत्र की सिचाई की गई । 


कोसी योजनाकाये 


इस वर्ष इस योजनाकाय के अन्तर्गत १५२ मील लम्बा बांध बनाने 
का काम पूरा किया गया जिसमें ७६ करोड़ घन फुट मिट्टी का काम हुआ । 
इसका लगभग #े भाग सहकारिता के आधार पर किया गया। अब तक कुल 
मिला कर पूर्वी उठान बांध पर & करोड़ ५८ लाख ५३ हज़ार घन फूट, पूर्वी बांध 
पर १ करोड़ ११ लाख घन फुट और मुख्य नहर पर १,४४६ , ६० घन फूट मिट्टी 
का काम पूरा हो चुका है। दिसम्बर १६९५८ तक इस योजनाकार्य पर ४४ करोड़ 
७६ लाख रू० के अनुमानित व्यय में से १३ करोड़ ३६ लाख रु० 
व्यय हुए । 


कोयना योजनाकाये 


इस योजनाकार्य का उद्घाटन जनवरी १९४४ में किया गया था। काफर 
बांध, नदी का पुल और डाइवर्शन चैनत्स जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे 
हो चुके है। नींव में से सारी मिट्टी और पत्थर खोदा जा चका है। 
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इन्टेक चैनल की खाई का काम काफी प्रगति कर चुका है। १२,३०० 
फट लम्बी हैड रेस टनल तथप ७,४५० फुट लम्बी देल रेस टनल की खुदाई का काम 
पूरा हो चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय पुर्निर्माण तथा विकास बैंक (इन्टरनेशनल बेक 
फार रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवेलपमेंट) से विदेशी मुद्रा क्री जरूरतों को पूरा करने के 
लिए डालर ऋण लेने के सम्बन्ध में बातचीत लगभग पूरी हो गई। 


दिसम्बर १९६५८ के अन्त तक इस योजनाकाये के प्रथम चरण के ३८ 
"करोंड २८ लाख रु० के अनुमानित व्यय में से ११ करोड़ ६३ लाख रु० 
व्यय हुए । 


“रिहंंद बांध यो ऋताकारय 

मुख्य बांध में कंक्रीट डालने का काम जो श्रप्रेल १६५७ में शुरू किया 
गया था, इस वर्ष भी होता रहा । दिसम्बर १६५८ के अन्त तक २ करोड़ ८ 
लाख ६० हजार घन फुट काम किया गया। एक या दो खण्डों को छोड़ कर बांध 
-के क्षेत्र की तमाम नीव का काम पूरा हो चुका है। साथ ही विजलीघर के सब- 
.स्ट्क्चर का भी काम चलता रहा। बरसाती बाढ़ के कारण होने वाली बाधा 
को रोकने के लिए बिजलीघर के क्षेत्र को ७० फूट ऊंचे पक्‍के काफर 
बांध के द्वारा अलग कर दिया गया । इस बांध में ८ लाख घन फुट 
“चिनाई का काम हुआ ।इस पर फरवरी १६५८ में काम शुरू किया गया 
और बरसात से पहले जन १९५८ में इसे सफलतापूर्वक पूरा कर दिया 
-गया। साथ ही साथ कंक्रीट डालने के दिनों में नदी को नियन्त्रित रखने 
के लिए नदी की धारा को मोड़ने का कार्य भी पूरा किया गया। इस वर्ष विद्युत 
संयंत्र बनाने के काम में भी काफी प्रगति हुई। इसमें पांचों ड्राफ्ट्स ट्यूब 
“लाइनर स्थापित किए जा चुके हैं और उठान खाड़ी (इरेक्शन बे) का काम 
भी लगभग पूरा हो गया। 


दिसम्बर के भ्न्‍त तक इस योजनाकार्य पर ४६ करोड़ ५ लाख रु० के 
अनुमानित व्यय में से १६ करोड़ ५२ लाख रु० व्यय हुए। 


“वस्वल थोजनाक[ये 


नवम्बर १६५४८ तक गांधीसागर बांध पर ६७.१८ प्रतिशत और गाधी 
'सागर बिजलीवर पर ७६.८९ प्रतिशत कंक्रीट डालने का काम पूरा 
हो गया । कोटा बांध पर ९३.३ श्रतिशत चट्टान कठाई, ५२.९ 
प्रतिशत कंक्रीठढ डालने और €5.३ प्रतिशत चिनाई का काम पूरा 
हो गया । मध्य प्रदेश की नहरों में मिट्टी के कुल काम का ३१.७१ प्रतिशत 
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और चट्टान काटने का ५६.३५ प्रतिशत काम पूरा हो गया । राजस्थान में 
भी ८३.२ प्रतिशत सिदट्टी का काम और ७६.४६ प्रतिशत चट्टान काटने 
का काम पूरा हो गया। दिसम्बर १६५८ के अन्त तक योजनाकार्य पर २३ करोड़ 


५१ लाख रु० व्यय हुए। 
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नागार्जुबनसागर योजनाकार्ये 

अब तक तीव की २ करोड 5० लाख ४० हजार घन फुट खुदाई हो चुकी 
है। इस वर्ष मिट्टी के बाध का लगभग हे भाग का कार्य पूरा हुआ। दिसम्बर, 
१६४८ के श्रन्त तक इस पर किए जाने वाले ८६ करोड़ ३३ लाख रू० के 
अनुमानित व्यय में से १७ करोड़ ३१ लाख २० व्यय हुए । 


राजस्थान नहर योजनाकारये 


राजस्थान नहर योजवाकार्य के अधीन १८,५०० क्यूजेक जल क्षमता 
का ४१५ मील लम्बी एक नहर बननी है। यह नहर संसार की सिंचाई 
योजनाओों में सबसे बड़ी और सबसे लम्बी होगी। इसमें १३४ मील लम्बी 
राजस्थान सहायक नहर श्रौर २८१ मील लम्बी राजस्थान नहर होगी । पूर्ण विकास 
हो जाने पर यह नहर प्रति वर्ष २६ लाख २० हज़ार एकड़ भूमि की सिंचाई 
करेगी जिसके फलस्वरूप € लाख ५० हज़ार टन अनाज और २६ करोड़ 
रु० की कीमत की अन्य व्यावसाथिक फसलों की वृद्धि हो जाएगी ! दिसम्बर, 
१६५०८ तक इस योजना पर ५० लाख ५ हज़ार रु० खर्च हुए। 


बाढ-नियंत्रण कार्य 


इस समय १२ राज्यों में बाढ-नियन्त्रण मण्डल तथा ४ नदी आयोग 
(वाढ) है । १६५७ से स्थापित वाढों की उच्चस्तरीय समिति ने आलोच्य 
वर्ष में अपना का पूरा कर लिया। 
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१६५८ में बाढ़ से इतना अधिक नकसान नहीं पहआ 
जितना १६५७ में हुआ था । इस वर्ष लगभग ४० करोड रु० का नकसान हुआ । 
१६५४ में किए गए कार्यों पर जिनसे ५० लाख एकड भूमि और ४२ नगरों की 
रक्षा की गई थी, इस वर्ष की बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 


ख््ज्क 


इस वर्ष केन्द्रीय जल तथा बिजली झायोग में बाढ़ों की पूरी सूचना 
रखने का एक विभाग खोला गया । १६५४ से अ्रब॒ तक बाढ़-नियन्त्रण के राग्टीय' 
कायक्रम के अन्तर्गत ४६,७८७ वर्ग मील क्षेत्र की झाकाश से फोटो ली गई 
तथा ३७,६१७ वर्ग मील नदीक्षेत्र का स्तर समतल किया गया । 


ह 


आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों में भी बाढ़-नियन्त्रण के कार्यक्रमों में 
काफी प्रगति हुई। आन्ध्र देश मे लगभग ७० प्रतिशत कार्य पूरा हो गया। 
असम में इस वर्ष तक ४ बड़ी तथा ४६ छोटी योजनाएं पूरी हो गई। 
बिहार में £ बड़ी तथा १६ छोटी योजनाओं पर कार्य पूरा हो गया तथा 
१५ बड़ी योजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। उड़ीसा में स्वीकृत ११६ 
छोटी योजनाओं में से अब तक 5१ पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार 
पंजाब में १५ छोटी योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 
& बड़ी तथा ४१ छोटी योजनाओं के पूरी होने के अलावा ४,२०० गांवों के 
धरातल को ऊंचा उठाने का कार्य पूरा हो चुका है। १६५८ की बाढ़ों 
के दिनों में इस प्रदेश मे बांधों द्वारा १० लाख ५३ हजार एकड़ भूमि की रक्षा 
की गई । 


पश्चिम बंगाल की ६ बड़ी तथा २६ छोटी योजनाएं पूरी हो गई। 
दिल्ली और त्रिपुरा में भी बाढ़-नियन्त्रण की कई योजनाएं प्री 
की गई | दिल्‍ली में २बडी तथा १५ छोटी तथा त्रिपुरा मे अगरताला 
की रक्षा के लिए एक बड़ी योजना और अन्य नगरों की रक्षा के निमित्त 
११ छोटी योजनाश्रों का कार्य पूरा हो गया। दिल्ली में रेल के पुल से 
आखला बाध तक यमुना के बाएं किनारे पर बने बांध को ऊंचा 
करने तथा १ मजबूत बनाने की बड़ी तथा २ छोटी योजनाएं भी लगभग 
पूरी हो गई। 


निर्माण निगम 


राष्ट्रीय योजनाकाय निर्माण निगम (प्राइवेट) लि०, की जो १६४५७ में 
प्रारम्भ किया गया था, इसकी स्थापित पूंजी ७९ लाख रु० है जिसमे केन्द्रीय 
सरकार और मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, केरल तथा जम्मू-कश्मीर 
राज्यों का भाग भी सम्मिलित है। असम और पंजाब राज्यों ने भी इसमें 
सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी । 


प्रशिक्षण 
इंजीनियरों को बांधों और बिजली के बड़े यन्त्रों के डिजाइन और निर्माण 
के तरीकों में प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय का तीसरा कोर्स जून १६४५८ 
में पूरा हो गया। मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों को चलाने तथा उनके 
रख-रखाव में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए कोटा और नागार्जुनसागर में 
खोले गए दोनों केन्द्रों का कार्य सन्‍तोषजनक रूप से चलता रहा । इन केन्द्रों मे श्रव 


य्दे 


तक १३६ प्रशिक्षणाथियों को शिक्षा दी गई जिन में से अधिकांश काम पर लग 
| 


दिल्ली को बिजली संस्था 


इस वर्ष दिल्‍ली की विद्युत क्षमता बढ़ कर ७०,००० किलोवाट 
हो गई । इसमें भाखड़ा-नंगल योजना द्वारा दी गई २०,००० किलोवाट और 
केन्द्रीय बिजलीघर (राजधाट) के नए डीजल सैट द्वारा उत्पादित ६,००० 
किलोवाट बिजली शामिल है। 


राज्यों के बिजली बोर्ड 
इस' वर्ष अ्रसम और बिहार राज्यों में बिजली बोर्डो की स्थापना 


की गई । इस प्रकार भ्रब॒ तक € राज्यों में बिजली बोड् स्थापित हो 
चुके है । 
गांवों में बिजली 
गांवों “में बिजली पहुंचाने की योजना के बारे में भ्रगस्त १९५६ में 


स्थापित अध्ययन मण्डल ने मार्च १६४५८ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 
दिया । 


११. वाणिज्य और उद्योग 

वाणिज्य और उद्योग मत्रालय पर व्यापार और वाणिज्य के विकास 
की जिम्मेदारी है। यह मंत्रालय आयात और निर्यात पर नियन्त्रण रखता' 
है और उनका नियमन' करता है, विदेशों के साथ व्यापार -समझौते करता है, 
अन्य देशों में बाणिज्य-प्रतिनिधि भेजता है, निर्यात की अभिवृद्धि के लिए 
प्रयास करता है तथा दूसरे देशों में आयोजित होने वाले औद्योगिक मेलों 
और प्रदर्शनियों में भारत की ओर से भाग लेने की' व्यवस्था करता है। इनके 
अलावा, यह मंत्रालय निजी और सा्वेजनिक क्षेत्रों में छोटे और बड़े उद्योगों 
को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करता है तथा उनके विकास के लिए 
निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। सभी क्षेत्रों में औद्योगीकरण के विकास के 
लिए प्रयास करने के साथ ही यह मंत्रालय सीमेट जैसी कुछ आवश्यक उप- 
भोक्‍ता सामग्रियों के उत्पादन, वितरण और उनके मूल्य-निर्धारण पर नियन्त्रण 
भी रखता है । 


प्झ्े 


विदेशी व्यापार 


जनवरी-अ्रगस्त १६५४८ रो मूल्य की दृष्टि से भारत के निर्यात में १४ 
प्रतिशत और आयात में २२ प्रतिशत की गिरावट हुई। 


हक 


निर्यात और भ्रायात 


लोहा और इस्पात, मशीन, कपास, भ्रलौह धातुओं तथा परिवहन उपकरणों 
के आयात में कमी होते के कारण आलोच्य' वर्ष में आयात में १ अरब ४६ 
करोड़ रुपये की गिरावट हुई। दूसरी श्रोर, कपास ओर जूट की बनी सामग्री, 
चीनी, कच्ची मेंगनीज, कपड़ा और चमड़े की बनी चीज़ो, ऊन और कपास, 
कच्चा लोहा कहवा, खाल, आदि के निर्यात से अजित किए जाने वाली विदेशी 
मुद्रा में भी ६२ करोड़ रु० की कमी हुईं । 


ग्रायात नियन्त्रण 


१९५८-५६ में सरकार के सामने विदेशी मुद्रा के सब साधन संचित 
रखने की समस्या रही । विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च हो, इसलिए ग्रायात 
पर कड़ा नियन्त्र०ण रखा गया । तथापि, इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा 
गया कि इस नियन्त्रण का देश के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न 
पडने पाए । 


निर्यात नियन्त्रण 


आलोच्य व में विदेशी म्‌द्रा की स्थिति निरन्तर बिगड़ने के फल- 
स्वरूप निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए विशेष कदम उठाए गए। लगभग 
२०० वस्तुओं को निर्यात तियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया। ऐसी अनेक 
सामग्रियों परसे मात्रा का प्रतिबन्ध हटा लिया गया जिनके निर्यात की 
मात्रा निर्धारित कर दी गई थी । इसी प्रकार श्रन्य श्रनेक वस्तुओं के निर्यात 
पर लगे दूसरे नियन्त्रण हटा लिए गए या उन्हें ढीला कर दिया गया । 
इस तरह सरकार ने निर्यात व्याथार में वृद्धि करने और विदेशी मुद्रा 
अजित करने का प्रयास किया । 


निर्धात को प्रोत्साहन 


संसार के कुछ प्रमुख आद्योगिक देशों में आथिक मंदी के कारण १६४८ 
के प्रथम पांच महीनों में भारत को निर्यात व्यापार से बहुत कभ विदेशी मुद्रा 
आप्त हुईं । किन्तु जुलाई १६५८ से स्थिति सुधरने लगी और वर्ष की अन्तिम 


पद 


तिमाददी में भारत ने निर्यात व्यापार से १ अरब" ५० करोड़ रु० की विदेशी 
मुद्रा अजित की। १६५७ की अन्तिम तिमाही में भारत ने केवल १झ्रब ४८ 
करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा ही अजित की थी । 

शक 


१६४८ में भारत के निर्यात व्यापार में सबसे उल्लेखनीय बात काजू, 
तम्बाक्‌ तथा अलसी' के तेल की निर्यात होने वाली मात्रा में वृद्धि थ्री। इसी 
प्रकार, सिलाई की मशीनों, चमड़े के सामान और ऊनी' सामान जैसे तैयार 
मालों के निर्यात-मूल्य में भी वृद्धि हुई। १६४८ में निर्यात व्यापार की वृद्धि के 
लिए जो कदम उठाए गए उनका भविष्य में और अच्छा परिणास निकलने 
की आशा है । 


निर्यात को प्रोत्साहित करने के अलावा, इस वात के लिए भी आवश्यक 
कदम उठाए गए कि विदेशी बाज़ारों में भारतीय माल अन्य देशों के माल 
की तुलना में किस्म और मूल्य की दृष्टि से श्रेप्ठ सिद्ध हो। नये-नये बाजार 
ढूढ़ने और विदेशों में भारतीय माल की बित्री बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए 
गए । इस दिशा में सरकारी व्यापार निगम' ने उल्लेखनीय कार्य किया और 
विदेशों में भारतीय माल के लिए बाज़ार का क्षेत्र विस्तृत करने में सफलता 
प्राप्त की । विदेशों में भारतीय माल की मांग बढाने के प्रयत्न किए जा रहे 


हे । 
परिवहन इकाई 


भारत में निर्यात के लिए जहाज़रानी की पूरी सुविधा अभी तक प्राप्त 
नही थी और जहाजो में माल दुलाई की दरे भी बहुत उयादा थी। निर्यात 
को प्रोत्साहन देने के लिए जहाजरानी की अधिकाधिक सुविधाएं सुलभ करने 
की दृष्टि से सरकार ने आालोच्य वर्ष में एक परिवहन इकाई की स्थापना कौ 
जो निर्यात की वृद्धि के मार्ग में आने वाली जहाजरानी सम्बन्धी असुविधाओं 
को दूर करने का काम करेगी । 


सेले और प्रदरहेनियां 


भारत ने आलोच्य वर्ष में विदेशों में होने वाली अनेक प्रदर्शनियों और 
व्यापारिक-मेलों में भाग लिया । इसके अलावा, नयी दिल्ली में भारत 
१६९५८ नाम से एक विराट प्रदर्शी का आयोजन किया गया । इससे 
पहली इतनी बड़ी प्रदर्शनी श्राज तक पूर्व में नहीं हुई थी । 


प्र 


व्यापार-समझौते 


आलोच्य वर्ष मे जापान, यूनान और इथियोपिया के साथ भारत ने 
पहली बार व्यापार-समझौते किए । इस प्रकार भारृत अरब तक यूरोप, एशिया, 
अफ्रीका और दक्षिण अ्रमेरिका के कुल मिला कर २६ देशों के साथ व्यापार- 
समझौते कर चुका है । 

झालोच्य वर्ष में ही भारत और रूस' के बीच एक पंचवर्षीय व्यापार- 
समझौता हुआ, जिसके अनुसार रूस और भारत के बीच होने वाले व्यापार 
का भुगतान रुपयों मे किया जाएगा। इसी वर्ष भारत और अमेरिका की सर- 
कारों ने एक संयुक्त वक्‍तव्य पर हस्ताक्षर किए जिसमे कहा गया कि दोनों 
देशों की सरकारें अपने पारस्परिक व्यापार के क्षेत्र को और अधिक व्यापक 
बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। 


इसी वर्ष घाना, सऊदी अरब, संयुक्त अश्ररव गणराज्य, जंजीबार, श्रीलका 
ओर उमाण्डा से व्यापार और सख्भावना मण्डल भारत झ्राएं । इसी प्रकार 
भारत से भेजे गए तीन प्रतिनिधिमण्डल अ्रफगानिस्तान, जापान, रूस, पोलेण्ड 
आर पश्चिम जर्मनी गणराज्य की यात्रा पर गए। केन्द्रीय वाणिज्य 
और उद्योग उपमन्त्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल रूस तथा पूर्वी 
यूरोप के अन्य देशों के दौरे पर गया और वहां उसने भारतीय माल के लिए सम्भा- 
वित बाज़ारों का पता चलाने का प्रयास किया । 


सरकारी व्यापार निगम 


भारतीय सरकारी व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना मई 
१९५६ में की गई थी। इस निगम का काय भारत के विदेशी व्यापार की 
उन्नति करना है । इस निगम ने अनेक देझों में भारतीय माल की बिक्ती के 
लिए करार किए। आलोच्य वर्ष में इसे इस दिशा में काफी सफलता मिली। 


ग्रौद्योगिक विकास 


जनवरी-सितम्बर, १६५८ में देश के विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिनमे प्रमुख ये थे : सीमेण्ट (४० लाख से ४६ लाख टन ), 
मशीनी औज़ार (१ करोड़ ७५ लाख रु० से २ करोड़ ७७ लाख रु०), 
सिलाई की मशीनें (१ लाख २३ हज़ार से १ लाख ५५ हज़ार), बिजली के 
पम्प (४६ हज़ार से ५८ हज़ार), डीज़ल इंजन (१२ हज़ार से २१ हज़ार), 
बिजली की मोटरें (३ लाख ८५ हज़ार से ४ लाख ७० हजार), साइकिलें 
(५ लाख ८० हज़ार से ६ लाख ८५ हजार), गन्धक का तेज़ाब (१ लाख ४१ 


झ्द 


हजार से १ लाख ६८ हजार टन), कास्टिक सोडा (३१ हज़ार से ४२ हजार 
टन), कागज़ और दफ्ती (१ लाख ५३ हज़ार से १ लाख ८५ हज़ार टन) 
और टायर (६४ लाख से ७२ लाख ) । 

जहां एक ओर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की आम रफ्तार संतोषजनक 
रही, वहां सूती वस्त्र उद्योग जैसे कुछ उद्योगों के उत्पादन में गिरावट हुई। 
१९५७ में जहां £ अरब ३१ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था, 
वहा १६४५८ में यह घट कर अनुमानतः ४ अरब €० करोड़ गज रह 
गया । अतः सूती वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए गए । इसी 
प्रकार मोटरगाड़ियों के उत्पादन में भी कमी हुई । 

किन्तु विदेशी मद्रा की कठिनाई के बावजूद सूती वस्त्र उद्योग और 
चीनी उद्योग को छोड़ कर देश के औद्योगिक उत्पादन में १६५७ की श्रपेक्षा 
१६४५८ मेवृद्धि ही हुई। 

१६५८ में देश में प्रथम बार जिन नयी वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हुआ, उनमें 
एलेक्ट्रोप्लेटिग साल्ट, ऐक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम परबोरेंट और हीट ट्रीटमेंट 
साल्ट, भारी श्रौद्योगिक सिलाई मशीनें, मरकरी वेपर लैप, तथा इस्पात के 
कारखानों के लिए अभ्रक की ईटे तथा भ्रल्युमिनियम के इन्स्यूलेटेड तार उल्लेखनीय 
हे । 

सरकारी उद्योगों में भी उत्पादन की वृद्धि सतोपजनक रही । हिन्दुस्तान 
मशीनी औजार कारखाना (बगलोर), पेनिसिलीन कारखाना (पिम्परी ) और 
डी० डी० टी० कारखाना (दिल्ली) में उत्पादन बढ़ा । 
नथें निर्माणकार्ये 

विदेशी मुद्रा की कठिनाई के बावजूद मित्र राष्ट्रों की सहायता से 
आलोच्य वर्ष में अनेक नये निर्माणकार्य आरम्भ किए गए । सरकारी क्षेत्र 
में एक भारी इंजीनियरिंग निगम” की स्थापना की गई। यह निगम रूस और 
चेकोसलोवेकिया की सहायता से देश में कुछ नये इंजीनियारिग कारखाने 
आरम्भ करेगा। भोपान में ब्रिटेन के सहयोग से बनने वाले बिजली के सारी 
यन्त्र बनाने के कारखाने का निर्माणकार्य आरम्भ हो चुका है। इसके अलावा, 
सिन्दरी के उर्वरक कारखाने और पिम्परी के पेनिसिलीन कारखाने का विस्तार 
करने और नगल में एक नया उव्ेरक कारखाना खोलने का विचार हैं। 


राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगम 


इस निगम पर देश के औषधि-निर्माण कारखानो के विकास का उत्तर- 
दायित्व डाला गया । इन कारखानों के विकास की योजनाएं तैयार करने के 


पर 


लिए रूस से विशेषज्ञों के एक दल को आमन्वरित किया गय्मा था। इस दल ने 
इस दिशा में कुछ नये कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की । इस 
सम्बन्ध में रूस सरकार से बातचीत चल रही है । 


उत्पादकता 

राष्ट्रीय उत्पादकता पर्यिद की रथापना १२ फरवरी, १६५८ को की 
गई थी । इसका कार्य उद्योगों में उत्पादकता की वृद्धि के लिए सरकार को 
सलाह देना है । भारत सरकार ने इस परिषद को १६५८-५६ में २० लाख 
रु० का अनुदान विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिया। 


आलोच्य व्य में परिषद ने ४ क्षेत्रीय उत्पादकता निदेशालयों की स्थापना 
करने का निश्चय किया जो उत्पादकता सम्बन्धी प्रशिक्षण देगे तथा उद्योगों 
की आवश्यक सहायता भी प्रदान करेंगे । उत्पादकता आन्दोलन को 
व्यापक बनाने के लिए झऔद्योगिक केन्द्रों में स्थानीय उत्पादकता परिपदों की 
स्थापना की जाएगी । अभी तक बंगलोर, कोयमृुत्त्र, मद्रास शौर वम्बई में इस 
प्रकार की चार स्थानीय परिषदों की स्थापना की जा चुकी है। 


उद्योगों को सहायता 
भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अधिकाश प्राविधिक सहायता 


भारत-अमेरिका प्राविधिक सहयोग मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई । 
इसके अलावा, आलोच्य वर्ष में अमेरिका के साथ हुए एक नये समझौते के 
अ्नुमार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को १६५८-६१ के दौरान २८ लाख 
डालर की सहायता प्राप्त होगी । इसमे से ७,१६,६५५ डालर १६४६९ 


में मिलेंगे । 


राष्ट्रमंघीय प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विश्येपज्ञ की 
सहायता भी भारत को प्राप्त हुई | फोर्ड फाउंडेशन सहायता कार्यक्रम के 
ग्न्‍्तर्गत एक अमेरिकी विशेषज्ञ की सहायता भी प्राप्त हुई। 


कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १३ भारतीयों को, राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहायता 
कार्यक्रम के अन्तर्गत ७ भारतीयों को तथा अमेरिका के सहायता कार्यक्रम 
के अन्तर्गत ६ भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चुना गया । 
अमेरिका और भारत के बीच २३ जून, १६५८ को एक समझौते पर हस्ताक्षर 
किए गए जिसके अनुसार भारत को सडक परिवहन तथा जूट और सीमेंट 
उद्योगों के विकास के लिए ३ करोड़ ५० लाख डालर का ऋण प्राप्त होगा । 


कुनम ०. कक 
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लघु उद्योग _ 


लघ उद्योगों की देख-भाल के लिए किए गए प्रबन्धों को आलोच्य वर्षे 
में पनगठिल किया गया। अब प्रत्येक राज्य में, जिनमें दिल्‍ली भी शामिल है 
पक-एक संस्था है जिन पर लघ उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 
शज्यों को ३ करोड ६४ लाख र० ऋण देने की व्यवस्था है। प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना में इस कार्य के लिए (८ लाख रु० की व्यवस्था थी । दिसम्बर 
४६ ५८ तक इस कार्य पर ४ करोड ४३ लाख रुपये खर्चे किए गए । 
द्वितीय योजना में ११० औद्योगिक बस्तियो की स्थापना का लक्ष्य है। इनमें 
से ७२ बस्तियों की स्थापना की योजना, जिस पर £ करोड़ ८० लाख रु० 
बर्च होंगे, सितम्बर १६५८ तक स्वीकृत की गई । इन ७२ बस्तियों में से 
2७ बस्तियों की स्थापना हो चुकी है। 

१२ अप्रैल, १६५८ को प्रधानमन्त्री ने ओखला (दिल्ली) की श्रोद्योगिक 
बस्ती में कारखानों के भवनों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया । नेनी 
(इलाहाबाद ) में भी कारखानों के भवनों का निर्माणकाय पूर्ण हो चुका है। 
कुछ में उत्पादन भी झारम्भ हो चुका है। 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थायना फरवरी १६५४५ में मुख्य रूप 
ने लघ उद्योगों को हाट-व्यवस्था सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए की गई 
थी । आलोच्य वर्ष में लघु उद्योग इकाइयों को १,७१,६८,६८१ रु० के आडर प्राप्त 
टुए। इसी अवधि में मद्रास क्षेत्र में 5६,३२० रू०, बम्बई क्षेत्र में ३८,५४० 
रू०, दिल्‍ली लेत्र मे ५०,१०९ रु० और कलकत्ता छेत्र में ४७,००६ रु० मूल्य 
के सामान की बिक्री हुई। रूस और पोलेण्ड को ८६,०३७ जोई जूते भेजे गए। 


आलोच्च वर्ष में ओऑखला (दिल्ली) और राजकोट में एक-एक उत्पादन 
और प्रशिक्षण केन्द्र! की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया | ओंखला कोन्द्र 
की स्थापना परदिचम जर्मनी के सहयोग से होगी । राजकोट बोन्द्र की स्थापना 
के लिए प्राविधिक सहयोग मिशन! से ४,४८,८०० डालर का अनुदान और 
२,५०,००० डालर के मूल्य के उपकरण प्राप्त हो चुके है । 


उत्पादन कार्यक्रम 
लघु उद्योग क्षेत्र में साइकिलों के निर्माण के लिए अनुमतिप्राप्त फर्मो 
संख्या अक्तूबर १६४५० तेक ७७ थी । इन कारखानों में ३, ५४,००७ 


|] 


प्‌ 


हैँ 
'साइकिलें प्रति वर्ष तैयार होंगी । जनवरी-जून, १९५८ को अवधि में 
८१,३५२ साइकिले बनाई गई । घरेलू सिलाई की मशीने बहाने वाले ३६ 
कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई । इन कारखानों में ६३,५०० 
मशीनें प्रति वर्ष बनेगी । इन करखानो में जनवरी-जून, १६५८ की अवधि मे 
१४,६६१ सिलाई की मशीने बनाई गई । 


'अशिक्षण 

आ्ालोच्य व में जिला उद्योग अधिकारियों के पहले जत्थ को प्रशिक्षण 
देने का काम शुरू किया गया। जिन पांच भारतीय टेक्नीशियनों को विदेश 
में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, त्र प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस आए। € 
भारतीय स्वीडन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। दिसम्बर १६४५८ में १७ 
भारतीयों ने पश्चिम जमंनीं में प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान किया । 


कूटीर उद्योग 
१९५८-५६ में सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिए खादी और 
ग्मोद्योग आयोग को १२ करोड़ ७७ लाख रु० के लिए स्वीकृति दी। इसमे 
से ७ करोड़ १५ लाख रु० अनुदान और ५ करोड ६२ लाख रु० ऋण 
के रूप में है। कुल रकम से ग्रामोद्योगों के लिए ४ करोड २७ लाख रुू०, 
अम्बर चर्खा कार्यक्रम के लिए ५ करोड़ रु० और खादी के लिए ३ करोड़ 
५० लाख रु० की व्यवस्था है। 


खादी 

अनुमात है कि १९५८-५६ में ८ करोड़ ५० लाख रु० के मूल्य की खादी 
तैयार की जाएगी और इससे १३ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । इस 
प्रकार आलोच्य वर्ष में रोजगार पाने वालों की संख्या गत दर्घ की अपेक्षा 
१ लाख ७९ हजार अधिक होगी । 


१६५८-५६ में खादी के विकास के लिए ३ करोड़ ६२ लाबच ५० हजार 
रु० का अनुदान और १ करोड ८७ लाख ५० हजार रु० ऋण के रूप में 
देने का निर्णय किया गया । 


आलोच्य वर्ष की प्रथम छमाही में बोरीवली (बम्बई) में एक केन्द्रीय 
विद्यालय और ४ क्षेत्रीय विद्यालय (१ केरल में, २ मद्रास में और १ बिहार 


में ) आरम्भ हुए । ६ महीने की अवधि में ८७९ प्रशिक्षार्थी भर्ती हुए और 
४२८ प्रशिक्षाथियों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। 
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अम्बर चर्सा कार्यक्रम 


अ्रम्बर चर्खा कार्यक्रम के अन्तर्गत १६५८-५६ में ४ करोड़ गज़ कपड़ा 
तेयार करने के लिए भारब्र सरकार ने & करोड़ ५५ लाख २ हज़ार रु० 
खर्चे करने की स्वीकृति ४ मार्च, १६५४८ को दी । बाद में उत्पादन 
का उक्त लक्ष्य घटा कर २ करोड़ ५० लाख गज कर दिया गया। इस कार्यक्रम 
के लिए १६५८-५९ के बजट में ३ करोड़ ५६ लाख ५० हजार रु० अनु- 
दान के रूप में और ४ करोड़ ५५ लाख १० हजार रु० ऋण के रूप में 
देने का प्रस्ताव था। 

१६५८-५६ की दूसरी तिमाही तक देश में १०८ बड़े और ४८५ छोटे 
सरजाम कार्यालय” थे। आलोच्य वर्ष की पहली छमाहीं मे १,७७६ शिक्षक, 
१४४ बढ़ई और ५०,२४० सूत कातने वाले प्रशिक्षित किए गए । ३० 
सितम्बर, १६५८ को समाप्त होने वाली अवधि तक ३६,६४८ अम्बर चर्खे 
वितरित किए गए। इस प्रकार देश भर में अब तक १,८४,५३६९ अम्बर चर्खे 
वितरित हो चुके है। 

१९५८-५६ की पहली छमाही में १४ लाख ३० हज़ार पौण्ड सूत और 
७६ लाख ३० हज़ार वर्ग गज़ कपड़ा तैयार हुआ। इस कार्य मे ४७,२४८ 
व्यक्तियों को रोज़गार मिला। अब तक जितने व्यक्तियों कों रोजगार मिला, 
उनकी संख्या २,१४,६७१ है । 


ग्रामोद्योग 


भारत सरकार ने १६५८-५६ में दस्तकारी के विकास के लिए ४० 
लाख रु० अनुदान के रूप में और २० लाख रु० ऋण के रूप में देने की 
व्यवस्था की । राज्य सरकारों ने दस्तकारी के विकास की अनेक योजनाएं 
कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया। 


अप्रैल १६९५८ में भारतीय दस्तकारी विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड 
नामक एक सरकारी' कम्पनी को रजिस्टर्ड कराया गया। इसका कार्य सह- 
कारिता के आधार पर दस्तकारियों का संगठन करना, विदेशों में प्रदर्शनियों 
का आयोजन करना और निर्यातकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं । 

फोर्ड फाउण्डेशन ने ७५ हज़ार डालर का एक अनुदान दिया । इस 
अनुदान से दस्तकारी के विकास के लिए ६ विदेशी विश्येषज्ञों की सेवाए प्राप्त 
की जाएंगी । इनमे से ५ विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। कोलम्बो योजना 
के अन्तगंत ३ भारतीयों को दस्तकारी के प्रशिक्षण के लिए जापान भेजा 
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गया है । फोड्ड फाउण्डशन ने ७० हजार डालर का एक अन्य अनुदान दिया 
जिसका उपयोग दस्तकारी के विकास के सम्बन्ध में परामर्ण देने के लिए विशेषज्ञ 
निथुक्त करने पर किया जाएगा । 


रशम 


रेशम के कीड पालने के उद्योग के विकास के लिए आलोच्य वर्ष में 
४८ लाख ८२ हजार रु० अनुदान के रूप में ओर १६ लाख ५५ हजार 
र० ऋण के हूप में राज्य सरकारों को दिए गए । इसी वर्ष मैसूर मे अखिल 
भारतीय रेशम-कीड़ा-पालन प्रशिक्षण संस्था तथा श्रीनगर में केन्द्रोय विदेशी 
रेशम-कीडा-पालन केन्द्र ने कार्य करता आरम्भ किया। 


कते हुए रेशम के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 
कच्चा रेशम प्रायात करने की एक योजना वनाई । 


बागान उद्योग 


१६५८ में जनवरी से अक्तूबर तक की अवधि में ६१ करोड़ ५० लाख 
पीण्ड चाय और ४४ हज।र टन कहवा पैदा हुआ। इसी अब में १६,१६७ 
टन रबड़ उत्पन्न हुआा। 


पुनर्स्थापित व्यक्तियों के लिए उद्योग 
पश्चिमी क्षेत्र मे विस्थापितों की बस्तियों में उद्योगों की स्थापना का 
कार्य २ जनबरी, १६५८ से उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को सौप दिया 
गया। आलोच्य वर्ष में उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देने की दो योजनाए 
बनाई गई----एक योजना बड़े और महझोले उद्योगों के लिए तथा दूसरी लब्ु 
श्रौर कुटीर उद्योगों फे लिए । 


अक्तूबर १६५८ तक मझोले उद्योगों की स्थापना की ४५ 
योजनाश्रों को स्वीकार किया गया। इन योजनाओं पर १ करोड़ ८४ लाख 
रु० खर्च होंगे और आशा है कि इससे ११,५०० विस्थापित व्यक्तियों 
को रोज़गार मिल सकेगा। इसके अलावा, इसी अवधि में लघु और कुटीर 
उद्योगों की स्थापना की ४६ योजनाएं स्वीकृत की गई जिन पर १५ लाख 
८५ हज़ार रु० खर्च होंगे और इनसे १,३०० विस्थापित व्यक्तियो को रोज- 
गार सिल सकेगा। 
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कम्पनी कानून प्रशासन्‌ 


१६४८ के ११ महीनों में ६४४ नथी क्रम्पनिया रजिस्टर्ड कराई गई। 
इनमें से ५४ पब्लिक और 5८६० प्राइवेट कम्पनिया है 


सरकारी कम्पनियाँ 


आलोच्य वर्ष मे एक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की गई जिसका 
काम सरकारी' कम्पनियों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करना है। कम्पनियों 
से और जनता से प्राप्त होने वाली भ्रजियो पर यथाशीघत्र विचार करने के 
लिए कंन्द्रीय सरकार के अधिकार आलोच्य वर्ष मे वम्बई, कलकत्ता, मद्रास 
और कानपुर-स्थित क्षेत्रीय निदेशकों को भ्रदाव कर दिए गए। 

ग्रालोच्य वर्ष में एक समिति की स्थापना की गई जिसने चार्ट्ड एका- 
उन्टेट संस्था द्वारा पिछले १० वर्षो में किए गए कार्य का सिहावलोकन किया 
और इस बात की जांच की कि इस संस्था को अल्विनियम में उल्लि।लित 
उद्देश्यों की पूति में किस हद तक सफलता मिली । सामेत्ति के प्रतिवेदन पर 
सरकार विचार कर रही है । 


१२. इस्पात, खान और ईंधन 


इस्पात, खान और ईवन मंत्रालय की स्थापना ७ अप्रैल, १६५७ को हुई थी । 
इस मंत्रालय के दो विभाग है--( १) लोहा और इस्पात विभाग तथा (२) 
खान और ईंधन विभाग । लोहा और इस्पात विभाग के अ्रधीन राउरकंला, भिलाई 
और दुर्गापुर के तीन इस्पात-पंयत्र (स्टील प्लाण्ट), मैयूर आयरन एण्ड स्टील 
वर्क्स, गेर-सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात-सयत्र, पुनर्वेलल (री-रोलिंग) और अयस- 
धांतुमिश्रण (फेरो-अलाय ) उद्योग, तथा लोहा और इस्पात मियन्‍त्रण संगठन है । 
खान और इंधन विभाग के ऋधीन खान और खनिज नीति, भारतीय खान पिभाग, 
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग तथा ईच्रन (जिसमे कोयला, भूरा कोयला 
तेश तथा गैस भी शामिल है) रूम्बन्धी कार्प है । 


दो नये सरकारी औद्योगिक प्रतिपष्ठानो--इडियन रिफ्राइनरीज लि० तथा 
नेशनल मिनरल कारपोरेशन लि०--को क्रमश २२ अगस्त, १६५८ तथा १५ 
नवम्बर, १६५८ से निमरमित (इन्कास्पोरेटेड) किया गया । इंडियन रिफाइ- 
नरीज लि० सरवारी क्षेत्र के तेल साफ करने वाले कारखानो के लिए तथा नेश- 
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नल मिनरल कारपोरेशन लि० तेल और प्राकृतिक गेस तथा कोयले के सिवा 
खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है । 


लोहा श्ौर इस्पात 


दसरी पंचवर्षीय योजना 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात की ६० लाख टन सिल्लियां बनाने का 
लक्ष्य रखा गया है | इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए टाठा आयरन एण्ड स्टील वकक्‍सें, 
इंडियन आयरन एण्ड स्टील वकक्‍्स तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के वर्तमान 
कारखानों का विस्तार करके इनमे क्रमशः & लाख से २० लाख टन तक, 
५ लाख से £ लाख टन तक तथा ३० हज़ार से १ लाख टन तक उत्पादन 
बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तथा सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन की 
क्षमता वाले तीन नये इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाएंगे । 


हिन्दुस्तान स्टील लिसिटेड 


सरकारी क्षेत्र के तीनो इस्पात संयंत्रों का निर्माण और उनकी व्यवस्था करने 
का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को सौंप दिया गया है । इस कम्पनी के ऊपर 
पूरा स्वामित्व भारत सरकार का ही है और इसकी अधिकृत पूजी ३ अरब रु० 
है। अब तक सरकार इस कम्पनी के लगभग २६ लाख ५६ हजार ₹० के 
हिस्से खरीद चुकी हैं तथा फरवरी १६५६ के अन्त तक इसने २० करोड़ ५० लाख 
र० का ऋण दिया। ग्राशा है कि मार्चे १९५६९ के अन्त तक सरकार इस 
कम्पनी के न केवल ३ अरब २० के सारे हिस्से खरीद चुकी होगी, बल्कि तीन 
इस्पात संयंत्रों पर खर्च के लिए वह इसे बड़े परिमाण में ऋण भी प्रदान करेगी । 


राउरकेला इस्पात योजनाकाय॑ 


इस वर्ष भी राउरकला कारखाने के निर्माणकार्य में निरन्तर प्रगति हुई। 
इस संयंत्र के निर्माण के लिए लगभग ३,४५,००० टन साज-सामान की 
आवश्यकता होगी । इसमें से लगभग २,७०,००० टन सामान दिसम्बर १६५८ 
तक निर्माण-स्थल पर पहुच चुका था | ३ दिसम्बर, १६५८ से एक कोक-ओोवन 
बैटरी चालू हो गई जिसने लगभग १०,००० टन कोक का उत्पादन किया। 
उपोत्पादन संयंत्र (बाइ-प्राडक्ट प्लाण्ट) का काम भी अंशत: शुरू कर दिया गया 
और ४०० टन कच्चा विराल (टार) बन च॒का है। पहली धमन-भट्ठी तथा 
उसको चलाने के लिए आवश्यक छोटे-मोटे सब कार्य पूर्ण कर लेने के बाद ३ 
फरवरी, १६५६ से उत्पादन होना आरम्भ हो गया । शंख नदी पर मन्दिरा बांध 
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बन कर तैयार हो गया । इस बांध से इस्पात कारखानों को निरन्तर पानी मिलतह 
रहेगा । इसके भ्रतिरिक्त, ही राकुड से बिजली प्राप्त करने की भी व्यवस्था कर ली" 
गई । 

दिसम्बर १६५८ के अ्रन्त तक लगभग ७,००० मकान बनाने का काम शुरू 
किया गया था जिनमें से ३,००० से अधिक मकान बन कर तैयार हो चुके है ।' 
इसके अतिरिक्त, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, दुकाने और अस्पताल आदि बनाने के. 
काम में भी अच्छी प्रगति हुई । 

१९४८ के ग्रन्त में इस योजना में लगभग ६०,००० व्यक्ति काम' कर रहे 
थे जिनमें ठेकेदारों के कर्मचारी भी शामिल हैं । 


भिलाई इस्पात योजनाकाय॑ 


इस वर्ष भिलाई कारखाने के निर्माण में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। श्रब तकः 
११४ कारखानों (शापों) के लिए रूस से ३,७५,००० टन से भी अधिक सामान 
आरा चुका है। पहली धमन-भट्टी, पहली कोक-ओवन बैटरी, तथा धमन-भट्टी चलाने 
के लिए अन्य आवश्यक छोटे-मोटे सब काम पूरे हो चुके है तथा ४ फरवरी, १६५६ 
से लोहे का उत्पादन शुरू हो गया । इसके अतिरिक्त, इस्पात पिघलाने के कार- 
खाने और बेलन मिलें बनाने के काम में भी सन्‍्तोषजनक प्रगति हुई । 

भिलाई उपनगर में ७,५०० रिहायशी मकान बनाए जाएंगे । इनमे से 
३,००० से अधिक मकान बन कर तैयार हो चुके हैं तथा २,००० और मकान” 
प्रायः तैयार है । | 

१९५८ के अन्त में ७०० रूसी विशेषज्ञ इस योजनाकायं में काम कर रहे: 
थे। इस वर्ष के अन्त मे भिलाई में कुल ७२,५०० व्यक्ति काम कर रहे थे जिनमे. 
ठेकेदारों के मजदूर भी शामिल हैं । 


दर्गापुर इस्पात योजनाकार्ये 

इस वर्ष दुर्गापुर इस्पात सयंत्र और उपनगर के निर्माण मे पर्याप्त प्रगति हुई 
है । अब तक ६४,००० टन ऊष्मसह (रिफ्रेक्टरी ) ईटे, इस्पात के ढाचे, भट्ठियों का 
सामान, बिजलो का सामान, केबल आदि विदंशो से प्राप्त हो चुके हैं। पहली कोक- 
झ्ोवन बैटरी में कक्रीट और ऊष्मसह ईटें लगाने-बिछाने का अधिकांश काम पूरा 
हो चुका है । दूसरी बैटरी की नीव भी रखी जा चुकी है और ऊप्मसह ईटें लगाने' 
का काम आरम्भ कर दिया गया। कोयला उठाने-धरने की मशीनों और 
उपोत्पादन के काम में भी अच्छी प्रगति हई। इसके अतिरिक्त, तीनों 
धमन-भट्ठियों तथा गर्म-बमन अंगीठियो (स्टोवब) की नींव रखने का सास' 
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काम पूरा हो गया | पहली,धमन-भट्ठी में मच्ीने श्रादि लगाने का ४० प्रतिशत 
से भी अधिक काम किया जा चुका है | इस भट्ठी में अंगीठियो मौर आवध्यक 
चबतरे बनाने का काम भी पूरा हो चुका हैं। इस्पात पिवलाने के संयत्र की तीव 
रखने तथा बेलन मिलो में कक्रीट बिछाने के काम में भी सनन्‍्तोषजनक प्रगति 
हो रही है । हे 

दुर्गापुर उपनगर में १,६०० से भी अधिक मकान बन कर तैयार'हो चुके है । 
इनके अतिरिक्त, १,४०० मकान और बन रहे है । बाज़ार तथा दो होस्टल भी बन 
कर तैयार हो गए है । उपनगर मे पानी लाने के काम में भी अ्रच्छी प्रगति हो रही है | 

१६४८ के अन्त पे दुर्गापुर में लगभग २०० ब्रिटिश कर्मचारी थे | वर्ष के 
अन्त में दुर्गापुर योजना में काम करने वाले वार्मचारियों वो संख्या २.७०० थी 
जिनमें ठेकेदारों के मजदूर भी शामिल थे । 


'ठाटा श्रायरन एण्ड स्टील वक्‍से 

इस कारखाने का प्रावुनिकीकरण और विस्तार करने का कार्यक्रम (१६५२) 
प्राय पूरा किया जा चुका है । इस कार्यक्रम के अनुसार १६५८ तक इस कारखाने 
की वाषिक क्षमता ७,५०,००० टन तैयार इस्पात से बढ़ाकर €६,३१,००० टन करने 
का लक्ष्य रखा गया था । 

द्वितोय पच्रवर्धोय योजना के एक अंग के रूप में टाठा ने जो कार्य क्रम आर स्भ 
किया, वह दो भागों मे है। आशा हूँ कि पहला भाग (जिसे आम दौर पर २० 
लाख टन का का क्रम कहते हैं) मार्च १६५६ तक पूरा हो चुका होगा ! ऊायेक्रम 
के दूसरे भाग को १६६० तक पूरा करने का बिचार हू । 


इंडियन आऋायरन एण्ड रठील कम्पनी 

इस कम्पनी 'ने भी अपना एक वृहत्‌ विकास कार्यक्रम आरम्भ किया, 
जिसका उद्देश्य यह है कि कम्पती की तैयार इस्पात बनाने की ३,००,००० 
टन की वाधिक क्षमता बढ़ कर लगभग 5,००,००० टन हा। जाए। टाटा कम्पनी 
के कार्यक्रम की तरह ही इस कम्पत्ती का कार्यक्रम भी दो भागों में विभकत है। 
निर्माण-कार्य में अच्छी प्रगति हो रहो है। अनुमान है कि यह कार्यक्रम १६५६ वे 
अन्त तक पूरा हो जाएगा । 


मेसूर आ्रायरन एण्ड स्टील बस 


इस कारखाने के विस्तार में भी अ्रच्छी प्रगति हो रही है । इसमें १७,००० 
टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक सयत्र लगाया जा चुका है तथा २०,००० टन प्रति 


प्‌ 


वर्ष की क्षमता वाला एक फेरोसिलिकन' संयंत्र लगाने के लिए विदेशों से सामान 
मंगाने की व्यवस्था की जा रही है । 


प्रशिक्षण 

प्रनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के तीनो इस्पात संयंत्रों के लिए लगभग २,००० 
इंजीनियर तथा १६,००० चालक और दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी । 
रूस, अमेरिका, यूनाइटिड किगडम, आस्ट्रेलिया, पश्चिम जमेत्री और कनाओआ में 
लगभग १,७०० गेजुएट इंजीनियरों को इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में प्रशि- 
क्षण देने के लिए व्यवस्था की गई। १६४५८ के अन्त तक १,०४० इंजीनियरों 
और चालको को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया जिनमें से लगभग ७०० 
भारत लौट चुके हैं । 


इस्पात का उत्पादन 

१६४८ में १३ लाख टन तैयार इस्पात बनाया गया, जबकि पिछले वर्ष १३ 
लाख ५० हज़ार टन बताया गया था। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि इस 
वर्ष टाटा आयरन एण्ड स्टील वकक्‍से में कुछ श्रम विवाद उठ खड़े हुए और दूसरे, 
विकास कार्यक्रम आरम्भ होने के कारण कुछ समय तक उत्पादव रुका रहा। 
१९५८ में बिक्री के लिए ४,५७,००० टन कच्चा लोहा (ढलाई ग्रेड) तैयार हुश्ना, 
जवकि पिछले वर्ष २,६५,००० टन ही तैयार हुआ था । 


इस वर्ष कच्चे लोहे भौर इस्पात के बिक्री के परिनियत मूल्य स्थिर रहे । 
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को 
उनके इस्पात के लिए जो प्रतियारण (रिवेन्शन) मूल्य दिया जाता है, उसमें इस 
वर्ष १४ रु० प्रति टव के हिसाब से बुद्धि कर दी गई। 


ग्रायात और निर्यात 


विदेशी मुद्रा की विकट स्थिति के कारण इस वर्ष भी इस्पात के आयात पर 
प्रतिबन्ध जारी रखा गया तथा उसमें कुछ कढ़ाई भी की गई । १६५४८ में कुल 
११ लाख ६० हजार टन इस्पात का झायात हुआ, जबकि १६५७ में १७ लानच ३० 
हजार टन इस्पात का आयात हुआ था। 


१६५८ में इस्पात की कतरनों, टुकड़ों श्रादि का निर्यात करने की नीति को 
उदार किया गया और कुछ किस्मों को, जिनका तिर्यात करने की इससे पहले 
अनुमति नहीं थी, लाइसेस-योग्य मदों में शामिल कर दिया गया । १९५८ के पहले 
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११ महीनों में १ करोड़ ६५ ज्ञाख रु० के मूल्य का लगभग १,१०,००० टन 
कतरनों आदि का निर्यात किया गया । 


कोयला धोने के कारखाने 

अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रीं तथा गेर-सरकारी क्षेत्र के 
विकसित इस्पात संयंत्रों के लिए लगभग ८२ लाख ७० हजार टन धोए हुए कोयले की 
आवश्यकता पड़ेगी । इस्पात संयंत्रो के लिए धोया हुआ कोयला मुहँया करने के लिए 
हिन्दुस्तान स्टोल लिमिटेड कोयला धोने के तीन कारखाने स्थापित करने का विचार 
कर रहा है । इनमें से एक कारखाना बिहार में दुगडा नामक स्थान पर लगाया 
जाएगा । इस कारखाने के निर्माण के लिए आवश्यक सामान मंगाया जा रहा है । 


पुनर्बेलन (रि-रोलिग) उद्योग 

हालाकि देश में पुनर्बलन कारखानों की संख्या पर्याप्त है, तो भी पु]नर्बेलन 
उद्योग की जांच करने वाली समिति ने सिफारिश की थी कि जिन राज्यों में पुन- 
बेलन कारखाने नही है, वहां ऐसे कारखाने लगाए जाते चाहिए । इस वर्ष असम, 
आंध्र प्रदेश, बिहार (गंगा के उत्तर में) और केरल में एक-एक नया पुनर्बेलन 
कारखाना खोलने की स्वीकृति दी गई । 


फेरो-मेगनीज़ उद्योग 

यह उद्योग मुख्यतः निर्यात उद्योग है । इस वर्ष ५ संयंत्र चालू थे जिनकी 
कुल क्षमता ८६,००० टन है। ६७,००० टन की क्षमता वाले तीन अन्य संयंत्र लगाए 
जा रहें थे। इसके अतिरिक्त, एक और संयंत्र लगाने तथा एक वर्तमान संयंत्र का 
विस्तार करने पर भी विचार किया जा रहा है । 


मिश्रधातु और श्ौज्ञारी इस्पात संयंत्र 

इस समय देश में स्टेनलेस स्टील बनाने की व्यवस्था नही है । ज्यो-ज्यों 
कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, त्यों-त्यों विशेष एवं मिश्रधातु 
इस्पात की मांग में भी वृद्धि होने लगेगी। अतः मिश्रधातु और स्टेनलेस स्टील 
बनाने के लिए एक संयंत्र लगाने का विचार किया जा रहा है । इस संयंत्र 
की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग ४०,००० टन सिल्लियां बनाने की होगी। इसके 
अतिरिक्त, ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी जिससे कि बाद में यह संयंत्र प्रति वर्ष 
लगभग ८०,००० टन सिल्लियां बनाने लगे । चार फर्मों से इस योजना की 
विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा, उनसे अन्य कार्यों पर आने वाली लागत के 
भाव भी प्राप्त कर लिए गए | 


श्प 


कोयला * 


१९४८ में कुल ४ करोड़ ५२ लाख टन कोयला निकाला गया तथा ४ करोड़ 
टन कोयले का लदान किया गया । इसके विपरीत, १६५७ में ४ करोड़ ३५ लाख 
ठन कोयला निकाला तथा ३ करोड़ ७७ लाख टन कोयले का लदान' किया 


गया था । 


इसरो पंचवर्षीय योजना 

दूसरी योजना में कोयले के उत्पादन में २ करोड़ २० लाख टन की वृद्धि की 
जाएगी--१ करोड़ २० लाख टन सरकारी क्षेत्र मे तथा १ करोड़ टन गर-सरकारी 
क्षेत्र में । इस वर्ष इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिश्या में पर्याप्त प्रगति हुईं। दिसम्बर 
१९५८ तक जटराज की मोटी तह (मध्य प्रदेश ) में १२ लाख टन, कथरा (बिहार) 
में १४ लाख ३० हज़ार टन और सौंधा (बिहार ) में १,.७६,००० टन कोयला 
निकाला गया । घोरदेवा (मध्य प्रदेश ) में २१,००० टन कोयला निकाला गया । 
इसके अतिरिक्त, बिहार में सौंधा में २९,००० टन और भुरकुण्डा में ७९,६२० 
टन कोयला निकाला गया। गिडि (बिहार) में भी १०,१०० टन कोयला 
निकाला गया । 


वर्तमान खाने 

१९६०-६१ तक ५ लाख टन और कोयला निकालने का जो लक्ष्य रखा गया 
था, वह इस वर्ष लगभग पूरा हो गया । १६४८ में ३४,८४,४०० टन 
कोयला निकाला गया, जबकि १६५७-५८ में ३३,५६,६९१ टन निकाला 
गया था। यह वृद्धि श्रधिकतर वर्तमान खानों में विस्तार करने से हुई । 


कोयला धोने का कारखाना 

कोयला धोने का एक बड़ा कारखाना कारगली में खोल दिया थया जो 
प्रति वर्ष २२ लाख टन कोयला धोएगा । नवम्बर १६९५८ में ६,००० टन, दिसम्बर 
१६४८ में १४,००० टन तथा जनवरी १६५६ में ३७, ० ० ० टन कोयला धोया गया । 


सिंगरेनी की कोयला-खानें 

दूसरी योजना के अन्त तक सिगरेनी की कोयला-खानों का उत्पादन-लक्ष्य 
२६ लाख ८० हज़ार टन रखा गया है। परन्तु १६५६ में वास्तविक उत्पादन 
१६ लाख ८० हज़ार टन, १६५७ में १९ लाख २० हज़ार टन और १६४८ में 
२१ लाख २० हज़ार टन हुआ । 
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गर-सरकारी क्षेत्र हि 
१६९४८ में गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग ३ करोड़ ६५ लाख टन कोयला 
नकाला गया (इसमें सिगरेनी का उत्पादत शामिल नहीं -है, जो कि अब सर- 
कारी क्षेत्र में है) । दूसरे शब्दों मे, १६५४ में जितना (उत्पादन हुआ था, उसकी 
तुलना में प्रति वर्ष ५० लाख टन की वृद्धि हुई। उत्पादन की इस गति से स्पष्ट 
है कि दूसरी योजना के अन्त तक प्रति वर्ष १ करोड़ टन अधिक कोयला निकालने 
का लक्ष्य पूरा होना सम्भव होगा । 


सीसरी पंचवर्षीय योजना 

कोयले की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर 
दिया गया । जिन क्षेत्रों से कोयला मिलने की सम्भावना है और जिनको तीसरी 
योजना में विकसित करने का विचार है, उन क्षेत्रों में मगर्भीय सर्वेक्षण सम्बन्धी 
काम करने की प्राथमिकताएं निश्चित कर दी गई । भारतीय सर्वेक्षण विभाग 
त्था भारतीय खान विभाग ने भी भूग्र्भीय सर्वेक्षण और अन्वेषण के अपने- 
अपने कार्यक्रम बना लिए । 


आवश्यक उच्च तकनीकी कर्मचारी प्राप्त करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण 
विभाग में तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश-संख्या 
में वृद्धि कर दी गई । इसके अतिरिक्त, ७ केन्द्र स्थापित करने का भी निश्चय 
किया गया जिनमें डिग्री स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें से ६ केन्द्र 
खुल चुके हैं। निम्न तकनीकी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने के लिए 
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने चार स्कूल खोले । खानों की खुदाई और 
खानों के सर्वेक्षण के राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” आरम्भ करने के लिए वैज्ञा- 
निक भ्रनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने १० संस्थान खोलने की स्वी- 
कृति दी थी, जिनमें से श्रब॒ तक ६ संस्थान खुल चुके है । 


ईघन दक्षता समिति 

ईंधन के साधनों और विशेषकर कोयले के साधनों के उपयोग में श्रधिकतम 
मितव्ययिता और दक्षता लाने के उद्देय से मई १६५४८ में ईंधन दक्षता 
समिति की स्थापना कर दी गई । यह समिति उद्योगवार स्टेडर्ड” बताने के लिए 
आंकड़े आश्रादि एकत्र कर रही है । 


भूरा कोयला (लिगनाइट ) 
संयुक्त नइवेली भूरा कोयला योजता का उद्देश्य प्रति वर्ष ३५ लाख टन भूरा 
कोयला निकालना और उसके उपयोग से २,५०,००० किलोवाठ बिजली पैदा 
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करना, यरिया के रूप में नाइट्रोजनयूक्त उर्वेरकों का उत्पादन करना तथा शेष 
उत्पादन का ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण करके प्रतिवर्ष घरेलू तथा अन्य कार्यो के 
लिए ३,८०,००० टन कार्बनीकृत बिकेटो का उत्पादन करना है । 

१९५८-५९ में भारैत सरकार ने इस योजना के खुदाई सम्बन्धी भाग को 
क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी जिस पर १६ करोड ६० लाख रु० लागत आने 
का अनुमान है । दिसम्बर १६५८ तक २८ लाख ५० हज़ार घन गज मलबा आदि 
हटाया गया। दूसरे शब्दों में, इस अविध के लिए जो लक्ष्य निशिचत किया गया 
था, उससे ३ लाख ३० हजार घन फूट अधिक मलबा हटाया जा चुका है। मलबा 
हटाने का काम २० मई, १९६५७ को आरम्भ किया गया था । तब से लेकर दिसम्बर 
१९५८ के अन्त तक कुल ५६ लाख ९० हज़ार घन फूट मलबा हटाया गया । 

२,५०,००० किलोवाट की क्षमता के नइवेली तापीय बिजलीघर (थर्मल पावर 
स्टेशन) की योजना की विस्तत रिपोर्ट अक्तूबर १९५८ में मास्को की एके फर्म 
मेसर्स टेवनो-एक्सपोर्ट ने पेश की । इस रिपोर्ट को भूरा कोयला निगर्मा ने स्वीकार 
कर लिया । बिजली घर की पहली इकाई का कार्य मार्च १६६१ में चालू हो 
जाएगा। 

प्रति वर्ष १,५२,००० टन यूरिया का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार 
ने इस वर्ष नइवेली में अनुमानतः २१ करोड़ रु० की लागत से एक उवेरक संयंत्र 
लगाने की स्वीकृति दी । १९४८ में जो लागत आदि के भाव प्राप्त हुए उनकी 
जांच-पड़ताल की जा रही है । 


खनिज अन्वेषण 

खनिज नीति 

उड़ीसा में खनिज लोहे के भण्डारों के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति ने 
अप्रेल १९४८ में अपनी रिपोर्ट पेश की । इस समिति की नियुक्ति इस उद्देश्य 
से की गई थी कि वह अनुसूची क' के उन खनिज पदार्थो के क्षेत्रों के बारे में सिफारिश 
करे जिन्हें वह राज्य द्वारा उपयोग किए जाने योग्य समझे । मैसूर, आंध्र प्रदेश, 
विहार, बंगाल, बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तदर्थ समितियां भी बनाई 
गई । मैसूर की समिति ने मैंगनीज़ और खनिज लौह के भण्डारों के सम्बन्ध 
में अपनी रिपोर्ट पंश की । 
उड़ीसा माइनिंग कारपो?शन लिमिटेड 

सरकारी क्षेत्र में खनिजों का उपयोग करने के उद्देश्य से मई १६५६ में इस 
निगम की स्थापना की गई। उड़ीसा राज्य केदों खान-क्षेत्रों में से जून 
१६५४८ के अन्त तक ४७, १८५ टन खनिज लोह निकाला गया । 
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उपर्यक्त निगम की स्थापना १५ नवम्बर, १९५८ को १५ करोड़ रु० की 
अधिकृत पूंजी से की गई। यह निगम सरकारी क्षेत्र मे तेल और प्राकृतिक गैस 
तथा कोयले के सिवा खनिजों का उपयोग करेगा । शुरू-शुरू में यह निगम राउर- 
केला में किरीबुरू में हर साल २० लाख टन खनिज लौह निकालेगा जो जापान को 
निर्यात किया जाएगा । इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जापान सरकार के साथ 
एक करार किया | अमेरिकी सरकार के साथ भी २ करोड़ डालर के ऋण के 
लिए एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिसका उपयोग इस क्षेत्र के खनिज लौह 
भण्डारों का विकास करने, खान तथा विशाखापटनम बन्दरगाह के बीच की सड़क 
बनाने तथा बन्दरगाह पर मशीने झादि लगा कर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने 
के लिए किया जाएगा। जापान सरकार ने जापान से खान उपयोगी साज- 
सामान तथा अन्य सामग्री खरीदने के लिए ८० लाख डालर की व्यवस्था 
करने का वचन दिया । 


भारतीय खान विभाग 


खनिज भण्डारों का विधिवत विकास करने, फिजूलखर्ची रोकने और खुदाई 
आदि की उन्नत विधियों का प्रचार करने के उद्देश्य से इस वर्ष बिहार, मध्य प्रदेश, 
बम्बई, आंध्र, मद्रास, मेसूर और राजस्थान में कुल ४१५ खातों का निरीक्षण 
किया गया । जिन इलाकों में खनिज लौह और मैगनीज मिलने की सम्भावना है, 
उन पर निशान लगाने का काम मैसूर, बिहार, श्रांध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई 
और राजस्थान में आरम्भ कर दिया गया । 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 
विधिवत भूगर्भीय नक्शे आदि बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके 
अतिरिकक्‍त, आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू-कश्मी र, मध्य प्रदेश, मेसर, राजस्थान 
और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों के भी बड़े पैमाने पर नक्शे 
बनाए गए। देश के विभिन्न भागों में खनिज भण्डारों जैसे कोयला, भूरा 
कोयला, सोना, तांबा , सीसा-जस्ता, खड़िया मिट्टी, चूना, पत्थर, रेत आदि की भी 
खोज-बीन की गई । 


इसके अतिरिक्त, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, 
आंध्र प्रदेश और बस्बई की सिंचाई और पन-बिजली योजनाओ्रों से सम्बन्धित 
जांच और निर्माण-कार्य के विभिन्न पहलुओं की भगर्भीय परीक्षा के बारे में 


१०२ 


3 
भी परामर्श दिया गया । बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल और पंजाब 
में भी परीक्षण के रूप में भू-छेदन करके जांच-पड़ताल की जा रही है । 


«पेट्रोलियम 
तेल और प्राकृतिक गेस श्रायोग 


१९५८-५६ में १८ भूगर्भीय सर्वेक्षण दलों, ६ आकर्षण तथा चुम्बक 
(ग्रैविटी-कम-मैगनेटिक) दलों, ३ भूकम्प सर्वेक्षण दलों तथा १ इलेक्ट्रोला- 
गिग दल ने ज्वालामुखी, जनौरी, मण्डी, जोगिन्दरनगर, जैसलमेर, बीकानेर, 
जोधपु र, बड़ौदा, भड़ौच, चोगा, खम्भात, मथुरा तथा कच्छ में भूगर्भीय जांच-पड़ताल 
की । 


भारत-स्टेनबेक पेंट्रोलियम योजना 


इस योजना के अन्तर्गत पद्िचिम बंगाल में तेल की खोज पूर्ववत की जा रही 
है और तीसरे, चौथे तथा पांचवें परीक्षणात्मक कुएं की खुदाई की जा चुकी है । 
तेल या गैस के कोई चिन्ह अभी तक प्रकट नहीं हुए । राणाघाट के समीप छठे 
कुएं की खुदाई जनवरी १६५९ में आरम्भ करने का विचार था ! 


झायल इंडिया लिसिटेड 


बर्मा आयल कम्पनी और असम आयल कम्पती के साथ एक रुपया 
कम्पनी अर्थात्‌ आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बनाने के लिए एक समझौता 
हुआ । यह कम्पनी पेट्रोलियम और कच्चे तेल का (प्राकृतिक गैस का भी ) अन्वेषण 
और उत्पादन करेगी । भारत सरकार भी इस संयुक्त प्रयास में योग देगी । 
कम्पनी की प्रारम्भिक अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रु० होगी। कम्पनी को १८ 
फरवरी १६५९ को निगमित कर दिया गया । 


नाहरकटिया की प्राकृतिक गेस का उपयोग करने के लिए इस वर्प सलाहकारों 
की एक इतालवी फर्म नियुक्त की गई जिसने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश 
कर दी । 


तेल साफ करने के कारखाने 


नाहरकटिया में उत्पादित कच्चा तेल साफ करने के लिए सरकारी क्षेत्र में 
इस वर्ष दो तेल साफ करने के कारखाने खोलने का निश्चय किया गया । एक 
कारखाना असम में खोला जाएगा जो प्रति वर्ष ७ लाख ५० हज़ार टन तेल साफ 
करेगा ओर दूसरा कारखाना बिहार में, जो प्रति वर्ष २० लाख टठन तेल 
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स!क करेगा । उपर्युक्त पहले कारखाने के लिए रूमानिया सरकार ने ५ करोड़ २० 
लाख रु० और तकनीकी तथा अन्य सेवाएं प्रदान करना स्वीकार किया । इस 
सम्बन्ध में रूमानिया सरकार के साथ एक समझौते पर २० अक्तूबर, १६५८ को 
हस्ताक्षर किए गए । इसके अतिरिक्त, दूसरे कारखाडे के लिए ऋण प्रान्त करने 
के उद्देश्य से रूसी सरकार के साथ बातचीत चलाने का निश्चय किया गया। 


इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कम्पनी २० अगस्त, 
१६५४८ को निगमित की गई । इस पर सरकार का पूरा स्वामित्व है और 
सरकार ही इसे चलाएगी। इसकी अधिकृत पूजी ३० करोड़ र० है। श्रभी यह 
कम्पनी असम और बिहार के दो तेल साफ करने के कारखानो की ही प्रबन्ध- 
व्यवस्था करेगी । 


१३. निर्माण, आवास और संभरण 


निर्माण. आवास और संभरण मंत्रालय (१) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण- 
कार्य, (२) दिल्ली, शिमला, बम्बई, और कलकत्ता मे रिहायश और कार्यालयों 
के लिए स्थान की व्यवस्था, (३) आवास, (४) अशोक होटल्स लि०, 
(५) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (प्राइवेट) लि०, (६) संभरण--जिसमें 
सामान का क्रय और विक्रय शामिल है, (७) छपाई और लेखन-सामग्रो, (८) 
विस्फोटक पदार्थ, तथा (€ ) बायलरों से सम्बन्धित कार्यो के लिए उत्तरदायी है। 


केन्द्रीय सावेजनिक निर्माण विभाग 


१६५८-५६ में इस विभाग के पास भवन आदि बनाने का वहत बड़ा 
कार्यक्रम था। इस विभाग ' ने केन्द्रीय सरकार के कर्मंचारियो और औद्योगिक 
श्रमिकों के लिए मकान, कार्यालय, अ्रदालते, स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, 
संग्रहालय (म्यूजियम), असेम्बली हाल, अस्पताल, दवाखाने, प्रसूतिका 
गृह, पुलिस चौकियां, जेलखाने, व्यापारिक इमारते जैसे दुकाने और 
बाज़ार, फैक्टरियों के कारखाने, छापेखाने, प्रयोगशालाएं तथा अनुसधान केन्द्र, 
गोदाम (जैसे अनाज के गोदाम, खत्तिया, शेड, गराज और हैगर ), रेडियो स्टेशन, 
स्टूडियो, ट्रांसमिशन और रिसीविंग कंच्द्र, चिड़ियावर, नुमाइशें, हवाई अड्डे, 
टरमिनल भवन, रन-वे, टेक्सी-द्रैक, सड़के, पुल और सुरंगे आदि बनवाई । 


इस वर्ष जो काये पूरे किए गए, उनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 
भवन, भारत १६५८ प्रदर्शनी, जम्मू-कश्मीर मे जवाहर सुरंग का परदिचमी 
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ट्यूब और सिक्तिकम में गगटोक-तथूला सड़क उल्लेखनीय है । जवाहर सुरभ 
के पश्चिमी ट्यूब के बन जाने से जम्मू-कश्मीर और शेप भारत में हर मौसम 
में आवागमन संभव हो जाएगा। भारत १६५८ प्रदर्शनी का काम निदरिचत 
समय में पूर्ण किया गया। 

इस वर्ष जो अन्य कार्य पूर्ण किए गए, उनमें आल इंडिया इस्टीट्यूट 
आफ मेडिकल साइसेज का प्रि-क्लिनिकल ब्लाक, डाक-तार निदेशालय के लिए 
कई-मंजिली इमारत, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इमारत, जिला अदालतों 
और »शासन कार्यालयों के लिए इमारते, केन्द्रीय जेलखाना, दिल्‍ली, में केन्द्रीय 
सरकार के कर्मचारियो के लिए ४,५०० रिहायशी मकान, उड़ीसा में क्राह्मणी 
नदी पर पुल, अआ्लाय-कर और उत्गादन-शुल्क विभागों के कार्यालयों के लिए 
कोजीकोड और जालन्धर मे इमारतें, कलकत्ता में नेशनल इंस्ट्र मेंट फैक्टरी के लिए 
इमारत, सिक्किम में गंगटोक-पक्‍्णोग सड़क, गोरखपुर, तिरूच्चिरापल्िलि और 
कोयमुत्तूर में टेबसी-ट क, बरेली में रन-वेज का विस्तार तथा सुधार और साता कज्‌ 
तथा मोहनवाड़ो में टमिनल इमारते आदि बनाने का काम उल्लेखनीय है । 

दिल्‍ली में चालू कामों मे समुचित पानी की उपलब्धि के लिए वजीराबाद 
के निकठ यमू ना पर बाँध, राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए इमारत, चिड़ियाधर, 
बुद्ध जयन्ती वाटिका, बाल-भमवन, केद्धीय दुग्धशाला (डेरी), कार्यालयों के लिए 
कई-मजिली इमारतों और ५,००० से ऊपर नये रिहायशी मकानों आदि का 
निर्माण उल्लेखनीय है । ँ 

दिल्‍ली से बाहर जो कार्य प्रगति कर रहे है, उनमे सुवर्ण-रेखा तथा 
चम्बल पर और उड़ीसा में कटरानाला और काधारी नाला पर पुल, धार- 
ऊधमपुर सड़क, उत्तर सिक्किम की सड़क, चंगलाग-खोंसा सड़क तथा नमदाई- 
चंगलांग सड़क (दोनों सड़के उत्तर-पूर्व सीमांत एजेसी में है ), जवाहर सुरंग 
का पूर्वी ट्यूब, रूपनारायणपुर में टेलीफोन कारखाना, नासिक में करेसी नोटों 
के लिए छापाखाना तथा आयकर विभाग और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग 
के कार्यालयों के लिए अमृतसर, भटिडा, अम्बाला, कानपुर, सिलचर, कूच- 
बिहार, दिनहाता, मद्रास, बम्बई, विजयवाडा, कोयमुत्त्र और रामपुर में इमारतें 
विशेष उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में नागरिक 
विमानन सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी प्रमति कर रहे है । 


मुल्य तकनीकी परीक्षक का अनुभाग 


मितव्ययिता और तकनीकी तथा वित्तीय नियंत्रण की सुचारु रूप से 
व्यवस्था करने के लिए उपर्युक्त अनुभाग जून १६५७ में खोला गया । यह 
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निंद्यय किया गया कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा भारत सरकार 
के कुछ अन्य विभागों के कार्यो में अ्रनियमितताओ्रो और दुराचार के जो मामले 
विशेष पुलिस विभाग इस अनुभाग के सिधुर्दे करे, उतकी यह आवश्यक 
जांच-पडताल करे । जांच-पड़ताल के बाद पिन अधिकारियों को अनिय- 
मितताओं के लिए दोषी पाया जाए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की 
जाए । जिन ठेकेदारों ने घटिया दर्जे का काम किया था, उनके विरुद्ध भी 
कारवाई की गई। 
वर्क-चाज्ड कर्मचारी 

वर्क-चाज्ड कमेचारियों की कुछ समस्याओ पर विचार करने के लिए सरकार 
ने मई १६५८ में एक तदर्थ समिति नियुक्त की । इस समिति ने जो सिफा- 
रिशें की, उनके अनुसार ६ नवम्बर, १९५८ को आदेश जारी करके उन नियमों 
की परिभाषा निश्चित कर दी गई जो वके-चाज्ड कर्मचारियों के नियमित 
कर्मचारी वर्ग में तबदील होकर आने पर उनकी नौकरी की शर्तों आदि पर 
लागू होंगे । इस वर्ष व्क-चाज्ड कर्मचारियों को अद्ध-स्थायी बनाने, मकान 
ओर मुआवजा भत्ता आदि देने की अनेक सुविधाएं भी दी गई । 


भवन आदि 
चूकि कार्यालयों के लिए स्थानों की बहुत कमी है, इसलिए नयी दिल्‍ली, बम्बई 


और कलकत्ता में कई-मंज़िली इमारतें बनाने का एक कार्यक्रम बनाया गया 
जिसके पूर्ण होने पर कार्यालयों के लिए नयी दिल्‍ली में लगभग ५ लाख वर्ग फुट, कल- 
कत्ता में ३ लाख वर्ग फुट और बम्बई में २ लाख वर्ग फुट स्थान उपलब्ध हो जाएगा। 
परल्तु दिल्‍ली की स्थिति में विशेष सुधार होने की कोई आशा नही हैं, क्योंकि युद्ध- 
काल में जो इमारतें बनाई गई थीं (जिनमें कार्यालयों के लिए लगभग २२ 
लाख वर्ग फुट स्थान है), उनकी आयु समाप्त हो चुकी है और निकट भविष्य 
में उन्हें गिराना पड़ेगा । इस समय दिल्‍ली में लगभग ३६,००० रिहायशी 
मकानों की कमी है । श्राशा है कि नये रिहायशी मकान तैयार हो जाने पर 
भी लगभग २५,००० मकानों की कमी रह जाएगी । 


जिन १२ कार्यालयों को दिल्‍ली से बाहर भेजने का निइ्वचय किया गया था, 
उनमें से ७ कार्यालय जा चुके हूँ । इससे लगभग ७५० सरकारी अधिकारी दिल्‍ली 
से बाहर चले गए । इस प्रकार कार्यालयों के लिए लगभग ५०,००० वर्ग फुट 
जगह खाली निकल आई । भारतीय खान विभाग भी (दिल्ली और कलकत्ता 
दोनों के अनुभाग ) दिल्‍ली से जा रहा है । इस विभाग के तथा बाकी कार्यालयों 
के चले जाने से दिल्‍ली में कार्यालयों क लिए लगभग १ लाख २० हज़ार वर्ग फुट 
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स्थान और ३०० रिहायशी मकान खाली हो जाएंगे । गर-सरकारी क्षेत्र में 


काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के चले जाने से भी कुछ 
जगह खाली निकल आएगी । 


सार्वजनिक स्थान (बेदखैली) अधिनियम, १६५० के स्थान पर सावें- 
जनिक स्थान (बेदलली और अनतधिकृत अधिकारी) अधिनियम, १६५८ लागू 
कर दिया गया । इस नये अधिनियम के अधीन इस्टेट आफिस अनधिकृत 
रूप से कब्जा जमाने वाले लोगों के विरुद्ध कारंवाई कर सकेगा । 


आवास 


आजकल नगरों मे जो विभिन्न आवास योजनाएं चालू है (जैसे राज-सहायता 
प्राप्त औद्योगिक योजना, कम आय-वर्ग के लिए आवास योजना तथा गन्दी 
बस्तियां हटाने की योजना) तथा गांवों मे जो योजनाएं चालू है (जैसे ग्राम 
आवास योजना, तथा बागान मज़दूर आवास योजना)--उनकी ओर 
भी ध्यान दिया जाता रहा। इस वर्ष दो और नयी योजनाएं बनाई गईं तथा 
राज्य सरकारों से उनको क्रियान्वित करने के लिए कहा गया । पहली योजना 
के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम के कोष में से राज्य सरकारों को ऋण देने 
की' व्यवस्था की गई ताकि वे आगे ६,००० से १२,००० रु० प्रति वर्ष की आय 
बाले लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण दे सकें । जीवन बीमा निगम ने 
१६५८-४६ में उपर्युक्त पहली योजना के लिए १ करोड़ रु० और दूसरी योजना 
के लिए ३ करोड़ रु० देना मंजूर किया । इसके अतिरिक्त, एक अन्य योजना 
विचाराधीन है जिसके भअन्तगेंत राज्यों को मकानों के लिए भूमि हस्तगत 
करने और उसका विकास करके मकान बनाने के इच्छुक लोगों के हाथ लागत 
मूल्य पर बेचने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है । 


विभिन्न योजनाञ्रों को तेज्ञी से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इस वर्षे 
दो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक तो यह कि वित्तीय सहायता देने की 
संशोधित विधि के अनुसार (जो १२ मई, १९४८ से लागू की गई ) राज्य 
सरकारों की निर्धारित वाषिक धनराशि का तीन-चौथाई भाग उन्हें कार्य 
चालू रखने के लिए मासिक किरुतों में यकमुश्त दें दिया गया जिसका हिसाब 
वित्तीय' वर्ष के अन्त में जाकर किया जाएगा । इससे कोई कार्यक्रम केवल 
इसीलिए रुका नहीं रहा कि उसके लिए केन्द्र से सहायता प्राप्त नहीं हुई । 
दूसरे, राज्य सरकारों को यह भी अधिकार दे दिया गया कि राज-सहायता-प्राप्त 
औद्योगिक आवास योजना और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के श्रन्तगंत 
जो कार्यक्रम वे स्वयं या उनके स्थायी निकाय या आवास बोर्ड बनाएं, उनकी 
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वे स्वयं जांच करके स्वीकृति दे सकती है। अ्रन्य आवास योजनाओं के अ्रन्तगंत 
उनको यह अधिकार पहले से ही मिला हुआ है । 

१६५८-५६ में मकान बनाने के इच्छक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 
को ऋण देने के लिए ४० लाख रु० की व्यत्रस्थ« के अतिरिक्त, विभिन्न आवास 
योजनाओं के लिए १४ करोड ७५ लाख रु० की भी व्यवस्था की गई । 


राज-सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना 


यह योजना सितम्बर १६५२ में आरम्भ की गई थी। तब से लेकर दिसम्बर 
१६५८ तक लगभग १,०५,००० मकान बनाने के लिए लगभग ३१ करोड़ 
६४ लाख रु० की वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी गई। इनमें से लगभग 
७८,५०० मकान नवम्बर १९५४८ तक बन कर तैयार हुए । 


यह योजना सुचारु रूप से प्रगति करे, इस उद्देश्य से इस वर्ष इस' योजना 
में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तत भी किए गए। राज्य सरकारों को यह अनुमति 
दें दी गई कि वे निर्धारित कोप में से उपर्युक्त स्थानों को हस्तगत कर लें और 
उनका विकास करके उन पर या तो वे स्वयं मकान आदि बना सकती है, या 
उन स्थानों का विकास करके उनको औद्योगिक कर्मचारियों अथवा उनकी 
सहकारी संस्थाओ्रों के हाथ लागत कीमत पर बेच सकती है । इसके अ्रतिरिक्त, 
इस योजना के अन्त्गेत यह भी स्वीकृति दी गई कि नगरपालिकाएं भी 
मकान आदि बना कर उन्हें औद्योगिक मजदूरों को किराए पर चढ़ा सकती हैं । 
आऔद्योगिक कर्मचारियों की सहकारी संस्थाग्रों तथा गैर-सरकारी मालिकों 
को भी ऋण के रूप में जो सहायता दी जाती है, उसकी मात्रा में भी वृद्धि 
की १ई। वित्तीय सहायता देने की विधि को भी उदार कर दिया गया 
जिससे इन निर्माण-एजेंसियों को इस योजना से लाभ उठाने की प्रेरणा मिले । 


कस आय वाले लोगों के लिए आवास योजना 

यह योजना नवम्बर १९४४ में आरम्भ की गईं थी । तब से लेकर ३१ 
मां, १६४५८ तक विभिन्न राज्यों को २३ करोड़ ६४ लाख रु० दिए गए । 
१९४८-५६ में राज्यों और संघीय क्षेत्रो के लिए ६ करोड २५ लाख रु० की व्यवस्था 
की गई । ३० सितम्बर, १६५८ तक ६०,००० मकान बनाने कीं अनुमति दी 
गई। इनमें से लगभग ३२,००० मकान बन कर तैयार हुए । 


गंदी बस्तियां हटाने की योजना 
यह योजना मई १६९५६ में चालू की गई थी । इसके अन्तर्गत १८,८४८ 
मकान बनाने के लिए १०३ कार्यक्रम स्वीकृत किए गए तथा गंदी बस्तियों 
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में से हटाए गए परिवारों को बसाने के लिए ६,७४३ विकसित प्लाठों को 
व्यवस्था की' गई जिन पर लगभग ८ करोड़ ६७ लाख रु० लागत झाने का 
अनुमान था । 


इस योजना के शअन्‍्तगेतो केन्द्र से श्रधिक सहायता प्राप्त करते के 
उद्देश्य से योजना में हाल ही में कुछ परिवर्तत किए गए यथा शअ्रब केन्द्रीय 
सरकार २४ प्रतिशत की जगह ३७३ प्रतिशत सहायता देगी । इप्त परिवर्तेन 
का एकमात्र उद्देश्य यह है क्रि इस योजना के अन्तर्गत गंदी बस्तियों में रहने 
वाले परिवार मकानों और विकसित प्लाटों के लिए जो किराया देते हैं, उनमें 
और भी कमी की जा सके । राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली २४ प्रतिशत 
सहायता को मिला कर अब इस योजना के अन्तर्गत मकान की कुल स्वीक्षत 
लागत का ६२३ प्रतिशत तक दिया जा सकता है। परन्तु यह अ्रधिक राज-सहायता 
साधारणतया बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ली, कानपुर तथा श्रहमदाबाद 
के छः बड़े नगरों में ही दी जाएगी, क्योंकि देश की सबसे झ्रध्विक गंदी जउस्तिया 
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इन्ही नगरों में है । 


बागान सज़दूरों के लिए श्रावास योजना 


यह योजना अप्रेल १६५६ में आरम्भ की गई थी। चकि बागान- 
मालिकों ने इसमें पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई, इमलिए इसमें अधिक प्रगति नहीं 
हुई । ३० सितम्बर, १६९५८ तक राज्य सरकारों ने ३०७ मकान बनाने के 
लिए ५ लाख ५० हज़ार रु० का ऋण स्वीकार किया था, परन्तु कुल २० 
मकान ही बन कर तेयार हुए । बागान-मालिकों ने इस योजना में किस 
कारणों से रुचि नहीं दिखाई, इसकी जांच की जा रही है । 


ग्राम झावास योजना 


यह योजना अ्रक्तूबर १६५७ में आरम्भ की गई । इसके श्रन्तर्मत दसरी 
पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में देश-भर में लगभग ५,००० गावों में झावाय 
योजनाएं आरम्भ की जाएंगी । १९५८-५६ में १,५०० गावों में काम शरह 
हो जाने की झ्ाशा थी। इनमें वे ५०० गांव भी सम्मिलित हैं जो १६४७-४८ 
में राज्यों के जिम्मे लगाए गए थे। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक्र विभिन्न राज्यों 
ने विकास के लिए लगभग ५०० गांव चुने । 


इस योजना का प्रधान उद्देश्य यह है कि खास-खास गावों में समान रीति 
से विकास किया जाए। इसलिए ग्राम विकास के लिए विश्षिन्न मंत्रालय जो 
कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यो में समन्वय लाने के लिए एक्र अन्तर्‌-विभागीय 
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समिति बना दी गई ।*राज्य सरकारों से कहा गया कि वे भी इस प्रकार 
की समितियां बनाएं जिससे कि ग्राम विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रालय जो 
सहायता प्रदान करते है, वह वस्तुतः पर्याप्त मात्रा में उन गांवों को प्राप्त हो 
जो इस योजना के अन्तगंत लिए जाते है । 


केख्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऋण 

यह योजना १६३७ में बन्द कर दी गई थी। अप्रेल १९५६ से इस योजना 
को पुनः: आरम्भ कर दिया गया । तब से लेकर दिसम्बर १९५८ तक ऋण 
के लिए लगभग ६८८ अरज़ियां प्राप्त हुई । इनमें से ५६३ अज़ियां 
(७२ लाख ६५ हज़ार रु० के ऋण के लिए) मंजर की गई । 


राष्ट्रीय भवन संगठन 


इस संगठन ने इस वर्ष भी अपना काम पूर्ववत्‌ जारी रखा । व्यवसायी 
इंजीनियरों और शिल्पकारों (आझाकिटेक्टों) के हित के लिए इस संगठन 
ने मार्च १९५८ में भारत में चूना बनाने के विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन 
किया । फिर सितम्बर १६५८ में एक गोष्ठी बिल्डिग डाक्युमेंटेशन 
विपय पर नयी दिल्‍ली में तथा दिसम्बर १६४८ में एक अन्य गोष्ठी कार्यालयों 
के लिए कई-मंजिली इमारते बनाने के विषय पर बम्बई मे आयोजित की गई । 
भारतीय इंजीनियरों को भवन निर्माण में लोहे और इस्पात की बचत करने की 
नयी विधि का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से तीन अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का भी 
आयोजन किया गया । इसके अतिरिक्त, इस संगठन ने विदेशी इंजीनियरों से 
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, गुम्बजदार भवन-निर्माण तथा ईट उद्योग में मशीनों के 
प्रयोग पर भाषण भी करवाए। 


डिज़ाइन बनाने के नये नियमों, भवन-निर्माण की नयी विधियों तथा नयी 
सामग्री का प्रचार करने के उद्देश्य से इस संगठन ने कई अनुसंघान योजनाएं 
आरम्भ कीं । मशीनों से ईटे बनान के संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई 
गई। इस योजना को बम्बई और पश्चिम बंगाल सरकारों ने क्रियान्वित 
करने की कोशिश की । कलकत्ता के भवन-निर्माण व्यवसाय के लिए चिकनी 
मिट्टी से हलके वजन का एग्रेगेट' बनाने का एक संयंत्र लगाने की भी योजना 
बनाई गई । स्मरण रहें, कलकत्ता में पत्थर एग्रेगेट' बहुत महंगा पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत में उपलब्ध घटिया 
किस्म की इमारती लकड़ी का उपयोग और उसकी विशेषताओं का पता चलाने के 
लिए जांच-पड़ताल की गई । जोड़ों के लिए अब तक जितनी किस्मीं कीं इमा- 
रती लकड़ियों की परीक्षा की जा चुकी है, उस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई । 
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हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (प्राइवेट) लिमिटेड 

३१ जुलाई, १९५६ और ३१ जुलाई, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्षो 
में ऋण पर ब्याज, सरकारी परिसम्पदों पर पट्टा धन और मूल्यह्मास आदि 
जैसी देनदारियों का खर्चे निकुल कर इस कारखाने को क्रमशः ५,८१३. ८१ रु० 
और ३८,९७१, ५७ रु० का लाभ हुआ। ३१ जूलाई, १६४८ को समाप्त 
होने वाले वर्ष का हिसाब-किताब किया जा रहा है और अनुमान है कि इस 
बप॑ं पिछले वर्ष से भी अधिक लाभ निकलेगा । 

३१ जुलाई, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में इत कारखाने ने ४० लाख 
१६९ हज़ार रु० के मूल्य के आर्डर पूरे किए, जबकि १९५५-५६ और १६५६-५७ 
में इस कारखाने ने क्रश: ३० लाख १२ हजार रु) और ३८ लाख २२ हज़ार 
रु० के मूल्य के आड्डर पूरे किए थे । १५ अगस्त, १६५८ से ३१ जुलाई, १९५९ 
की अवधि में पिछले वर्षो से भी अधिक उत्पादन हो चुका होगा । 

इस कारखाने में इमारती लकड़ी को मज़बूत बताने और उसका रासायनिक 
उपचार करने (सीजनिंग और केमिकल ट्रीटमेंट) का एक संयंत्र लगाया गया 
जिस पर लगभग २ लाख ५० हज़ार रु० लागत आई। आशा थी कि श्रप्रेल 
या मई १६५६ में यह संयंत्र चालू हो जाएगा । 


अशोक होटल्स लिमिटेड 

अ्रशोक होटल में सरकार ने हिस्सा-पूंजी और ऋण के रूप में २,.६९,४४,६० ०. 
रु० लगा रखा है। हिस्सा-पूंजी में जनता का १५,८५,१०० रु० लगा हुआ है । 

३० सितम्बर, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के तलपट (बैलेंस शीट) 
के अनुसार मूल्यह्मास, ऋण पर ब्याज, ज़मीन के मूल्य पर ब्याज और विकास 
बट्टे के लिए २० लाख ५६ हजार रु० की व्यवस्था करने के बाद अद्योक होटल को” 
३७ लाख ७६ हज़ार रु० का घाटा हुआ । ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त 
होने वाले वर्ष का खाता अभी तैयार नही हुआ है । 

३० सितम्बर, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रति दिन औसतन 
२१४ व्यक्ति इस होटल में ठहरे, जबकि ३० सितम्बर, १६५७ को समाप्त 
होने वाले वर्ष में प्रति दिन औसतन ८० व्यक्ति ही ठहरे थे। इस होटल में 
ठहरने वाले व्यक्तियों मे 5० प्रतिशत से भी श्रधिक व्यक्ति विदेशी थे। अनुमान 
है कि इस होटल में यदि प्रति दित औसतन २६० या इसके लगभग लोग रहने 
लगें, तो मूल्यहास और ऋणों पर ब्याज चुकता करने के बाद भी होटल का 
खर्च निकलने लगेगा । अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर १६५८ में इस होटल 
में प्रति दिन २८६ लोग ठहरे । 
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संभरण और नियटान 

सारत सरकार के लिए आवश्यक अधिकांश वस्तुओं की खरीद करने 
का काम निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के जिम्मे है । इसके लिए 
मत्रालय के तीन संगठन विद्यमान हूँ : (१) संभशण और निपटान महानिदेगा- 
'लय, नई दिल्ली; बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इसके क्षेत्रीय संसरण 
और निपटान कार्यालय हैं; (२) इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिगटन-- 
उत्तरी अमेरिका से सामान खरोदने के लिए; तथा (३) इंडिया स्टोर 

'डियार्टमेंट, लंदन--प्रवाइटेड क्रिक्डम और यूरोप से सामान खरीदने 
के लिए । 

१६५७-४८ में भारत में और विदेश में कुल ३६५ करोड़ २ लाख रु० मूल्य 
का सामान खरीदा गया था । इस रकम में से १६८ करोड़ ५४ लाख रु० संभरण 
ओर निपटान महानिदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने, ६७ करोड़ ४४ लाख 
रू० इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट लद॒न ने, तथा ६९६ करोड़ ३४ लाख ० इंडिया 
सप्लाई मिशन, वाशिगटन ने व्यय किए । 

इस वर्ष मिल में बने कपडे की जगह केवल उपलब्ध खादी का ऋपडा ही 

“खरीदा गया । इसके अलावा, यह भी निश्चय किया गया है कि श्रब से चतुर्थ 
“अैणी के कर्मचारियों तथा वर्दी पाने के हकदार अन्य कर्मचारियों की वर्दी खादी 
(सूती) से ही बनाई जाया करेगी । 

देश के उद्योगों को कुछ सामान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। इनके बदले जो अन्य चीज़ें इस्तेमाढ की जा सदाती हैं, उनकी 
विशेपताश्रों का मूल्यांकन सरकारी परीक्षणशाला कर रही है। इसके भ्रतिरिक्त, 
सामग्री का परीक्षण करने के लिए यंत्रादिकों (जिनके लिए स्टैडर्ड मजीने 
उपलब्ध नही है) के डिजाइन बता कर उन्हें देश में ही बनाया जा रहा है। 


छपाई और लेखन-साम ग्री 

सरकारी कार्यो में लगातार बृद्धि के कारण छपाई तथा लेखन-सामग्री 
((स्टेशनरी) की मांग भी १६५८-५९ में उपलब्ध साधनों से बहुत अधिक 
रही । 

फरीदाबाद में भारत सरकार के छापेखाने को बिजली देने का काम इस 
'वर्ष पूरा किया गया । दिल्‍ली के यूनाइटेड प्रेस' को भी शी त्र ही फरीदाबाद छापे- 
खाने के साथ मिलना दिया जाएगा। नासिक के फार्म्स विग! के लिए तथा 
'नीलोखेड़ी छापेखाने के लिए जो मशीने प्राप्त हुई थी, उन्हें लगा दिया यया है। 
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अलीगढ़ और कलकत्ते के फार्म छापाखानों में भी »विस्तार किया जा रहा 
है । गंगटोक में नए छापाखाने के लिए इमारत और कर्मचारियों के लिए 
मकान आदि बन रहे हैं । 


विस्फोटक पदार्थ विभाग 


यह विभाग भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १८८४, पैट्रोलियम 
अधिनियम, १६३४, तथा इनके अन्तर्गत बनाए गए विभिन्न नियमादि सम्बन्धी 
कार्यों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है । 


जिन स्थानों पर विस्फोटक पदार्थों और पैट्रोलियम के भंडार हैं, तथा 
जहां ये पदार्थ आते-जाते रहते हैं, उनमें से अधिकांश स्थानों का इस वर्ष निरी- 
क्षण किया गया । इसके अतिरिक्त, उपयुक्त तथा अन्य खतरनाक पदार्थों 
के कारण आग लगने और विस्फोट होने के कारणों की भी जांच-पड़ताल 
वी गई । 


इस विभाग ने ११५७-५८ में १४,००३ लाइसेंस दिए । इनमें से 
१०,३८९ लाइसेंस पैट्रोलियम, कारबाइड आफ कलशियम और सिनेमेटोग्राफी 
फिल्म नियमों के अन्त्गंत तथा ३,६१४ लाइसेंस विस्फोटक पदार्थ नियमों के 
अन्तर्गत दिए गए । 


१४. रेल 


१६५७-४८ में भारतीय रेलों स यातायात से ३७६ करोड़ ७८ लाख रु० की 
सकल प्राप्ति हुई, जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार ३८४ करोड़ ४० लाख रु० 
की प्राप्ति होनी चाहिए थी । दूसरे शब्दों में, ४ करोड़ ६२ लाख रुपए की कमी रही, 
जो कि यात्री और माल-परिवहन दोनों क्षेत्रों में हुई । जनवरी १६४५८ के बीच से 
यातायात में उल्लेखनीय ह्वास हुआ । संचालन-व्यय २५६ करोड़ १६ लाख रु० के 
संझोधित अनुमानों से ५ करोड़ २ लाख रु० अधिक हुआ । संचालन-व्यय में यह 
वृद्धि अधिकतर मरम्मत और रख-रखाव की मद में हुई, जिसमें वह रकम भी 
शामिल है जो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों पर खर्चे की 
गई । अन्य छोटे-मोटे परिवतेनों के लिए व्यवस्था करके के बाद, शुद्ध बचत १३ 
करोड़ ३८ लाख रु० हुईं, जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार बचत २१ करोड़ 
६६ लाख रु० होनी चाहिए थी । इस वर्ष की सारी बचत विकास-निधि में जमा 
कर दी गई है । 
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१६४८-५६ में माल पश्विहन से २४४ करोड़ 5३ लाख रु० की आय होने का 
अनुमान लगाया गया था---यानी २५० करोड़ ५० लाख रु० के बजट अनुमानों से 
४ करोड़ ६७ लाख रु० कम । यात्री यातायात से ११६ करोड़ ३० लाख रु० आय 
होने का अनुमान था, जबकि बजट में इसके लिए १२४ करोड़ ७३ लाख रु० आय 
होने का अनुमान लगाया गया था । इसके फलस्वरूप १६५८-५६ के लिए सकल 
यातायात से ३६४ करोड़ ३८ लाख रू० की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया 
था, यानी बजट अनुमानों से १३ करोड़ १० लाख रु० कम । इसके 'विपरीत, 
२ करोड़ ६३ लाख रु० की और प्राप्ति हुई, जिसका कारण यह था कि रेल 
कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड (भविष्य निधि) में सरकार जो अंशदान और उस 
पर ब्याज देती थी, वह राजस्व खाते में जमा किया गया, क्योंकि जो रेल-कर्मचारी 
पहले भविष्य निधि का लाभ उठा रहे थे, उन्होंने उसके बदले पेंशन अथवा 
रिटायर होने पर मिलने वाले लाभ लेने का निश्चय किया । 


संचालन-व्यय का संशोधित अनुमान २७४ करोड़ २२ लाख रु० था---यानी 
२६८ करोड़ ३५ लाख रु० के बजट अनुमान से ५ करोड़ ८७ लाख रु० अधिक | 
इसमें लगभग १ करोड़ रु० की वृद्धि कोयले की कीमतें बढ़ जाने के कारण हुई । 
इसके अतिरिक्त, इस वृद्धि का कारण यह भी है कि बिक्री-कर की बकाया रकम 
चुकाई गई; सुरक्षा के लिए तथा पटरियो और पुलों के पुनर्वास और रख-रखाव के 
लिए जो विभिन्न उपाय किए गए, उन पर तथा वर्कशापों और शेडों में अधिक 
संख्या मे रेल इजनों, डिब्बों आदि की मरम्मत पर भी अ्रतिरिक्त व्यय हुआ । 

अनुमान है कि १६५८-५९ की शुद्ध बचत १५ करोड़ रु० होगी, जो विकास- 
व्यय में जमा कर दी जाएगी। कारखानों, मशीनों और रेल-इंजनों, डिब्बों आदि पर 
व्यय का संशोधित अनुमान २४४५ करोड़ २५ लाख रु० लगाया गया है--यानी 
बजट अनुमान से लगभग १४ करोड़ ७५ लाख रु० कम । 


रेल योजना पर व्यय के लिए विकास-निधि से ६२ करोड़ रु० की व्यवस्था 
की गई । इसलिए दोनों वर्षो में लगभग १३ करोड़ रु० प्रतिवर्ष की वृद्धि के 
कारण, रेल विकास निधि का व्यय जुटाने के लिए सामान्य राजस्व से एक अस्थायी 
ऋण लेने के सिवा और कोई चारा नहीं। १६५८-५६ में लगभग ११ करोड़ 
रु० ऋण लेने की श्रावरयकता थी और इसकी व्यवस्था रेलवे अ्भिसमय (कन्वेन्शन) 
समिति (१६५४) की सिफारिशों के अनुसार सामान्य राजस्व खाते से की गई । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना 


इस वर्ष रेल योजना में फिर से जोड़-तोड़ की गई जिससे कि १,१२१ करोड़ 
५० लाख रु० के अन्दर रहते हुए ही साज-सामान और श्रम मूल्यों में वृद्धि तथा 
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विदेशी मुद्रा में कमी के लिए व्यवस्था की जा सके १ जहां तक योजना पर व्यय 
का सम्बन्ध है, १६५७-५८ में व्यय-राशि २५१ करोड़ ४७ लाख रु० तक जा 
पहुंची, जबकि पहले वर्ष यह राशि १७६ करोड़ रु० ही थी। अनुमान है 
कि १९५८-५६ में २४५ करोड़ २५ लाख रु० व्यय होगा । १६५६-६० के लिए 
२५५ करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है । इस प्रकार १६६०-६१, शर्थात 
योजना के अ्रन्तिम वर्ष के लिए, २११ करोड़ रु० की रकम शेष रह जाएगी । 


कार्य-संचालन में कुशलता 


१६५७-४८ में कुल १३ करोड़ २० लाख टन माल ढोया गया, जबकि १६५६- 
५७ में १२ करोड़ ४० लाख टन' माल ढोया गया था--यानी १६५७-४८ में 
करीब ६.४ प्रतिशत वृद्धि हुई । १९५८-५६ में यातायात में ४५० लाख टन से अधिक 
वृद्धि होने की आशा नहीं है, जबकि १६५७-५८ में प्रत्याशित वृद्धि १ करोड़ 
२० लाख टन थी । कोयले के यातायात में वृद्धि के अतिरिक्त, शेष माल यातायात 
में भी वृद्धि आशा के विपरीत कम हुई, और वास्तव में देखा जाए तो कमी कृषि 
उत्पादनों के यातायात में हुई । 


यद्यपि १६५८-५६ में माल यातायात की वृद्धि में छास हुआ, तथापि 
इस' बात की पूरी संभावना है कि इस्पात कारखानों में उत्पादन आरम्भ होने, 
अच्छी फसले होने की आशा बंधने और गंगा पुल यातायात के लिए खुल जाने 
से १९५९-६० में लगभग १ करोड़ ४० लाख टन तक अतिरिक्त रेल-परिवहन 
की मांग और बढ़ जाएगी । सम्भवतः: १९५६-६० के अन्त तक रेलों पर लगभग 
१५ करोड़ १० लाख टन तक माल ढोने की जिम्मेदारी आ पड़ेगी । इसलिए ऐसे 
आसार दिखाई देते है कि दूसरी योजना के अन्त में, यानी १९६०-६१ में, १६ 
करोड़ २० लाख टन का संशोधित अनुमान पूरा हो जाएगा । 

१६५८-५६ में (दिसम्बर १६५८ के अ्रन्त तक ) बड़ी लाइन पर बंगनों द्वारा 
माल ढोने में लगभग २ प्रतिशत वृद्धि हुई, परन्तु छोटी लाइन पर ७ प्रतिशत से 
अधिक हास हुआ । इस वर्ष (नवम्बर १६४५८ तक) कोयले की कुल ढुलाई में 
लगभग ७.२ प्रतिशत्त वृद्धि हुई । 

इस वर्य उत्तर बिहार में सूखे के कारण अभावशग्नस्त क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में 
खाद्यान्न भी पहुंचाया गया । एक अलग रेल क्षेत्र बना देने से असम रेल मार्ग 
पर आवागमन में भी सुधार हुआ । 


यातायात में जो ह्वास १६५८ के आरम्भ में शुरू हुआ था, वह नवम्बर क 
झासपास तक जारी रहा । इस दिशा में एक खास बात यह हुई कि रेलों का कुछ 
यातायात रेल के समानान्तर मार्गो पर के सड़क परिवहन ने ले लिया । १६५८-५६ 
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में रेलों के संचालन में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह हुईं कि कुछ चुने हुए 
रास्तों पर गाड़ियां डीज़ल से चलने लग गई । 


ग्रधिक स्वावलम्बन 


१६४५-५६ के दौरान में रेल के डिब्बे आदि बनाने की क्षमता में और वृद्धि 
हुई । इस अवधि में २६८ रेल इंजन और १,५३८ सवारी डिब्बे तैयार हो जाने की 
आशा है । १९५७-५८ में २४९ रेल इंजन और १,२४८ कोच (सवारी डिब्बे) 
तैयार हुए थे । 

१६५७-५८ में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने १६४ रेल-इंजन बनाए, 
और आशा है कि १९५८-५६ में यह कारखाना १६८ रेल इंजन बनाएगा । 
इस कारखाने में ७,००० टन क्षमता वाली एक इस्पात फाउंडरी स्थापित की जा 
रही,है । टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव (टेल्को) वक्‍से ने १९५७-४८ में 
८५ रेल-इंजन बनाए, और आशा है कि १६५८-५६ में यह कारखाना १०० रेल- 
इंजन बनाएगा । पैराम्ब्र-स्थित इन्टेग्रेल कोच फैक्टरी का उत्पादन--जो 
१६५७-५८ में २२२ डिब्बे (बिना फरनीचर) था--आशा है १६५८-५६ 
में बढ़ कर २६९५ ही जाएगा । औसत निर्माण लागत भी उत्तरोत्तर कम होती 
जा रही है। १६५७-५८ में एक सवारी डिब्बे (बिना फरनीचर) पर 
१ लाख २१ हज़ार रु० लागत आई थी । आशा है १९५८-५९ में यह लागत 
६५,००० रु० आएगी । इस कारखाने में डिब्बों में फरनीचर लगाने वाली 
जो स्थायी टुकडी काम कर रही है, उसने नवम्बर १६५८ तक १७८ डिब्बों में 
फरनीचर लगाया । 


इसके अतिरिक्त, देश में ही रेलों का महत्वपूर्ण साज-सामान बनाने में 
उल्लेखनीय प्रगति हुई । कुछ सामान तो इस वर्ष पहली बार ही भारत में 
बनाया गया । इसके अतिरिक्त, कुछ वस्तुओं का आयात करना बिल्कुल बन्द 
कर दिया गया और जहां एसा करना संभव नहीं था, वहां केवल विशिष्ट 
प्रकार का रेल-सामान ही मंगाया गया । देश में डीज़ल के रेल-इंजन बनाने की 
क्षमता बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे है । 


नई परियोजनाएं 
योजना के तीसरे वर्ष में रेलों पर अधिकतम निर्माण कार्य हुआ । इस वर्ष 
पटरियां बदलने में और रेलवे के अन्य सामान्य कार्यो में लगे श्रमिकों के 
ग्रतिरिक्त, लगभग १,५०० इंजीनियर और इंजीनियरी अ्रधीक्षक तथा लगभग 
२,००,००० कर्मचारी विभिन्न कार्यो में लगे हुए थे। १,८४८ मील लम्बी नई 
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पटरियां तथा दुहरी पटरियां बिछाने का जो कार्यक्रम था, उसमें से १६४५८- 
५६ में ४२३ मील लम्बी (१७३ मील लम्बी नई और २५० मील लम्बी 
दुहरी) पटरियां यातायात के लिए खोल दी गई । ५२५ मील लम्बी नई पट- 
रियां और ६०० मील लम्बी दुृहरी पटरियां बनाने का काम भी चल रहा है। 
उत्तर रेलवे पर रोहतक-गोहाना लाइन को ३१ अक्तूबर, १६९५८ से माल 
यतायात के लिए और २६ दिसम्बर से यात्री यातायात के लिए खोल दिया 
गया है । 


असम रेल मार्ग को सुदृढ़ करने में भी अच्छी प्रगति हुई है। १६५७-४८ 
के पहले काम करने के मौसम में १७ पुल पुनः बनाए गए । तटबन्धों और पुलों 
की रक्षा करने वाले कार्यो में सुधार करने और उन्हें मज़बूत बनाने के काम में 
भी पर्याप्त प्रगति हुईं। १६४८-५६ के काम करने के मौसम में २० अन्य 
पुल पुन: बनाने और अन्य सहायक कार्यों को पूरा करने का भी विचार है। 

आशा है कि मुकामा घाट पर गंगा पुल को अप्रैल १६५९ में यातायात के लिए 
खोल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र पर पुल बाधने के कार्ये में भी संतोष- 
जनक प्रगति हो रही है । 


यात्रियों के लिए सुविधाएं 
इस वर्ष उत्तर-पूवे सीमा रेलवे पर भी तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए 
सोने के स्थान की व्यवस्था कर दी गई । रेलों में भोजन-व्यवस्था को और भी 
सुधारने के उद्देश्य से जांच की जा रही है । 
विभिन्न स्तरों पर बनाई गई रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियां तथा 
अन्य सहायक समितियां रेल द्वारा उपलब्ध सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से 
रेलवे प्रशासन को उपयृकक्‍त सहायता प्रदान करती रही है । 


इस वर्ष खोए या हानिग्नस्त माल के लिए किए गए दावों की संख्या में कमी 
करने तथा उनका तुरन्त निपठान करने के भी प्रयत्न किए गए । माचे 
१६९५७ के अन्त में ५६,८६१ दावे विचाराधीन थे । मार्च १६५८ तक ऐसे दावों 
की संख्या ४४,८३७ रह गई । प्रत्येक दावे के निपटाने में औसतन जितना समय 
लगता था, उसमें भी कमी हुई । 


रलगाड़ियों में भीड़भाड़ 
जिन इलाकों में रेलगाड़ियों में बहुत श्रधिक भीड़-भड़क्का रहता है, उन 


बक. 


इलाकों में इस वर्ष भीड़ कम करने के प्रयत्न भी किए जाते रहे । भीड़-भड़क्‍्का 
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कम करन के लिए एक उपाय यह भी किया गया कि पुराने इंजनों-डिब्बों आदि 
की मरम्मत करके उनसे काम लिया गया। 


१६५८-५६ के दौरान में (१ दिसम्बर, १६५८ तक ) बड़ी लाइन की ४५ 
और छोटी लाइन पर १३ नई सवारी गाड़ियां चालू कीगई, तथा बड़ी लाइन की 
१६ और छोटी लाइन की २८ गाड़ियों की यात्रा की दूरी मे विस्तार किया गया । 
इसके अतिरिक्त, कुछ नई उपनगरीय गाड़ियां भी चालू की गई । इस वर्ष 
(१ दिसम्बर, १६५८ तक) बड़ी लाइन की ५२ नई गाड़ियां चालू की गई और 
३६गाड़ियों की यात्रा द्री में विस्तार किया गया । इसके ग्रतिरिक्त, १ दिसम्बर 
१६४५८ तक पूर्व रेलवे पर बिजली से चलने वाली २८ नई गाड़ियां चालू 
की गई और १६४८-५६ में ८ गाड़ियों की यात्रा की दूरी बढ़ाई गई । 
१ अक्तूबर, १९५८ से दिल्‍ली और अहमदाबाद के बीच एक नई जनता एक्सप्रेस 
चालू कर दी गई है जो हफ्ते में तीन बार झआया-जाया करेगी । इन सब नई गाड़ियों 
के चालू होने और यात्रा की दूरी में विस्तार कर देने से दैनिक रेल यातायात में 
१९५७-४८ तथा १६५८-५६ के दो वर्षो में लगभग १५,००० मील की वृद्धि 


हुई । 
दुर्घेटनाएं 


“दुर्घटनाओं की तथ्यात्मक समीक्षा (फेक्चुअल रिव्यू आफ एक्सीडेंट्स ), 
जो पिछले बीस साल के झाकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी और गत वर्ष 
संसद-सदस्यों को दी गई थी, उससे पता चलता है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी 
हो रही है। दुर्भाग्यवश, हाल में गाड़ियों के टकराने और पटरी से उतरने की घट- 
नाओ्रों में कुछ वृद्धि हुई है। रेल प्रशासन कुछ ऐसे उपाय कर रहा है जिससे आशा 
है कि कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता पैदा होगी। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक रेल क्षेत्र में सुरक्षा संगठन और अनुसंधान इकाइयां स्थापित 
कर दी गई है, जिनका कर्तव्य दुर्घटनाओं का विश्लेषण करना, सुरक्षात्मक पहलुओं 
की ओर ध्यान आकषित करना, निरीक्षण कार्य करना तथा सुरक्षा नियमों भ्रादि 
का कड़ाई से पालन करवाना है । 


प्रशिक्षण की सुविधाएं 


ग्राशा है कि अ्रक्तूबर १९५६ तक भुसावल में ६५० प्रशिक्षणाथियों को 
प्रशिक्षण देने की क्षमता वाला एक प्रशिक्षण स्कूल खुल जाएगा जिसमें विभिन्न 
रेल सेवाओं के लिए नए भरती किए गए कमंचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने 
तथा वर्तमान कर्मचारियों को प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) की सुवि- 
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वाएं प्रदान करने का प्रबन्ध किया जाएगा। इस बर्ष झांसी-स्थित तकनीकी 
संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार से ले लिया गया। मरकनीकल तथा बिजलीं के 
अप्रेटिसों को प्रशिक्षण देने की इसकी वर्तमान क्षमता ३२ है, जिसको बढ़ा कर 
१५० कर देने की योजना विचाराधीन है । बंगलौर और लखनऊ से अस्थायी 
टेक्नीकल स्कूलों को स्थायी बनाने का काम भी जारी है। जैसा कि प्राककलन 
समिति ने सुझाव दिया था, विभिन्न वर्कशापों और शेडों में बुनियादी प्रशिक्षण 
केन्द्र स्थापित किए जा रहे है । विभिन्न प्रशिक्षण स्कलों की वर्तमान 
क्षमता में वृद्धि कर दी गई है और कुछ भ्रन्य स्कूलों में विस्तार करने के बारे 
में भी विचार किया जा रहा है। रेल आरक्षण दल के कर्मचारियों के लिए एक 
नया प्रशिक्षण केन्द्र बुलसर में स्थापित कर दिया गया है। आशा है कि शी घ्र ही 
एक अन्य प्रशिक्षण स्कूल खड़गपुर में खोल दिया जाएगा । 


कर्मेचारियों के लिए सुविधाएं 


इस वर्ष रेल कर्मचारियों व उनके परिवार वालों के लिए चिकित्सा की 
सुविधाओ्रों में उत्तरोत्तर विस्तार हुआ । १६५८-५६ में अस्पतालों में ३३७ और 
शैयाओं की व्यवस्था की गई । इससे शैयाओं की संख्या ४,२८७ हो गई । क्षयपीडित 
रेल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के उपचार के लिए विशेष सुविधाएं 
प्रदान की जा रही है । १६५७-४८ के अन्त में क्षयरोगियों के लिए ६८७ शैयाएं 
सुरक्षित थीं; १९५८-५९ में २११ शैयाएं और बढ़ा दी गईं, और आशा हैकि 
शीघ्र ही ४० और शैयाएं उपलब्ध हो जाएंगी । छोटे रेलवे स्टेशनों और दूरस्थ 
स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्ध 
कर दिया गया है तथा चलती-फिरती औषधालय-गाड़ियों की संख्या ६ से बढ़ा 
कर १७ कर दी गई है । 


योजना के पहले दो वर्षो मे रेल कर्मचारियो के लिए लगभग २५,००० 
क्वार्टर बनवाए गए थे। आशा है १९५८-५९ में ११,००० क्वार्टर और बन कर 
तेयार हो जाएंगे। इसके अ्रतिरिक्‍त, पुराने क्वार्टरों में सुधार करने तथा उन्हें 
और भी हवादार बनाने, उनमें बिजली, शौचालय और रसोईघर आ्रादि बनवाने 
का काम भी आरम्भ कर दिया गया है । 


शिक्षा सुविधाओं में विस्तार करने के लिए आशा है कि जून १६५९ तक 
४०० प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे । इसके अ्रलावा, उन बच्चों के लिए मुफ्त 
वर्दी की व्यवस्था भी की जाएगी जिनके अभिभावकों की आय २०० रु० प्रति- 
मास से कम है । 
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जिन कर्मचारियों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अपने कार्यालय 
से बहुत दूर भेजना पड़ता है, उनकी कठिनाइयों को समझते हुए इस वर्ष मुरुय 
भाषायी क्षेत्रों में १३ सहायता-प्राप्त होस्टल बनाने की योजनाएं स्वीकृत की 
गई । अनुमान है कि अन्ततः: इन होस्टलों में लगभग १,५०० विद्यार्थी शिक्षा 
प्राप्त कर सकेंगे । हु 


१ अप्रैल, १९५८ से कर्मचारी लाभ निधि' के लिए चंदा २ रु० की जगह 
४ रु० कर दिया गया है। १६५७-५८ में इस निधि से कुल ४ लाख रु० की छात्र- 
वृत्तियां दी गई। चूकि पाठ्यक्रम चार वर्ष के लिए होते है, इसलिए छात्रवृत्तियों 
की संख्या धीरे-धीरे ३,००० तक कर दी जाएगी । 


तपासे समिति ने (जिसकी नियुक्तित गत वर्ष चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की 
पदोन्नति तथा उससे सम्बद्ध कुछ बातों की समीक्षा करने के लिए की गई थी) 
अपनी रिपोर्ट मार्च १६९५८ में पेश की । इस समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें 
से कुछ पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं । 


इस वर्ष तीसरी और चौथी श्रेणी के कमंचारियों के लिए उपयुक्त स्थानों पर 
अवकाश-गृह बनाने की व्यवस्था की गई। रेलवे कर्मचारियों के लिए कश्मीर में 
दो अवकाश-गृह--एक श्रीनगर में और दूसरा पहलगाम में--बनाने का निशचय 
किया गया -है । 


सहकारिता आन्दोलन के प्रति रेल कर्मचारियों में उत्तरोत्तर रुचि बढ़ 
रही है। लगभग ६० प्रतिशत कर्मचारी सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्य है, 
जिनकी संचालन-पूंजी ३१ मार्च, १९५८ को २३ करोड़ ३७ लाख रु० थी। 
१६५७-५८ में १२९० उपभोक्ता संस्थाएं काम कर रही थी जिन्होंने लगभग ८६ 
लाख'रु० मूल्य का उत्पादन किया । 


निगरानी संगठन 


रेलों में भ्रष्टाचार की रोक-थाम करने के प्रयत्न भी किए जाते रहें । 
१९५७-४८ में १,३०१ मामलों में विभागीय कार्रवाई पूरी की गई, जबकि उससे 
पिछले वर्ष कुल ५११ मामले ही निपटाए गए थे । 


रेल भाड़े का ढांचा 


रेल भाड़े के ढांचे में परिवर्तत करने के लिए रेल भाड़ा जांच समिति” 
ने जो सिफारिशें की थीं, उनके अनुसार संशोधित भाड़े का ढांचा १ अक्तूबर, 
१६५८ से लागू कर दिया गया। € वस्तुओं के भाड़े में काफी छट देने की भी 
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घोषणा की गई । इसके अ्रतिरिक्त, निर्यात यातायात के लिए भाड़े की दरों 
में कमी करने तथा इस दिशा में और क्या-क्या आवश्यक पग उठाए जाएं, उन 
पर विचार करने के उद्देश्य से एक छोटी-सी स्थायी समिति बनाने का नि*चय भी 
किया गया । 


विदेशी ऋण 


रेलों के पुन:संस्थापन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए विश्व बैंक 
से जो € करोड़ डालर का ऋण प्राप्त हुआ था, उसका पूर्ण सदुपयोग किया 
गया । रेलों ने विश्व बैक से ८ करोड़ ५० लाख डालर का एक और ऋण 
भी प्राप्त किया । इसके अ्रतिरिकत, अमेरिका में विकास-ऋण निधि के 
अधिकारियों ने ४ करोड़ और ३॥। करोड़ डालर के दो ऋण देने मजूर 
किए । इन ऋणों के अलावा, भारत ने अमेरिकी ठेकनीकल सहयोग कार्यक्रम 
तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भी सहायता प्राप्त की। २ करोड़ डालर का 
एक ऋण अमेरिका से और ८० लाख डालर का एक अन्य ऋण जापान से उड़ीसा 
खनिज लौह परियोजना' के लिए उपलब्ध हुआ । इसमें बन्दरगाहों और खानों 
के अलावा रेलों का भी हित निहित है । 


श्रम सम्बन्ध 


इस वर्ष रेल कर्मचारियों के साथ बड़े सौहादंपूर्ण एवं मधुर सम्बन्ध रहे । 
रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय' भारतीय 
रेल-कर्मंचारी संघ तथा रेलवे बोर्ड के बीच नियमित बठके हुई। तदुदेशीय 
न्यायाधिकरण ने, जिसकी पुन: बैठक उन दो मुद्दों पर विचार करने के लिए 
हुई थी जिन पर रेलवे बोर्ड तथा सध में समझौता न हो सका था, सरकार 
को अपनी जांच के परिणाम पेश कर दिए है। इन पर विचार किया जा 


रहा है । 


राष्ट्रीय भारतीय रेल कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय रेल कमंचारी संघ 
को संयुक्त करने की जो बातचीत दोनों संघों में चल रही थी, उसमें अ्रधिक प्रगति 
नहीं हुई । सरकार ने दोनों संघों को एक निष्पक्ष परिवेक्षक तथा पंच के 
रूप में उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की' सेवाएं उपलब्ध 
कीं । इसी बीच अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ दो बार रेलवे बोर्ड से मिला । 
यह संघ इस बात पर ज्ञोर देता आ रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला 
जाए जिससे अपनी मांगों पर विचार करवाने के लिए वह रेलवे बोर्ड तक 
पहुंच सके । 
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/ १५. परिवहन 


परिवहन विभाग बंड़े तथा छोटे बन्दरगाहों, समुद्री जहाज़रानी तथा 
नौकायन सम्बन्धी जहाजनिर्माण, प्रकाश-स्तम्भों तथा प्रकाशपोतों, अन्तर्देशीय 
जलपरिवहन, सड़क यातायात, पर्यटन, सड़क विकारी (राष्ट्रीय राजपथ सहित) 
केन्द्रीय सड़क निधि तथा परिवहन व्यवस्थाओं के समन्वय से सम्बन्धित 
कार्यो के लिए जिम्मेदार है। परिवहन विभाग दो मुख्य झाखाओं में विभाजित 
है: (१) परिवहन शाखा, (२) सड़क शाखा | सड़क जाखा जहा एक ओर 
सडकों के निर्माण और उनके विकास के लिए उत्तरदायी है, वहां दूसरी' 
ओर परिवहन शाखा पर्यटन और ऊपर बताए गए शेष अन्य सब कार्यो के लिए 
उत्तरदायी है । 


सड़क विकास 


सड़क विकास की नागपुर योजना से, जो १६४३ में बनाई गई थी, आगामी 
२० वर्षो में ? लाख २३ हजार मील लम्बी पक्‍की सड़कों और २ लाख 
८ हजार मील लम्बी कच्ची सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया 
था। भागा है कि १६६१ तक देश में १ लाख ४४ हज़ार मील' लम्बी पक्‍की 
सड़के और २ लाख ३५ हजार मील लम्बी कच्ची सड़कें बन जाएंगी । 


सड़क विकास योजना 


मई १६५७ में सड़क विकास योजना तैयार करने के लिए एक समिति 
की स्थापना की गई थी । इस समिति ने सड़क विकास की एक दीघे-कालीन 
योजना तैयार की है, जिसके अनुसार १६८०-८१ तक देश में सड़कों की कुल 
लम्बाई ६ लाख ५७ हज़ार मील हो जाएगी । इस' योजना पर ५२ अरब 
रुपये खर्चे होने का अनुमान है।यह योजना सरकार के विचाराधीन है। 


राष्ट्रीय राजपथ 


ग्रालोच्य वर्ष में धनबाद-जमशेदपुर सडक्क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित 
किया गया। इस प्रकार देझ्ष में राष्ट्रीय राजपथों की संख्या बढ़ कर ४० हो 
गई है।इस राजपथों पर १६५८-५६ में ८ करोड़ ७० लाख रुपये व्यय किए जाने 
की आशा है । १९५८ में ४ बड़े और ४ छोटे पुलों का निर्माण किया गया। 
बिहार में मुजफ्फरपुर और दलसिहसराय के बीच बनने वाले राष्ट्रीय. राजपथ 
(नं० २०), जम्मू और कश्मीर राज्य में पठानकोट-जम्मू सड़क पर खदेरू खड 
के ऊपर बनने वाले पुल और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट राप्ती नदी 
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पर और मऊ में टोंस नदी पर बनने वाले सड़क-पुलों के निर्माण का कार्य 
जारी है । 


आलोच्य वपे में पद्िचम बंगाल, बम्बई और आन्ध्र प्रदेश मे क्रमशः 
नागर नदी, अमला खादी नदी और पलेर तथा कृष्णा नदी के ऊपर पुलों 
का निर्माण-कार्य पूरा हुआ । 


ग्रन्य सड़के 

संघीय क्षेत्रों में, उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में, नागा पहाड़ी त्वेनसाग 
क्षेत्र तथा सिविकम में सड़कों के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में १४ करोड़ ३२ लाख रुपये की व्यवस्था है । इसमें से ३ करोड़ २६ 
लाख रुपये १६५८-५६ में खर्च किए जाएंगे । 


त्रिपूप और शोष भारत को जोड़ने वाली असम-अ्गरतल्ला सड़क पर 
जुलाई १९४५८ में ३ पुलों का निर्माण-कार्य पुरा हो गया । इस' प्रकार अब 
त्रियुरा और शेष भारत .के बीच बारहों महीने सड़क यातायात सम्भव हो 
गया है । 


आलोच्य वर्ष में सड़क सम्बन्धी २० निर्माण-कार्य पूरे हुए जिन पर 
७६ लाख रे हज़ार रुपये खर्चे हुए । इसी वर्ष २७ नए निर्माण-कार्यो 
को स्वीकृति दी गई जिन पर लगभग ८८ लाख ३१ हज़ार रुपये खर्च 
होंगे । 
ग्रामीण सड़क-विकास सहकारिता योजना 

इस' योजना के अन्तर्गत गावों में सहकारिता के आधार पर सड़कों के 
निर्माण-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 
आशिक सहायता देती है। १६५३-५४ मे राज्य सरकारों को ६० लाख रुपये 
का अनुदान दिया गया था । १६५८-५९ तथा दूसरी योजना के अगले दो वर्षों 
के लिए भारत सरकार ने ६० लाख रुपये रखे है। इस योजना के शअन्तगंत 
सड़क-निर्माण का आधा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है तथा आधा खर्च राज्य 
सरकार ओर उन गांवों के निवासी देते है जिन गांवों में सड़क बन रही 
है। इस खर्च में ग्रामीणों का हिस्सा श्रमदान, भूमिदान, अथवा नकद रुपये 
के रूप में होता है। असम, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चलने वाली 
कुल १६३ सड़क-निर्माण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने १६५८-५६ में ४ 
लाख ५२ हज़ार रुपये का अनुदान स्वीकार किया । 
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हि 


भूटान-भारत सड़क 


भारत सरकार ने भूटान को भारत से जोड़ने के लिए दो सड़कों के निर्माण 
का निदचय किया है। एक सड़क, जिसका निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है, असम 
और भूटान को जोड़ेगी। पश्चिम बंगाल और भूटान को जोड़ने वाली दूसरी 
सड़क के निर्माण का काम शीघ्र ही आरम्भ होगा । 


जवाहर सुरंग 


इस सुरंग में दो रास्ते हैं। एक रास्ता दिसम्बर १६५८ में यातायात 
के लिए खोल दिया गया । इस प्रकार भारत और कव्मीर घाटी के बीच 
बारहों महीने यातायात सम्भव हो गया है। सुरंग के दूसरे रास्ते का निर्माण- 
कार्य जारी है । 


केन्द्रीय सड़क निधि 


इस निधि की स्थापना १६२६९ में हुई थी । श्रब तक ५१ करोड़ ४१ लाख 
रुपये की सड़क-निर्माण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से ३६ करोड़ 
८० लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। १६५८-५६ में ३ करोड़ ३३ लाख ८४ हजार 
रपये की योजनाएं स्वीकृत हुईं | इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की प्रमुख 
सड़क-निर्माण योजनाञ्रों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि की सुरक्षित राशि में से 
७ करोड़ २८ लाख रुपये स्वीकृत किए गए। 


सड़क परिवहन 


आलोच्य' बष में सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १६५०, में संशोधन 
करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया गया।. 
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उक्त अधिनियम झआलोच्य वर्ष मे मेसूर राज्य और हिमाचल प्रदेश में 
भी लागू कर दिया गया है । बिहार तथा मसूर राज्य की सरकारों ने अपने 
राज्यों में सड़क परिवहन निगम स्थापित करने का निश्चय किया। 


राज्यों द्वारा यात्री-परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने का कार्यक्रम 
सन्‍्तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है । 


माल-परिवहन सेवाझों को सुचारु रूप से चलाने के लिए परिवहन सहका- 
रिता समितियों की स्थापना की एक योजना तैयार की गई। आरम्भ में बम्बई, 
परश्चिम बंगाल, मद्रास, केरल और दिल्‍ली में इस प्रकार की एक-एक समिति 
स्थापित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि अ्धिकाधिक गाड़िया 
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माल ढोने के काम में लगाई जाएं और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार 
व्यक्तियों को रोजगार मिल सके । 


जहाज़रानी 


१६५८-५६ में भारतीय जहाज़रानी में निरन्तर प्रगति हुई। ३१ दिसम्बर, 
१६५७ तक भारत के पास ५ लाख ८२ हज़ार सकल ठन के जहाज़ थे जो 
३१ दिसम्बर, १९५४८ तक बढ कर ६ लाख ३० हजार सकल टन हो गए । 


तटीय जहाजरानी 


३१ दिसम्बर, १६९५८ तक तटीय जहाज़रानी में लगे हुए भारतीय 
जहाज़ों की संख्या बढ़ कर ८५ हो गई । ३१ दिसम्बर, १९५७ को इनकी 
सख्या ८३ थी । 


विदेशी व्यापार 


भारतीय जहाज़ों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप भारतीय जहाजी 
कम्पनियों की गतिविधि बढ़ी और व्यापार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करना 
उनके लिए सम्भव हुआ । सिन्धिया जहाज़रानी कम्पनी ने १ जुलाई, १६५८ 
से भारत और अमेरिका के बीच एक नई व्यापारिक जहाज़रानी सेवा आरम्भ 
की । ३१ दिसम्बर, १६९५७ तक विदेशी व्यापार में लगे हुए जहाजों की संख्या 
४६ थी, जो ३१ दिसम्बर, १६९५८ तक बढ़ कर ५६ हो गई । 


जहाज्ञरानी कम्पनियों को ऋण 


आलोच्य वर्ष में दो जहाज़रानी कम्पनियों को १ करोड़ ७ लाख रुपये 
का ऋण दिया गया । 


जहाज़रानी विकास निधि 


आलोच्य वर्ब में एक नया व्यापारिक जहाज़रानी अधिनियम" पारित 
हुआ जिसका उद्देश्य एक जहाजरानी विकास निधि स्थापित करने की 
व्यवस्था करना है । इस निधि से भारतीय जहाज़रानी कम्पनियों को अपने 
विकास और विस्तार के लिए ऋण के रूप में झावश्यक आथिक सहायता 
प्राप्त हो सकेगी । 


पर्वो जहाज़रानी निगम 


आलोच्य वर्ष में इस निगम को ४ लाख २४ हज़ार रुपये का शुद्ध लाभ 
हुआ । निगम के पास अब ८ जहाज़ों का एक बेड़ा है। निगम ने हिन्दुस्तान 
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जहाज़-निर्माण कम्पनी को ३ जहाज और बनाने का आाडेर दिया है । आशा है 
ये जहाज़ १६६१ तक तैयार हो जाएंगे । 


परिचमी जहाज़्रानी निगम 


आलोच्य वर्ष में निगम को ३ लाख ४६ हजार रुपये का शुद्ध लाभ हुआ । 
इस निगम ने ६ नए जहाज़ों के आडर दिए हू । 


पालदार जलपोत संगठन 


सरकार ने पालदार जलपोतों को यन्त्रचालित बनाने के लिए वित्तीय 
सहायता देने की एक योजना स्वीकार कर ली है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में यनत्रीकरण के लिए २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । नवम्बर १६५८ 
में बम्बई राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ  बन्दरगाहों के लिए एक नया क्षेत्रीय 
कार्यालय (पालदार जलपोतों से सम्बन्धित) खोला यया । 


हिन्दुस्तान जहाज़-निर्माण घाट 
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१९५७-५८ में हिन्दुस्तान जहाज़-निर्माण घाट ने आधुनिक डिज़ाइन 
के जहाजों के निर्माण की पहली किश्त पूरी कर ली | जुलाई १६५८ तक 
१ लाख सकल टन के जहाज यहां बन चके थे। माल ढोने वाले द्वतगामी 
जहाजों के निर्माण की आरम्भिक तेयारी शुरू हो चकी है । 


अब तक इस जहाज-निर्माण घाट में २० बड़े जहाज और ३ छोटे जहाज 
बनाए गए 


आलोच्य वर्ष में २ जहाज बन कर तैयार हुए और उन्हें पाती में उतार 
दिया गया। ४ अन्य जहाज़ों के निर्माण का काम शुरू किया गया। इन ४ जहाज़ों 
में से एक जहाज भारतीय नौसेना के लिए होगा। 


आलोच्य वर्ष में जहाज़-निर्माण में ३ करोड़ ४३ लाख ३१ हज़ार रुपये 
मल्य का उत्पादन हुआ । १६४६-५७ में उत्पादन का मसलल्‍्य केवल २ करोड़ 
९८ लाख ४ हजार रुपये था। 


अग्रेल १६५८ में एक ब्रिटिश प्राविधिक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत के 
तटों का सर्वेक्षण करने के बाद अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया । प्रतिवेदन 

सिफारिश की गई है कि दूसरा जहाज़-निर्माण घाट कोचीन' में खोला 
जाए । 
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जहाज़रानी दुर्घधटनाएं.. है 

आलोच्य वर्ष में ३ बड़ी दुर्घटनाएं हुई। पहली दुर्घटना २६ अ्रगस्त, १६५५८ 
को सौराष्ट्र के तठ से कुछ दूर हुई । इसमे कनाडा से भारत के लिए गेहूं 
लाद कर लाने वाला एक विदेशी जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज का 
कोई आदमी हताहत नही हुआ । दूसरी दुर्घटना २१ जून, १६५८ को कच्छ'के 
निकट हुई, जिसमें पाकिस्तान सरकार के लिए हास्त्रास्त्र लाद कर लाता 
हुआ एक डच जहाज चट्टान से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गया | तीसरी दुर्घटना 
बम्बई के निकट २० अवतूबर, १९५८ को हुईं, जिसमें एक अमेरिकी तेलवाहक 
जहाज़ में विस्फोट होने के कारण जहाज्ञ के २० कर्मचारियों की मृत्यु हो 
गई । 


बन्द रगाहें 


'१६४५७-४५८ में भारतीय बन्दरगाहों पर यातायात का दबाव बहुत 
ज्यादा रहा। इस वर्ष ३ करोड़ १० लाख टन का भार लादा-उतारा 
गया । 


१९५८-५६ में कण्डला बन्दरगाह निर्माण योजना के लिए २ करोड़ 
रुपये, गान्धीग्राम नगर किर्माण योजना के लिए २० लाख रुपये, विशाखायटनम 
बन्दरगाह के लिए ७० लाख रुपये, तथा कलकत्ता, बम्बई और कोचीन के 
बन्दरगाहों को सहायता के रूप में २ करोड़ ७० लाख रुपये देने की व्यवस्था 
की गई । 


कलकत्ता बन्दरगाह के विकास के लिए २ करोड़ €० लाख डालर और 
मद्रास बन्दरगाह के विकास के लिए १ करोड़ ४० लाख डालर केदो ऋण 
प्राप्त हुए । 


कलकत्ता क्षेत्र में एक और बड़ा बन्दरगाह बनाने का तस्ताव है। 


प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाशपोत 


आलोच्य वर्ष में पाइरोटन आइलैण्ड (बम्बई राज्य) तथा फाल्स प्वाइंट 
(उड़ीसा) में २ नए प्रकाश-केन्द्र निमतित किए गए। 

गोघा (बम्बई राज्य ) के प्रकाझ-स्तम्भ को और अधिक आधुनिक बनाने 
का कार्य घुरा किया गया। साथ ही, विभिन्न बन्दरगाहों के निकट बने हुए 
प्रकाद्-स्तम्भों में आ्राधुनिक यन्त्र और उपकरण लगाए गए । इस प्रकार 
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बन्दरगाह में आने-जाने वाले जहाज़ों के लिए रात में भी सुविधापूर्वक यात्रा 
करना सम्भव हो गया है । 


अन्तदेशीय जल-परिवहन 


झ 

अन्तर्देशीय जल-परिवहन समिति ने, जिसकी स्थापना फरवरी १६५७ 
मे की गई थी, अपनी अ्रन्तरिम सिफारिशों में कहा है कि उत्तर-पूर्वी भारत, 
उड़ीसा, मद्रास, केरल और मैसूर में अन्तर्देशीय जल-परिवहन' के विकास के 
लिए सर्वेक्षण कराए जाएं । सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर 
रही है। 

अन्तर्दशीय जल-मार्गो पर स्टीमर चलाने वाली' कम्पनियों को ३० लाख 
रुपये की सहायता दी गई। 


आ्ालोच्य वर्ष में गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन मण्डल ने पटना और छपरा 
के बीच नौकानयन सेवा आरम्भ की। 


पर्यटन उद्योग 


मार्च १६९४८ में भारत सरकार ने परिवहन तथा संचार मंत्रालय में 
एक पृथक पर्यटन विभाग की स्थापना की। यह विभाग भारत में पर्यटन सम्बन्धी 
सब बातों के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, फरवरी १६४८ में एक 
पर्यटन विकास परिषद की भी स्थापना की गई। इसी वर्ष भारत सरकार ने पर्यटन 
प्रोत्साहन समिति नामक एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की, जिसका 
कार्य पर्यटन सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में सरकार द्वारा किए जाने 
वाले प्रयासों में समन्वय स्थापित करना होगा। 


जा 


१६५८-५६ में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को १५ लाख २७ 
हजार रुपये की आ्थिक सहायता प्रदान की । राज्य सरकारे इस सहायता 
का उपयोग पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्वामगृहों आदि का निर्माण कराने 
में करेंगी । 

१६५४८ में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या ९२,१९३ थी । 
इस संख्या में पाकिस्तानी और तिब्बती शामिल नहीं है। १६५७ में पर्यटकों 
से १० करोड़ ६० लाख रुपये की आय' हुई। 


विदेशी पर्यटकों को अनावश्यक असुविधाओं से बचाने के लिए और 
पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक नियमों में ढिलाई कर दी गई है । 
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हर सड़क घर तक जाती हैँ 



























जी ह।! लेकिन ऐसे घर कितन है जिन 

तक सढ़के जानी हैं! 

ज़रा सोचिए तो कि इसका क्या मतलब हुआ 
बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाना ; 

कहीं भी जाना जान की मुसीबत , नये विचारों छे, 
नये प्रभावों से दूर, प्रगति से अछूते 

दो-चार दिन शाति से काटने हों तो ठीक है छेकिन 
भगर सारा जीवन मुगतना पड़े यह सब्र ! 

कोरसों दूर इलाज की सुवित्राओ से, ढाउठरों से, 
स्कूलों से! निकट से निकट बाजार भी मील दूर -« 
हर चीज से हर सुविधा से बहुत दूर । 

आज भी भारत में लाखो लोग ऐसा अधुविधाजनक 
भीवन बिताते हैं । 


इसी कारण सड़को को सबसे 
अधिक मदत्त्व मिलना साहिए। 


और इसीलिए सइकों से सम्बन्धित हर काम का »« 
हर चीज का इतना मद्दत्व है । 

उदाहरण के लिए, विदुमेन--सड़क बनाने के 

काम में आनेवाली एक उत्तम और महत्त्वपूर्ण चीज। 
ओर साथ ही साथ,कितनी सम्ती, इस्तेमाल करने में 
कितनी सरल, टिकाऊ ओर कठिन से कठिन 

काम के लिए उपयुक्त ! 

इनने अमूल्य गुणों से युक्त बिहुमेन 

का वितरण 
वर्मा-शेल करता है । 







उत्तम सड़कों के निर्माण के लिए 
व्यर्म्जी- ज्ञीतल्क का बिदुमेन। 


बा 


बौद्ध धर्म सम्बन्धी दो 
सुन्दर पुस्तक 








बोद्ध धर्मं के २५०० वर्ष भारत के बोद्ध तीर्थ 


इस पुस्तक में गत हजार वर्ष भारत सें बोद्ध तीर्थे व पवित्र 
में बोद्मत की कहानी का संक्षिप्त | स्थानों पर सचित्र पुस्तक । झ्ाकर्षक 
लेखा है । छुपाई व सजधज । 
२५५ पृष्ठों की सचित्र १०८ पृष्ठों की इस सुन्दर 
पुस्तक का पस्तक का 
मूल्य फेवल ३,० ०२० मूल्य केवल २०० ₹० 
छाक व्यय ०.६० नए पैसे डाक व्यय ०७५ नए पेसे 


(रजिस्ट्रेशन व्यय अ्रलग) 


मूल्य भ्रप्मिस श्राना आवश्यक है । रेखांकित पोस्टल आर्डर 
भेजने से सुविधा रहती है । 


पब्लि केश न्‍स डि वीज्ञ न 
पो० बाँ० नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटरिएट, किल्ली-८ 


१, गास्टिन प्लेस, कलकत्ता-१ 
३, प्रॉस्पेक्ट चेम्बर्स, दादा भाई नोरोजीं रोड, 


बस्बई- १ 
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१६. संचार 


परिवहन और संचार मंत्रालय के अन्तर्गत संचार तथा नागर विमानन विभाग 
(१) बेतार योजना और संयोजन, (२) डाक और तार, (३) नागर विमातन 
(विमान निगम सहित), (४) ऋतु विज्ञान, (५) समुद्र पार सचार, (६) रेलवे 
निरीक्षण तथा (७) भारतीय टेलीफोन उद्योग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हूँ । 


डाक और तार विभाग 


इस वर्ष भी डाक और तार विभाग के कार्यो में निरन्तर विकास हुआ । 
अनुमान हैं कि ३१ मार्च, १९५६ को कर्मचारियों की सख्या ३,३३,००० से भी 
अधिक थी । १६५८-५६ में इस विभाग ने ३ अरब ५० करोड़ डाक वस्तुओं का 
आदान-प्रदान किया, लगभग ३ करोड़ ४० लाख तार लिए तथा लगभग २ करोड़ 
५० लाख ट्रक कालें मिलाई । 


डाकघर 


३१ मार्च, १९५८ को देश में ६१,८८६ डाकघर थे । अप्रैल १९५८ से जनवरी 
१६९५६ को अवधि में १,६४७ नए डाकधघर खोले गए। ३१ मार्च, १६५६ 
तक १,४६१ डाकघर और खोलने का विचार था । 


ग्रामीण क्षेत्रों में लए डाकधर खोलने की वर्तमान शर्तो को सरकार ने उदार 
कर दिया है । जिन गांवों में सामुदायिक विकास योजना या राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
खंडों के मुख्यालय है, या जहां ज़िला-बो्डों या स्थानीय बोर्डो के स्कूल झथवा 
राज्य सरकारों से मान्यता-प्राप्त स्कूल अथवा उनसे सहायता-प्राप्त करने वाले 
स्कूल हैँ, उनमें दो-दो मील के अन्तर पर डाकघर खोले जाएंगे । इससे पहले तीन- 
तीन मील के अन्तर पर डाकघर खोला गया था। इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रों 
में जल्दी डाक बांटने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए। 


बचत बक 


२ अप्रैल, १९५८ से बचत बैक में रुपया जमा करवाने के लिए स्थानीय तथा 
बाहरी चक समस्त प्रधान डाकधरों तथा विभागीय उप-डाकघरों मे स्वीकार किए 
जा रहें हैं, और अब इन चेकों के साथ भुगतान के लिए टीक' (गुड फार पेमेंट) 
प्रमाण-पत्र दंने को ग्रावश्यकता नही है । वेयक्तिक बचत बैक से तथा गैर-सरकारी 
फर्मो और कम्पनियों ढ्वारा खोले गए खातों में से भी चेक द्वारा रुपया निकलवाने 
की प्रणाली आरम्भ कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, बैयक्तिक खाते में से भी सप्ताह 
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में दो बार उन सब डाकघरों से रुपया निकलवाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है 
जिनमें बचत बैक हैं । 


कालावधि संचयोी जमा 


२फरवरी, १६५६ से कालावधि संचयी जमा (क्लयुमुलेटिव टाइम डिपाज़िट ) 
नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत पांच और 
दस वर्षों के लिए खाते खोले जाएंगे, जिनमें ५, १०, २०, ५०, १०० अथवा २०० 
रु० की रकम जमा करवाई जा सकेगी, बशर्तेकि खाता खोलने के समय' जमा कराई 
गई रकम में खाते की झ्वधि में परिवर्तत न किया जाए । रुपया हर महीने एक बार 
जमा करवाया जा सकेगा । ५ या १० वर्षों के बीत जाने पर, जैसी भी स्थिति हो, 
मूलधन और उस पर व्याज, जमा करवाने वाले व्यक्ति को लौठा दिए जाएंगे । 


विदेशों के साथ हवाई पार्सल व्यवस्था 


१ जुलाई, १६५८ से भारत से घना के साथ सीधी हवाई पासल व्यवस्था 
शुरू कर दी गई है। भारत से बीमाशुदा हवाई पत्र सविस आस्ट्रिया, चेकोस्लो- 
वाकिया, जर्मनी (संघीय गणराज्य), नावें और सीरिया के डाकघरों के साथ, 
तथा बीमाशुदा हवाई पासेल सर्विस अदन, आस्ट्रेलिया, बर्मा, ब्रिटिश, पूर्व अ्रफ़ीका, 
श्रीलंका, कनाडा, जमेनी (संघीय तथा लोकतंत्रीय गणराज्य ), जापान, स्विटज़ र- 
लैंड, यूनाइटेड किगडम तथा फारस की खाड़ी के डाकधरों के साथ चालू कर दी 
गई है । इसके अतिरिक्त, बेल्जियम , डेन्मार्क, फ्रांस, हांगकांग तथा स्वीडन के साथ 
बीमाशुदा हवाई डाक सविस तथा बीमाशुदा हवाई पार्सेल सविस भी आरम्भ कर 
दी गई है । 


विस्थापितों . के दावे 

डाकघर बचत बेक के हिसाब में रुपया जमा कराने वाले व्यक्तियों तथा 
डाक-पत्रों के उन मालिकों को जो देश के विभाजन से पूर्व के अपने खातों और 
सर्टिफिकेटों को पाकिस्तान से भारत बदलवाने के लिए दावे नही कर सके थे, उन्हें 
इस अवधि में एक और अवसर दिया गया कि वे १५ मई, १६५८ से १४ नवम्बर, 
१९५८ के बीच अपने दावे रजिस्टर करवा लें । इसी बीच जिन दावेदारों ने 
निर्धारित तिथि तक अपने दावे रजिस्टर करवा लिए थे और जिनके पास पास- 
ब॒कें और सर्टिफिकेट थे, तथा जिन्होंने दो शोधक्षम जमानतों के साथ बंध-पत्र 
भर दिए थे, उन दावेदारों को पाकिस्तान से उनके दावों की पुष्टि करवाए बिना 
ही अदायगी की जाती रही । ३१ अगस्त, १९५८ तक लगभग ३२ लाख रु० 
के दावे निपटाए गए । 
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३ अक्तूबर, १६५८ से तदर्थ समिति ने भी अपना काम शुरू कर दिया है । 
यह समिति उन व्यक्तियों के दावों का निर्णय करने के लिए बनाई गई है जिन्होंने 
निर्धारित तिथि तक अपने दावे तो कर दिए हैं, परन्तु जिनके पास पास-बुक या 
सर्टिफिकेट नहीं हैं । 

प्रमाणित सूचियों का ग्रादान-प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार के 
साथ एक समझौता भी कर लिया गया है, ताकि एक-साथ प्रमाणित सूचियों के 
आदान-प्रदान के बाद जो दावे प्रमाणित होने रह गए हों, उन्हें भी प्रमाणित किया 
जा सके । इस समझौते के अनुसार अगस्त १६५८ में पाकिस्तानी सम्पर्क अधिकारी 
के साथ कुछ सूचियों का आदान-प्रदान किया गया । आशा है कि शीघ्र ही यह 
काम फिर चालू हो जाएगा । 


गिरवी रखे डाक़-सर्टिफिकेटों का पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान 
तबादला करने के लिए एक कार्य-विधि भी बना दी गई है और १ अगस्त, १६५८ 
से दावे रजिस्टर किए जा रहे हैं । 


तारधर 
अ्रप्रैल से नवम्बर १६५८ की अवधि में १४२ तारघर खोले गए । १ दिसम्बर, 
१६४५८ से ३१ मार्च, १६५६ तक १२५ तारघर और खोलने का विचार था । 
इस प्रकार ३१ मार्च, १६९५६ को करीब ६,००० तारघर हो जाएंगे, जबकि 
३१ मार्च, १६५८ को इनकी संख्या ५,७३२ थी। 


तार को जल्दी पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था यह की गई है कि तार भेजने 
वाले तार पाने वालों को अपने सन्देश टेलीफोन से भी भिजवा सकते हैं । 


३१ माचे, १६९५८ को देवनागरी लिपि में तारों की व्यवस्था करने वाले 
तारघरों की संख्या १,२०६ थी, जिनमें रेलवे तारघर भी शामिल हैं । दिसम्बर 
१६४५८ के अन्त मे ऐसे तारघरों की संख्या १,४०० हो गई। आशा है कि आलोच्य 
वर्ष की शेष अवधि में लगभग २०० और तारघरों से देवनागरी लिपि में तारों की 
व्यवस्था की जाने लगेगी । 

१६५७-५८ में देवनागरी लिपि में कुल ८६,२०२ तार दिए गए, जबकि 
१६५६-५७ में यह संख्या ६६,६२७ थी। १९५८-५६ के पहले छः: महीनों में 
४८,६६६ तार दिए गए । इसके अतिरिक्त, रोमन लिपि के तारों के लिए जो 
सुविधाएं उपलब्ध है (यथा संक्षिप्त पतों की रजिस्ट्री, बधाई तथा डिलक्स तार, 
मानव जीवन सम्बन्धी तारों को प्राथमिकता, स्थानीय तथा प्रेस के तार, फोनोग्राम 
इत्यादि), वे संब सुविधाएं देवनागरी लिपि में लिखे तारों के लिए भी उपलब्ध 
कर दी गई । 
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टेलीफोन 


अग्रेल से दिसम्बर १६५८ की अवधि में टेलीफोनों की संख्या में २६,००० की 
चुद्धि हुई। अनुमान है कि ३१ मार्च, १६९५६ को टेलीफोनों की कुल संख्या लगभग 
३,८८,००० हो जाएगी, जबकि ३१ मार्च, १६५८, को यह संख्या ३,४७,००० 
थी । ह 


अप्रैल १९५८ से जनवरी १९५६ की अवधि में ४६ नए टेलीफोन एक्सचेंज 
खोले गए--इनमें अ्रमुतसर और शिवाजी नगर के दो बड़े-बड़े स्वचालित एक्स- 
चेंज भी शामिल है । अनेक स्वचालित तथा मानव-चालित एक्सचेंजों को बढ़ाया 
भी गया--इनमें बंगलोर, बम्बई, करौल बाग (दिल्ली), हैदराबाद, इन्दौर, 
लखनऊ, और त्रिवेन्द्रम के बड़े-बड़े स्वचालित एक्सचेंज भी शामिल है । आशा है 
कि ३१ मार्च, १९५६ तक २५ नए टेलीफोन एक्सचेंज और खुल जाएंगे । 


अप्रेल से दिसम्बर १६५८ की अ्रवधि में दूरवर्ती स्थानों में टेलीफोन करने के 
सार्वजनिक टेलीफोन-घरों की संख्या १,६०० से १,७२३ हो गई। आशा है कि 
३१ मार्च, १६५९ तक १०० और टेलीफोन-घर खुल जाएंगे । 


“अपना टेलीफोन योजना” (जो दिसम्बर १६४९ में आरम्भ की गई थी) 
कलकत्ता के कुछ इलाकों में, तथा भ्रहमदाबाद, बम्बई, मद्रास और दिल्‍ली में चल 
रही है । इस वर्ष इस योजना में कानपुर, अमृतसर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, 
वेरावल, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ते के कुछ इलाकों में ढील दी गई । 
इस योजना के अन्तर्गत ३१ अक्तूबर, १६५८ तक कुल ३३,४७५ आवेदकों ने 
७,५९,६९,५०० रु० जमा करवाया । इसके अतिरिक्त, ३३,१४७ टेलीफोन 
कनेक्शन भी दिए गए । 


बेतार 
इस वर्ष बाढ़ की चेतावनी देने के लिए भाखड़ा बाध के जलग्रहण क्षेत्रों में 
बेतार केन्द्र (वायरलेस स्टेशन) बनाए गए। बाढ़ के मौसभ में ल्हासा से बाढ़ 
की चेतावनी के सन्देश दार्जिलिग में पूर्ववत प्राप्त होते रहें और इन संदेशों 
को वहां से गोहाटी और डिब्रगढ़ में भेजा जाता रहा । 


बिना लाइसेंस के रेडियो रखने और उनका प्रयोग करने की रोकथाम करने 
के लिए १ नवम्बर, १६५८ से अनेक उपाय किए गए। एक स्थान पर एक से 
अधिक रेडियो सेटों को एक ही लाइसेंस से चलाने की जो छूट थी, वह वापिस ले 
ली गई । ल्‍ 


श्द्र 


सार्वजनिक टेलीफोन की मशीनें 


१ जनवरी, १६५६ से सार्वजनिक टेलीफोन-घर से टेलीफोन करने की फीस 
१५ नए पैसे कर दी गई है। वर्तमान मशीनमें आवश्यक परिवर्तन भी किया जा 
रहा है जिससे कि वे दो सिक्के (एक दस नए पैसे का तथा दूसरा ५ नए पैसे का ) 
डाल कर चलाई जा सके । 


सस्‍्मारक-डाक टिकट 


इस वर्ष (१) भारत में इस्पात उद्योग के ५० वर्ष, (२) भारतरत्न डा० कर्वे 
की जन्म-शताब्दी, (३) भारतीय वायु स्लेना की रजत जयन्ती, (४) स्व० ब्रिपिन- 
चन्द्र पाल की जन्म-शताब्दी, (५) बाल दिवस (१६५८), (६) स्व० जगदीश- 
चन्द्र बोस की जन्म-शताब्दी तथा (७) भारत-१६४८ प्रदर्शनी के अवसर पर 
बशेष डाक-टिकट जारी किए गए । 


इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लि० 


इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के दूर-संचार सामान के निर्माण में काम 
आने वाली आवश्यक सामग्री का आयात इस वर्ष और भी घटा दिया गया और 
उसके बदले देशी सामान का प्रयोग किया जाने लगा । इसके अतिरिक्त, नए 
डिज़ाइनों का निर्माण तथा नए विकास-कार्य भी आरम्भ किए गए । 


उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त, साज-सामान की लागत में कमी करने 
का भी प्रयास किया जा रहा है। १६५७-५८ में डाक और तार विभाग को 
एक टेलीफोन ८२ रु० में बेचा गया । इस वर्ष इस विभाग को यह टेलीफोन 
७९ रु० में बेचा गया । मार्च १६९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के खाते में 
११ लाख ६ हज़ार रु० का शुद्ध लाभ निकला। १६५८-५६ में कुल ३ करोड़ ४५ 
लाख रु० की बिक्री होने का अनुमान था, जबकि १६५७-४८ में ३ करोड़ ८ लाख 


८० हज़ार रु० की बिक्री हुई थी । 


नागर विमानन 
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन 
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा मंगाए गए ५ वाइकाउंट विमानों का 
दूसरा बेड़ा इस वर्ष प्राप्त हो गया । दिसम्बर १६९४८ के अन्त में कारपोरेशन 
के ६१ डकोटा, ६ स्काईमास्टर, ५ हेरॉन और १० वाइकाउंट किस्म के विमान 
चल रहे थे। वाइकाउंट विमान अब देश के मुख्य मार्गों पर तथा पड़ोसी देशों के 
मार्गो पर चल रहे है । 
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वायु परिवहन परिपद' की सिफारिशों के अनुसार कारपोरेशन ने १५ जून, 
१६५८ से यात्री किराए की संशोधित दरें लागू कर दी है । इसके श्रतिरिक्त, 
निगम ने संशोधित मार्ग प्रणाली शुरू की | नई मार्गे-प्रणाली के अनुसार अब भुवनेश्वर 
और विशाखापटनम के मार्ग से कलकत्ता और हैदराबाद भी विमान आने-जाने 
लगे हैं। बम्बई और बंगलोर से तथा बंगलोर के रास्ते मद्रास से हैदराबाद को एक 
डकोटा स्विस आरम्भ कर दी गई है। 

१० अक्तूबर, १६५८ को हैदराबाद में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की 
स्थापना की गई, जहां सब हवाई अड्डों के चालकों को ग्राउंड, लिक और फ्लाइंग 
(उड़ान ) सम्बन्धी ट्रेनिंग दी जाया करेगी । 


एयर-इंडिया इंटरनेशनल 

इस वर्ष कारपोरेशन ने तीन पुरानी डिज़ाइन के कांस्टेलेशन विमान 
बेच कर दो नई किस्म के सुपर कांस्टेलेशन विमान खरीदे। इस प्रकार इस 
कारपोरेशन के वर्तमान बेड़े में इस समय दस' सुपर-कांस्टेलेशन विमान हैं। 
जिन ३ बोइंग जेंट विमानों के लिए आर्डर दिए गए थे, वे जनवरी या 
भार्चे १६६० में प्राप्त हो जाएँगे ॥ 


१५ अग्रस्त, १९५८ से कारपोरेशन ने दिल्‍ली और मास्को के बीच सप्ताह में 
'एक बार की नियमित सविस आरम्भ कर दी है । बम्बई-टोकियो के बीच की सर्विस 
सप्ताह में दो बार के बजाय तीन बार कर दी गई है। इसके अलावा, 
१२ अक्तूबर, १६५८ से जकार्ता के मार्ग से सिडनी की वर्तमान साप्ताहिक सविस 
के साथ-साथ, बम्बई से जकार्ता को एक साप्ताहिक सविस भी आरम्भ कर दी 
गई है। मेससे सीबोर्ड एण्ड वेस्टर्न एयरलाइन्स के साथ एक समझौते के अनुसार 
१५ नवम्बर, १६५० से भारत और यूनाइटेड किगडम के बीच एक साप्ताहिक 
अनुसूचित फ्रेटर सविस भी आरम्भ कर दी गई है । 


वेमानिकीय दूर-संचार सेवा 

अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओ्ों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 
१६५८ में रेडियो संचार और वेमानिकीय (एयरो-नॉटिकल) सुविधाओ्रों का 
विकास करने के कुछ उपाय किए गए। मंदसौर, उदयपुर, जमझेंदपुर, मदुरई 
और बनिहाल में वैमानिकीय संचार केन्द्र की स्थापना कर दी गई। काज़ीकुंड 
में भी एक केन्द्र स्थापित किया गया । 
अधिक्षण 

१६४८ में इलाहाबाद के नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र ने ३२६ छात्रों को 
विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया तथा २०१ छात्र प्रशिक्षण पा रहे 
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थे | राजकीय सहायता-प्राप्त १४ फ्लाइंग बलबों ने भी प्रशिक्षण की सुविधाएं 
उपलब्ध कीं । १६५८-५६ में फ्लाइंग क्लबों में प्रशिक्षण पाने के लिए सरकार 
ने ५० योग्य नवयुवकों को छात्रवृत्तियां भी दीं । | 

क्ष 


वायु-परिवहन समझौते 


१९४८ में नई दिल्‍ली में भारत सरकार और लेबनान गणतंत्र, रूस, तथा 
इटली के गणतंत्र की सरकारों के बीच वायु-परिवहन सम्बन्धी समझौतों पर हस्ता- 
क्षर हुए। 


दर्घटनाएं 


१९४८ में भारत में ३२ बड़ी विमान दुर्घटनाएं हुई । इनमें से ८ दुर्घटनाएं 
घातक सिद्ध हुईं, जिनमें ६९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । 


योजना और बेतार संयोजन 


इस वर्ष दिल्ली और नागपुर के २ मानिर्टरिय केन्द्रों के श्रतिरिक्त, 
२ अस्थायी मानिटरिंग केन्द्र बम्बई और कलकत्ते में चालू किए गए । दिल्‍ली में 
अन्तर्राष्ट्रीय मानिटरिंग केन्द्र की स्थायी इमारत में यंत्र आदि लगाने का काम जारी 
है। चारों केन्द्रों से मानिर्टारिंग सम्बन्धी उपयोगी आंकड़े भी एकत्र किए जा रहे 
हे । 

१६५८ में इस मंत्रालय ने बेतार के स्थावर (फिक्स्ड) और चलते-फिरते 
केन्द्र स्थापित करने और चलाने के २,७४१ लाइसेंसों का नवीकरण किया तथा 
४४४ नए लाइसेंस दिए। १६४५८ के भारतीय बेतार टेलीग्राफी (अमेच्योर 
सबविस ) नियमों की भी घोषणा कर दी गई है । 


समुद्र-पार संचार 
भारत तथा अन्य देशों के बीच दूर-संचार सेवाओं की व्यवस्था करने का काम 
'समुद्र-पार संचार सेवा विभाग के अधीन है । राष्ट्रीयकरण से पहले ६ सीधी 
रेडियो सेवाएं चल रही थीं । अब यह विभाग ५८ सीधी रेडियो सेवाओं की 


व्यवस्था कर रहा है, जितके माध्यम से विदेशों के साथ भारत का सम्बन्ध स्था- 
पित है । 


यह विभाग २६ देशों के साथ सीधी रेडियो-टेलीग्राफ सेवाएं भी चला रहा 
है। इसके श्रतिरिक्त, विश्व के सब देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सब-मैरीन 
कफ्रेबिल तथा रेडियो तार प्रणालियों के भार्ग से रेडियो-तार सेवाएं उपलब्ध हैं । 
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सीधी रेडियो ठेलीफोन सेवाएं २२ देशों के साथ चल रही है । इसके अतिरिक्त 
भारत तथा ५ देशों के बीच तथा भारत और २६ समुद्रस्थ जहाजों के बीच 
रेडियो टेलीफोन* सेवाएं भी उपलब्ध है । 

सीधी रेडियो फोटो सेवा भारत और चीन, फ्रांस, पश्चिम जमेनी, जापान, 
पोलैड, यूनाइटेड किगडम (३ सरकिट), अमेरिका तथा रूस के बीच उपलब्ध 
है। लंदन के मार्ग से १७ देशों के साथ रेडियो फोटो-सेवा भी उपलब्ध है। 


मौसम विभाग 


भारतीय मौसम विभाग ने मौसम के सम्बन्ध में सूचनाएं आदि देने का काम 
इस वर्ष भी पूवंवत जारी रखा । 


तूफान की सूचना देने वाले राडर इस वर्ष दमदम सान्‍्ताक्रज (बम्बई) 
तथा नागपुर (सोनगाव ) में स्थापित कर दिए गए हैं | एयर-इंडिया इंटरनेशनल 
ने दिल्‍ली-मास्को, तथा बम्बई-दिल्ली-दमिश्क के मार्गों पर जो विमान सेवा 
चालू की है, उनके लिए तथा इंडियन एयर-लाइन्स तथा अन्य एयर-लाइनों द्वारा 
चालू की गई विमान सेवाओं के लिए इस विभाग ने मौसम की सूचना सम्बन्धी 
आवश्यक सू विधाएं प्रदान करने की भी व्यवस्था की । 


सिहोर (भूपाल ) मे एक नई भूकम्प वेधशाला स्थापित कर दी गई है। इसके 
अतिरिक्त, आश् प्रदेश में सेक्रामेंट प्रकाशस्तम्भ में भी भुकम्प का पता चलाने 
के यंत्र लगा दिए गए है । 

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष (१६५७-५८) के सम्बन्ध में निरीक्षण कार्य 
भी किया गया और विश्व के उपयुक्त केन्द्रों को निरीक्षण सम्बन्धी आंकड़े 
भी भेजे गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निरीक्षण सम्बन्धी काम १६५६ में भी 
जारी रखे जाएंगे । 

भारत के नए कंलेंडर के दूसरे व भ्रर्थात, शकाब्द १८८० का राष्ट्रीय 
पंचाग अंग्रेज़ी और संस्कृत के अलावा, हिन्दी और € प्रादेशिक भाषाओं में 
प्रकाशित किया गया '* 
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सामाजिक 


१७. शिक्षा 


कि, 


अप्रेत १६५८ में शिक्षा मंत्रालय को दो भागों में बांद दिया गया ८ 
१. शिक्षा मंत्रालय; और २. वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य 
मंत्रालय । 


शिक्षा मंत्रालय में वह सारा काम आया जो पुराने मंत्रालय के शिक्षा 
विभाग में होता था। इसके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक 
कल्याण से सम्बन्धित काम भी इसी मंत्रालय को मिला। छात्रवृत्तियों की विविध 
योजनाएं विषयों के अनुसार दोनों मंत्रालयों में बांट दी गई । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना 


दूसरी पंचवर्षीय योजना पर पुनविचार के फलस्वरूप योजना में ३ अरब ७: 
करोड़ रुपये, अर्थात राज्यों के लिए २ अरब १२ करोड़ रुपये और केन्द्र के लिए 
६५ करोड़ रुपये की जो राशि नियत की गई थी, उसमें पुनविचार करके कमी 
कर देनी पड़ी और उसके फलस्वरूप २ अरब ७५ करोड रुपये की राशि नियत की 
गई---२ अरब ७ करोड़ रुपये राज्यों के लिए और ६८ करोड रुपये केन्द्र के लिए ॥ 
६८ करोड़ रुपये की केन्द्रीय राशि में से ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था शिक्षा 
मव्रालय की शिक्षा विषयक योजनाओ्रों के लिए की गई है। १६५८-५६ की अवधि 
के लिए ४६ करोड़ ६८ लाख रु० की व्यवस्था की गई है--३५ करोड़ 
७३ लाख रु० राज्यों के लिए और १३ करोड़ ६५ लाख रु० केन्द्र के लिए । 


प्रारम्भिक शिक्षा 


अनिवार्य और प्रारम्भिक शिक्षा को शीघ्र लागू करने के लिए कार्यक्रम 
तैयार करने के हेतु जून १६५७ में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परि- 
घद की स्थापना की गई । इस अवधि में उसकी दो बैठकें हुई । इस परिषद 
की बहुत-सी सिफारिशों को केन्द्र और राज्य सरकारें कार्यान्वित कर रही है । इस 
मंत्रालय न प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी एक कानून का मसविदा तैयार किया है + 
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शिक्षित बेरोजगार 


ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने और शिक्षित बेरोजगारों 
को सुविधा देने के उद्देश्य से १६५८-५६ में एक ,योजना लागू की गई जिसके 
अनुसार दूसरी योजना के अन्तिम तीन वर्षो में ६०,००० अध्यापक और १२,००० 
निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापिकाश्ों के लिए ६,००० क्वार्टर बनाए 
जाएंगे । 


विज्ञान की शिक्षा 


प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिए शुरू में 
दो वर्ष की एक योजना चालू की गई है जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक 
प्रायोजना की व्यवस्था है। विज्ञान की पढ़ाई में आवश्यक सुधार करने के 
उद्देश्य से प्रत्येक प्रायोजना के लिए एक विज्ञान-सलाहकार नियुक्त किया 
जाएगा । 


बुनियादी शिक्षा 


इस वर्ष पूर्वे-प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा की उन्नति के लिए ६१ 
स्वैच्छिक संस्थाओं को ४ लाख ४८ हज़ार रुपये के अनुदान दिए गए । गैर-बुनियादी 
प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कार्यान्वित 
किया गया। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसके लिए न तो पूर्ण 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है और न बहुत धन की । इस कार्य 
को तेज़ी से गति देने के उद्देश्य से इस वर्ष ४ गोष्ठियों का श्रायोजन किया 
गया । 


उत्तर-बुनिय(दी संस्थाएं 


वर्तेमान उत्तर-बुनियादी संस्थाओ्रों को सुधारने शोर माध्यमिक या उत्तर- 
बुनियादी स्तर पर नए बुनियादी स्कूल खोलने के लिए इस वर्ष राज्य सरकारों 
को १०० प्रतिशत और स्वेच्छिक संस्थाओ्रों को ६० प्रतिशत वित्तीय सहायता 
देने की एक नई योजना बनाई गई, जिसके श्रन्त्गेत दिसस्बर १९४८ तक 
स्वैच्छिक संस्थाओ्रों को ४३,००० रु० की स्वीकृति दी गई। 


शिक्षा का सर्वेक्षण 


. १९५७-४८ में राज्य सरकारों के सहयोग से देश का शिक्षा सर्वेक्षण 
आरम्भ किया गया था। वह अब पूरा हो चुका है। अभ्रधिकांश राज्यों की जिले- 


श्शे८ 


वार और राज्यवार सारिणियां और रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिनके आधार 
पर अखिल भारतीय सारिणिग्रां और रिपोर्ट तेयार की जा रही हैं । 


बाल साहित्य 


द्वितीय योजना में बाल साहित्य तैयार करने की एक योजना प्रोरम्भ की 
गई थीं, जिसमें बच्चों के लिए पुस्तकों की पुरस्कार प्रतियोगिताएं, बच्चों 
की पुस्तकों के लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए साहित्य रचनालयों का संगठन 
तथा बच्चों के लिए आदर पुस्तकें तैयार करना शामिल है। 

यह भी निश्चय किया गया कि असम, आन्श्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और 
राजस्थान में भी रचनालय स्थापित किए जाएं। प्रत्येक रचनालय के लिए 
११,००० रु० की स्वीकृति दी गई। इस वर्ष बौने की खेती और अनोखे 
जानवर' नाम की दो नमूने की पुस्तकें भी प्रकाशित की गई । दो अन्य पुस्तकें 
छप रही हैं । 

हिन्दी में बच्चों के लिए प्रकाशित पुस्तकों की एक सूची बनाने का कार्य 
' प्रारम्भ किया गया । साथ ही एक चिलडरेन्स बुक ट्रस्ट' की भी स्थापना की गई 
जिसके लिए एक प्रेस खोलने के निमित्त सरकार ने ७ लाख रु० का ऋण 
देना स्वीकार किया । 


शिक्षा यात्राएं 
इस वर्ष अध्यापकों को शिक्षा यात्राओं के लिए अनुदान देने की एक 
योजना प्रारम्भ की गई । 


माध्यमिक शिक्षा 


माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में १६५८-५९ में राज्य सरकारों को करीब 
३ करोड़ ३० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई, जिसका उपयोग माध्य- 
मिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में होगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त 
होने तक १,१८७ बहुद्देश्यीय स्कूल खोलने का निश्चय किया गया था जिनमें 
से सितम्बर १६९५८ तक १,१०० स्कूल स्थापित किए गए । इसी प्रकार 
फरवरी १६५८ तक १,२५० उच्च माध्यमिक स्कूल भी स्थापित किए जा चुके है । 


अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद 


अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को, जो श्रब तक एक स्वायत्त 
संगठन के रूप में काम करती रही है, श्रब शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध एक निदेशालय 
के रूप में पुनसंगठित कर दिया गया है। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को 
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नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के लिए परिषद ने 
प्रशिक्षण कालेजों में ५३ विस्तार सेवा विभाग' खोले है । इस वर्ष परिषद ने 
विज्ञान के श्रध्ययन को बढावा देने के लिए माध्यमिक स्कूलों में २०० विज्ञान 
कलबों का संगठन करने, ६ वर्कशाप स्थापित करने, माध्यमिक शिक्षा के नए 
आदेशों पर मुख्याध्यापकों, विषय-अध्यापकों और दूसरे अ्ध्यापको के लिए सेमिनारों 
का संगठन करने और परीक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए एक प्रोजेक्ट 
प्रारम्भ करने आदि जैसे कार्य किए। परिषद के अधीन एक सुव्यवस्थित परीक्षा 
विभाग काम कर रहा है जिसमें १४ मूल्याकन अ्रधिका री है । 


स्वेच्छिक शिक्षा संस्थाएं 


फरवरी १६५६९ तक २४ स्वेच्छिक सस्थाओं को अपने कार्य के विस्तार 
और पुनर्सगठन के लिए ६,5१,८५५ रु० की स्वीकृति दी गई। साथ ही माध्य- 
मिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर अन्वेषण करने के लिए २४ संस्थाओं 
को १,५७,४१२ रु० का अनुदान दिया गया। 


केन्द्रीय अ्रंग्रेज़्ी संस्थान, हेदर/बाद 


१७ नवम्बर, १६५८ से एक स्वायत्त शासक मण्डल के नियन्त्रण और 
निरीक्षण में हैदराबाद में एक केन्द्रीय अंग्रेजी सस्थान स्थापित कर दिया गया 
है, जिसका काम देश मे अंग्रेजी के अ्रध्यापन के स्तर में सुधार करना है। 


गांधी जी के उपदेश 


प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयों के स्तर के लिए महत्वपूर्ण 
क्षेत्रों में गांधी जी के योगदान के बारे में वर्तमान साहित्य में से एक-एक 
पुस्तक चुनने के लिए सर्वेक्षण किया गया। राज्य सरकारो से यह भी कहा गया 
कि वे अपने अधीन सभी स्कूलों से प्रति वर्ष यथोचित रीति से गांधी सप्ताह 
मनाने को कहें । 
कै 


केन्द्रीय ब्यूरो 


इस वर्ष केन्द्रीय ब्यूरो ने विइलेषणपत्रों और सारिणियों में टिप्पणियां 
देने और विज्ञान तथा इतिहास में तथ्य सामग्री की व्याख्या करने का काम 
पूरा कर लिया। साथ ही प्राथमिक और मिडिल स्तर के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, 
गणित, सामाजिक विद्याओ्रों और विज्ञान के वर्तमान बुनियादी और गेर-बुनियादी 
पाठ्यक्रमों को मिला कर एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया। 
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उच्च जझिक्षा 


बनारस विश्वविद्यालय श्रधिनियम 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र- 


पति ने १९५८ में बनारश्न हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश का 
प्रख्यापन किया । बाद में यह अ्रध्यादश संसद के एक अधिनियम द्वारा निरसित 
कर दिया गया। जाच समिति की सिफारिशों की स्वीकृति तक अ्रन्तरिम रूप से 


विश्वविद्यालय के प्रशासन में कुछ सुधार किए गए । 


३-वर्षोय डिग्री पाठयक्रम  ' 

१६५८-५६ में दिल्ली और जादवपुर विश्वविद्यालयों के अलावा, १८ 
विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष ३-वर्षीय डिग्री कोर्स चालू करने का निरचय 
किया । 


विव्वविद्यालय अनुदान श्रायोग 

आलोच्य वर्ष में व्श्विविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने विभिन्न कार्य 
जारी रखे तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई 
योजनाएं प्रारम्भ कीं । 


कंन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण 

इस' वर्ष केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा दिल्‍ली विदृव- 
विद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों को छात्रावास बनाने के लिए १३,७२,६०० 
रु० के ऋण की स्वीकृति दी । 


सायंकलीन कालेज 

इस वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि दिल्ली 
में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार सायंकालीन कालेज प्रारम्भ करने 
का निरचय किया गया । 


गह-विज्ञान शिक्षा ओर अनुसन्धान 

भारत में गृह-विज्ञान शिक्षा और अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए २६ श्प्रेल, 
१६५८ को भारत सरकार और अमेरिका के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर 
किए गए । इसके अनुसार अगले तीन वर्षो में अमेरिका में १६ भारतीय 
अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी, भारत को € अमेरिकी 
विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त होंगी और ८०,००० डालर की पुस्तकें और अन्य 
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सामान प्राप्त होगा। इस करार के अन्तर्गत तीन अमेरिकी विशेषज्ञ अक्तूबर 
१६५८ में भारत आए। 


ग्राम अपरेंदिस कार्यक्रम 

१६५६-५७ में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से प्रारम्भ किया गया 
आम अपरेंटिसों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हो 
गया। इस कार्यक्रम के अन्तगंत ४,८०० विद्यार्थियों और अध्यापकों ने प्रशिक्षण 
प्राप्त किया। इनमें से २,५०० ने १६५८-५६ में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 
इस कार्यक्रम ने विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों व अध्यापकों में समाज सेवा 
तथा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उचित रूप से समझने की भावना उत्पन्न 
की । 


शिक्षा विनिमय कार्यक्रम 


२ फरवरी, १६५० के भारत-अमेरिकी करार के अ्रथीन भारत में अमेरिकी 
शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रारम्भ किए गए १६५८-५६ के विनिमय कार्यक्रम के 
अन्तर्गत £ विश्वविद्यालय प्रोफेसर और अनुसन्धानकर्ता, १५ स्कूल अध्यापक 
तथा ७७ विद्यार्थी अमेरिका गए। अमेरिका से २३ विश्वविद्यालय प्रोफेसर 

और अनुसन्धानकर्ता, २ स्कूल अध्यापक और १६ विद्यार्थी भारत आए । 


ग्राम उच्च शिक्षा 


१९५६-५७ में उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किए गए १० ग्राम संस्थानों 
मे भी प्रगति जारी रही। इनमें से कुछ संस्थानों ने तो इस वर्ष कुछ और 
ऐच्छिक विषय भी आरम्भ किए । 


ग्राम्य संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ३-वर्षीय डिप्लोमा को भारत 
सरकार ने शुरू के पांच वर्ष के लिए मान्यता दी। इस डिप्लोमा को विश्व- 
विद्यालयों द्वारा मान्यता दिए जाने के प्रश्न पर अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड विचार 
कर रहा है । 


एक नए समझौते के अनुसार अमेरिका का तकनीकी सहयोग मिशन 
खोज तथा विस्तार कार्यो के लिए भारत के आम्य संस्थानों को २५,००० 
डालर का साज-सामान देगा। इसके झलावा, इन संस्थानों से २३ अध्यापक 
अमरिका में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएंगे। ग्राम्य उच्च शिक्षा पर एक विशेषज्ञ 
की सेवाएं भी प्राप्त की जा रही हैं । 
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महिला शिक्षा 


१६४७-४८ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अध्यापिकाश्रों को 
दात्रवृत्तियां देने, बिना किराए के क्वार्टर बनाने आदि के लिए ४८,७४,६७ १ 
₹० स्वीकार किया था । स्त्रियों और लड़कियों की शिक्षा की समस्याञ्रों पर 
विचार करने के लिए १६४५ में भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला 
शिक्षा समिति नें जनवरी १६९५६ में अपना प्रतिवेदन दे दिया जो 


विचाराबीन है । 


समाज शिक्षा 


राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र 


समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मई १६५६ में राष्ट्रीय 
पग्राधारभूत शिक्षा केद्गध की स्थापना था। इस वर्ष इस केन्द्र ने जिला समाज 
शिक्षा संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया। 

दिसम्बर १६५८ तक यूनेस्को से 5,5५० डालर मूल्य का सामान प्राप्त 
हुआ । इसके साथ ही दो विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त हुई जिनमें 
से एक का क्षेत्र खोजबीन करना होगा और दूसरे का दृश्य-श्रव्य शिक्षा 
में सहायता करना। तकनीकी सहयोग मिशन ने भी प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक 
विशेषज्ञ की सेवाओं के अलावा सामान, पुस्तकों और फिल्मों के रूप में सहायता 
प्रदान की । 


श्रमिकों की शिक्षा 

इस वर्ष यह तय किया गया कि इन्दौर में श्रमिकों की शिक्षा के लिए 
एक संस्थान क्री स्थापना की जाए। इस संस्थान का मुख्य कार्य सामान्य ज्ञान 
द्वारा श्रमिकों में ज्ञान की पिपासा उत्पन्न करना, सामाजिक और नागरिक 
उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना तथा उनके दृष्टिकोण को विशाल 
बनाना है। इस' वर्ष इस योजना की प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी कर ली गई 
है ओर आशा है कि यह संस्थान शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा। 


साहित्य प्रकाशन 

समाज शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाञओ्रों पर प्रकाशित साहित्य के 
अलावा, इस वर्ष 'ज्ञान सरोवर! का द्वितीय भाग भी प्रकाशित किया गया। 
यह पुस्तक हिन्दी का विश्व-कोष है जिसमें विभिन्न विषयों पर रोचक सामग्री 
प्रस्तुत की गई है । इसके तीसरे भाग का संकलन भी लगभग पूरा हो गया है 
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आर चौथे भाग का काम हाथ में ले लिया गया है । यूनेस्कों द्वारा नव-साक्षरों 
के लिए उत्तम पुस्तकों के लेखकों को ४८५० डालर (लगभग २,२०० रु०) 
के १० पारितोषिक वितरण करने की योजना को अंतिम रूप दिया 
गया । 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 


सस्ते दामों पर लोगों को अच्छा साहित्य सुलभ कराते के लिए अगस्त 
१६५७ में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की गई। इस वर्ष फरवरी 
१६५६ तक सरकार ने न्यास के लिए ७५,००० रु० के अनुदान की स्वी- 
कृति दी । 


अशक्तों की शिक्षा 


हक ध्् 


अ्रशक्तों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य देहरादून में अंध 
विद्यालय की स्थापना है । इसके किडरगाटंन और प्रारम्भिक विभागों 
'का उद्घाटन ४ जनवरी, १६५६ को किया गया । इस वर्ष बम्बई में अशकक्‍्तों 
के बारे में एक नमूने का सर्वे किया गया जिसका प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका 
है। इसी प्रकार का एक सर्वे दिल्‍ली में किया जा रहा है । इस वर्ष राष्ट्रीय 
"रोज़गार सेवा के एक भाग के रूप में बम्बई में अशक्तों का एक प्रायोगिक 
रोज़गार कार्यालय प्रारम्भ किया गया । 


समाज कल्याण 


१६५८-५६ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ५० नए समाज कल्याण 
विस्तार खण्ड स्थापित किए। इस प्रकार अब इन खण्डो की संख्या ५३२ हो 
गई है । फरवरी १६५६ तक बोर्ड ने ५२५ स्वेच्छिक संस्थाओं को १५,५६,०६५ 
>€० का अनुदान दिया । 


छात्रवृत्ति योजनाएं 


भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष ४३ भारतीय 
छात्र विदेशों में और ५६३ विदेशी छात्र भारत में अध्ययन कर रहें थे। विदेशी 
सस्थाञ्रों और सरकारों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों से विदेशों में पढ़ने वाले 
भारतीय विद्याथियों की संख्या इस वर्ष ८३ थी और विदेशी सहायता से 
भारत में पढ़ने वाले विदेशियों की संख्या १० थी । आलोच्य वर्ष में राजनीतिक 
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पीडितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा शिक्षा की अन्य सुविधाएं देने की एक 
योजना प्रारम्भ की गई । 


शारीरिक शिक्षा 


श्रस और समाज सेवा योजनाएं 

श्रम और समाज सेवा योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष १,७६२ शिविर 
लगाए गए । इनके लिए सरकार ने ३२,७८,००० रुपये की स्वीकृति दी। 
इसके अतिरिक्त १७ विश्वविद्यालयों, १३ राज्य सरकारों और २ केन्द्रीय 
प्रशासनों को केद्वीय सरकार ने १९५७ मनोरंजनधर और श्रवणघर, १८ 
स्टेडियम, १७ तैरने के तालाब, १३ खुले थियेटर, ८ पैविलियय और ३ 
सिण्डर द्रेक बनाने के लिए १४,७९,००० ₹० की स्वीकृति दी । 


शारीरिक शिक्षा और खेलक्द 


इस वर्ष शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यो में राष्ट्रीय 
शारीरिक क्षमता आन्दोलन, तथा व्यायामशालाशों, ग्रखाड़ों और योग सम्बन्धी 
संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता उल्लेखनीय है। इस वर्ष यह भी निश्चय 
किया गया कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दूनमिण्ट में जिन विश्वविद्यालयों 
से अधिक से अधिक खिलाड़ी आएं, उन्हें एक रनिग द्वाफी दी जाए। एशियाई 
झौर झोलस्पिक खेलों में भारतीय टीमों के गिरते हुए स्तर की जांच करने 
के लिए एक समिति भी नियुक्त की गई। 


छक 


आलोच्य वर्ष में खेलक्‌द को बढ़ावा देने के लिए 5,७५,४८१ रू० 
की तथा भारत स्काउट और गाइड्स संस्था को २,१८,६४८ रु० की वित्तीय 
सहायता दी गई । 


युवक कल्याण 


अप्रैल १९५८ से फरवरी १६५६९ तक विद्यार्थियों ह्वारा की जाने वाली 
यात्राओ्ं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ७,३३,००० रु० का अनुदान 
दिया। युवक नेताओं के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और भअ्रन्तविद्वविद्यालय 
युवक समारोहों के श्रायोजन के अलावा, चार अन्‍न्तविद्यालय युवक समारोहों, 
युवक छात्रावासों और युवक कल्याण मण्डलों तथा समितियों के लिए भी वित्तीय 
सहायता दी गई । इस वर्ष विद्याथियों के रहन-सहन की स्थिति के बारे में एक 
प्रायोगिक सर्वे भी किया गया । 


राष्ट्रीय श्रनुशासन योजना 


शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत 
२१० विद्यालय और सस्थान आते है। इस योजना. पर ३१ दिसम्बर, 
१९५८ तक ५,००,००० रु० व्यय किया गया। - 


हिन्दी और संस्कृत का विकास 


हिन्दी के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों को 
१,०४,८5११ रु० का तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को १,०६,८०० रु० का 
अनुदान दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न अहिन्दी राज्यों और संघीय क्षेत्रों 
को १,७३,००० रु० की कीमत के छत्तीस-छत्तीस पुस्तकों के लगभग ११,००० 
सेट वितरण करने के लिए भेट किए गए । 


हिन्दी के विश्वकोष के निर्माण का कार्य इस वर्ष भी जारी रहा। 
इसके पांचवें खंड की पाण्डलिपि तैयार कर ली गई है । 


इस वर्ष वेज्ञानिक शब्दावली बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर २३ 
विशेषज्ञ समितियों की बैठके हुईं । फरवरी १६५६९ तक हिन्दी में १,४७,००० 
तकनीकी शब्द तैयार किए गए जिनमें से भारत सरकार ने ३३,६०० शब्दों 
को अपनी स्वीकृति दे दी है । इसी बोर्ड के अन्तर्गत वैज्ञानिक शब्दों का शब्दकोप 
बनाने के लिए एक शब्दकोष विभाग की स्थापना कर दी गई है। 


संस्कृत आयोग की सिफारिशों के अनुसार संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए 
स्वेच्छिक संस्थाओ्रों को अनुदान देने की एक योजना आरम्भ की गई । इस दिशा 
में सरकार को सलाह देने के लिए एक्र केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना भी 
विचाराधीन है । 


यूनेस्को 
शिक्षा, विज्ञान और संस्क्षत के क्षेत्र में यूनेस्को के विभिन्न कार्यत्रमों के 


साथ सहयोग करने के लिए स्थापित किए गए भारतीय राष्ट्रीय आयोग 
ने इस वर्ष भी अ्रपना कार्य जारी रखा। 


यूनेस्को की सहायता से जोधपुर में एक केन्द्रीय बंजर भूमि श्रन्वेषण 
संस्थान की स्थापना की गई। सांस्कृतिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रायोजना 
पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की परस्पर गुणग्राहिता सम्बन्धी प्रमुख 
प्रायोजना' थी । आयोग ने जिन अन्य प्रायोजनाञ्रों में अधिक दिलचस्पी 
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से भाग लिया, वे थे प्राचीन पुस्तकों का अनुवाद, विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक 
संस्कृति के अध्ययन के लिए अनुदान, शिक्षा नेताओं की अध्ययन यात्राओं 
की योजना, और अमरिका तथा भारतीय नागरिकों के मध्य सद्भावनाञ्रों की 
स्थापना । १९४८ में भारत सरकार ने अपने अंशदान के रूप में यूनेस्को को 


१३,६९६,७२१ रुपए दिए । 


भारत का राष्ट्रीय अभिलेख विभाग 


विभिन्न भाध्यमों से सामग्री प्राप्त करने के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेख 
विभाग ने इस वर्ष महात्मा गांधी के ३३ स्वांकित पत्र, मौलाना अबुल कलाम 
आजाद की आत्मकथा के दूसरे भाग की मूल पांडुलिपि और पेशवाश्रों के भूमि 
बन्दोबस्त से सम्बन्धित एलफिन्स्टन के विवरण की एक पाण्ड्लिपि प्राप्त 
की । इसके अलावा, १७वीं और १८वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के कुछ 
पहलुझों से सम्बन्धित फ्रेंच प्रलेखों की माइक्रोफिल्म की एक रील, न्यूयार्क 
पब्लिक लाइब्रेरी से स्वर्गीय लाला लाजपतराय के कार्य और जीवन से 
सम्बन्धित एक माइक्रोफिल्म तथा जनता से १४२ फारसी प्रलेख और पाण्ड्लिपियां 
भी प्राप्त की गई । 


१८- वेज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय 


पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्रालय के दो विभागों में विभाजित हो जाने पर १० अप्रेल, 
१६५८ को वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय ने अपना कार्य प्रारम्भ 
किया । इसके अन्तर्गेत वे सब कार्य है जो पहले वैज्ञानिक अनुसन्धान और 
तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, विदेशी सम्बन्ध विभाग, गज़ेटियर 
यूनिट, कापी राइट यूनिट, स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास यूनिट और 


वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सास्क्ृतिक विषयों की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित थे । 


तकनीकी शिक्षा 


तकनोकी सहायता 

इस वर्ष तकनीकी सहयोग मिशन, यूनेस्को, कोलम्बो योजना आदि के 
विभिन्न कार्य-क्रमों के अन्तर्गत भारतीय संस्थानों के लिए तकनीकी सहायता 
प्राप्त हुईं । ३० जून, १६५८ तक इन कार्यक्रमों के अ्रन्तर्गत ६८,५४,५२३ 
रुपये का सामान प्राप्त हुआ था । इसके अतिरिक्त, ७७ विशेषज्ञों की सेवाएं 
प्राप्त हुई और ८८ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गई । 
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इस वर्ष तकनीकी शिक्षा का विकास जारी रहा | दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्त तक कुछ नई योजनाम्रों के अनुसार डिग्री कोर्स के लिए १३,००० और 
डिप्लोमा कोर्स के लिए २५,००० विद्यार्थियों को शिक्षा देने का आयोजन किया 
गया है। १६५८-५६ तक विभिन्न इंजीनियरी और तकनीकी संस्थाओं के 
विकास के लिए १,३६,२०,००० रुपये का अनुदान दिए जाने की सम्भावना 
थी। आलोच्य वर्ष में तकनीकी शिक्षा की सभी योजनाओं पर लगभग २ करोड़ ६३ 
लाख रुपये के अनु दान स्वीकृत किए जाने की उम्मीद है । इसमें राज्य सरकार की 
वे योजनाएं भी शामिल है जिनके लिए केन्द्रीय सहायता देने का वादा किया गया था। 


तकनीकी संस्थानों केविस्तार की योजना के अमल में आ जाने से १६५८- 
५९ में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 
क्रमशः: २,३७८ और ३,६७४ रही, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या क्रमच्: २,०९६ 
व ३,३६९ थी। अपनी मुक्तद्वार नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने डिग्री 
और डिप्लोमा कोर्सो के लिए संस्थान स्थापित करने में प्राइवेट संस्थानों को 
काफी बढ़ावा तथा सहायता दी। विभिन्न राज्यों की योजनाओं से सम्बद्ध 
य इंजीनियरिंग कालेजों में से जोरहाट को छोड़ें कर बाकी सभी जगह कालेज खोले 
जा चुके हैं । 


छात्रावासों का निर्माण 

तकनीकी संस्थानों के विद्याथियों को आवास की सुविधाएं प्रदान करने 
के लिए केन्द्रीय सरकार १९४६ से बिना ब्याज का ऋण देती आा रही है। 
१६५८-५६ तक १ करोड़ £ लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी 
है । इस ऋण की सहायता से, आशा है, तत्सम्बन्धित संस्थान ३,५०० और 
विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण करा सकेंगे । 


फोरमेन और सुपरवाइज्ञरों का प्रशिक्षण 

इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता और मद्रास में मेक॑निकल इंजी- 
नियरिंग के नेशनल सर्टिफिकेट स्टेण्डर्ड' की ४ वर्ष की शिक्षा के लिए दो संस्थान 
स्थापित करने की स्वीकृति दी । इन संस्थानों पर व्यय होने वाले अनावतेक 
और आवर्तक खर्चे का क्रमशः ६६३ प्रतिशत और ४५४० प्रतिशत भाग केन्द्रीय 
सरकार देगी । केन्द्रीय सरकार छात्रावासों के निर्माण के लिए भी ऋण देगी। 


अनुसन्धान, छात्रवृत्तियां और फेलोशिप 
इस वर्ष ४० राष्ट्रीय अ्नुसन्धात फैलोशिप और स्वीकार की गई । इस 
प्रकार फेलोशिप की कुल संख्या ८० हो गई जो कि हितीय पंचवर्षीय योजना 


श्श्द 


का लक्ष्य है। श्रालोच्य वर्ष में अनुसन्धान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा 
कर ८०० कर देने का विचार है जो कि दूसरी योजना का लक्ष्य है। 


अध्यापकों का प्रशिक्षण 


इस वर्ष तकनीकी संस्थानीं के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की योजना 
को और अधिक विस्तृत स्वरूप दिया गया। इस' विस्तृत योजना के अन्तर्गत 
योजवाकाल में ५०० सीनियर और २०० जूनियर फेलोशिप दिए जाते 
का विचार है । निश्चय यह किया गया है कि प्रारम्भ में इस' वर्ष ७५ सीनियर 
और ५० जूनियर फेलोशिप दी जाएं । 
इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर 


5 हद 


मई १६४८ में भारत सरकार ने उपर्युक्त संस्थान को विश्वविद्यालय का 
दर्जा दे दिया। संस्थान में प्राप्त विशाल सुविधाओं का लाभ उठाने की दृष्टि 
से ८० प्रतिश्नत अनुसंधान विद्याथियों को और ६० प्रतिशत स्नातकोत्तर 
विद्याथियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रबन्ध किया गया । 


इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्‍्तोलाजी, बम्बई 

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्‍्नोलाजी, बम्बई ने, जो देश में उच्च तक- 
नीकी संस्थानों की कड़ी में दूसरी है, जूलाई १६५४८ से पूर्व-स्नातक व 
स्नातकोत्तर कोर्सो के लिए विद्यार्थियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। अ्रब तक 
रूस सरकार ने इस संस्थान को ३० लाख रुपये का सामान दिया है और ७० लाख 
रुपये के सामान के लिए आदेश दिया जा चुका हैं। १२ दिसम्बर, १६४५८ 
को भारत सरकार और रूस सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसके 
अनुसार रूस सरकार इस संस्थान को ३० लाख रूबल का साज-सामान देगी । 


इण्डियन इन्स्टोडयूट आफ टेकक्‍नोलाजी, मद्रास 


पड. 


यह संस्थान भारत के उच्च तकनीकी संस्थानों में तीसरी संस्था है । 
यह संस्थान १,५०० पूर्व-स्नातक और ४५०० स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को इंजी- 
नियरिंग और तकनीकी सुविधाएं देगा। इस वर्ष इस संस्थान की आयोजना 
बनाने के लिए एक आयोजन समिति काम कर रही है। इसी बीच, भारत सरकार ने 
पश्चिम जमंती सरकार से तकनीकी सहायता के बारे में एक समझौता किया है । 


इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकक्‍्नोलाजी, कानपुर 


सरकारी समिति ने जिन ४ संस्थाझ्रों के लिए सिफारिश की थी, इण्डियन 
इन्स्टीट्यूट आफ टेक्‍्नोलोजी उनमें से एक है इसके लिए २ करोड़ रुपये की 
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व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना के सम्बन्ध में एक आयोजन समिति विस्तृत 
योजना तैयार कर रही है । 


वेज्ञानिक अनुसन्धान और सर्वेक्षण 

विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं, प्रयोगशालाञों और वैज्ञानिक संस्थाओं में 
विकास का कार्य इस' वर्ष भी जारी रहा। सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, ने चहमे के शीज्ञों के निर्माण के एक नए तरीके का 
विकास' किया । जीलगोरा स्थित सेंट्रल फुएल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने खराब 
किस्म के कोयले के इस्तेमाल का एक नया तरीका निकाला। आालोच्य वर्ष 
में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष कार्यो के निमित्त 
विदेश जानें के लिए आथिक सहायता भी दी गई। ३० नवम्बर, १६५८ को 
कलकत्ता में जगदीश चन्द्र बोस शताब्दी मनाई गई | जुलाई १६४७८ में वैज्ञानिक 
नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को लागू करने के बारे में विचार करने के लिए वैज्ञानिकों 
और शिक्षा शास्त्रियों का एक सम्मेलन किया गया । इस सम्मेलन की सिफारिशों 
के अनुसार वैज्ञानिक पेशों में काम करने वाले लोगों के वेतन में वृद्धि करने आदि के 
बारे में एक योजना लागू की गई । यह भी निश्चित किया गया कि योग्य भारतीय 
बैज्ञानिकों को उचित पदों पर रखने के लिए एक अखिल भारतीय समृच्चय 
(पूल) बनाया जाएगा । 


राष्ट्रीय भ्रनुसन्धान प्रोफेसर 


प्रोफेसर सी० वी० रमण (जो भौतिक विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रोफेसर 
है) के अलावा, इस वर्ष राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रोफेसरों के दो पद और बनाए गए 
जिनके लिए प्रोफेसर एस० एन० बोस और डा० के० एस० क्रृष्णन को चुना 
गया है । 


राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम 


इस निगम का मुख्य काम अनुसन्धान सस्थाओ्रों तथा व्यक्तिगत रूप से 
किए जाने वाले अनुसन्धानों के कारण जो पेटेट या खोजें सामने आती है, 
उनके विकास को बढावा देना है। यह विकास उद्योगों के सहयोग से बड़े पैमाने 
पर आज़माइदश करके, प्रयोगशालाओओं में होने वाली प्रायोगिक संयन्त्र पड़ताल 
के लिए वित्तीय सहायता देकर या उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन 
करने के लिए खोजो और पेटेटों के लाइसेंस दे कर किया जाता है। 


अप्रेल १६४८ से नवम्बर १६५८ तक २५ नई खोजों की सूचना मिली 
थी। इस' प्रकार इन खोजों की सूचनाओ्रों की संख्या ४७२ तक पहुंच गई है । 
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इसके अलावा, कुछ नए तरीकों के व्यापारिक विकास के लिए १७ लाइसेंस 
समझौते किए गए । 


राष्ट्रीय एटलस संघटन' 


इस वर्ष भौतिक, राजनीतिक और जनसंख्या सम्बन्धी नक्शे बनाने के 
लिए सामग्री इकटठी की गई। जनसंख्या का नक्शा अ्रपने तरीके का एक 
अनोखा नक्शा होगा, जिसमे भारत के प्रत्येक गांव की जनसंख्या दिखाई 
जाएगी । 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


आलोच्य वर्ष में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश 
और पश्चिम बगाल में बाढ़-नियंत्रण सर्व किया । राजस्थान में जस्ते और सीसे 
का सर्वे किया गया और दिल्‍ली में विकास सर्वे हुआ। अक्तूबर-नवम्बर, १६५८ 
मे एशिया और सुद्र-पूर्व के लिए टोकियो में होने वाले द्वितीय संयुक्त राष्ट्र 
प्रादेशिक कार्टोग्राफिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल 
मेजा गया । 


भारत का वनस्पति सर्वेक्षण विभाग 


आलोच्य वर्ष में ७,०८३ पौधों के नमूनों की पहचान की गई, अनुसन्धान 
के लिए विभिन्न जड़ीघरों (ह्बरिया) को २,७१३ नमूने उधार दिए गए, 
४७३ नए पौधे इकट्ठे किए गए, २०७ शी्टे विनिमय के आधार पर प्राप्त की गई 
मर पौधों के लगभग २०० नमूनों के नामों का संशोधन किया गया । इसके 
अलावा, पश्चिम क्षेत्र के जडीघर में पौधों के लगभग २ लाख नमूने और रखे 
गए । इस वर्ष अ्रसम, नेफा और नेपाल-हिमालय में भी ४,१२७ पौधों के 
नमूने इकट्ठे किए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांगड़ा, जम्मू और कश्मीर 
तथा गढ़वाल में पौधे सम्बन्धी खोज करने के लिए वन-यात्राओं का प्रबन्ध 
किया गया । 


सांस्कृतिक गतिविधियां 


इस वर्ष अनेक संंस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओ्रों को देने के लिए 
५,४५४, ५६० रुपये के अनुदान स्व्रीकृत किए गए | साथ ही साहित्य और कला 
से प्रसिद्धि प्राप्त लगभग २०६ व्यक्तियों को, जिनकी स्थिति आजकल अच्छी 
नहीं है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई । 
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आ्राधुनिक भारतीय भाषाएं 

आवुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक योजना बनाई जा 
रही है। अन्य कार्यो के अलावा, इस योजना के अ*तर्गत विश्वकोषों, जान पुस्तको, 
द्विभापी अथवा कई भाषाओं के शब्दकोषों, पुरूनी पाण्डुलिपियों या दुर्लभ 
पुस्तकों, सूची-पत्रों और ग्रन्थ-सूचियों, अंग्रेज़ी-भारतीय भाषाओं के शब्द- 
कोषों तथा विज्ञान और संस्कृति पर लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन किया 
जाएगा। अंग्रेजी में एक विश्वकोष तेयार करने का विचार कियाजा रहा 
है जिसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा । भारत का इतिहास लिखने 
का भी विचार किया जा रहा है।इस वर्ष इस योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए २ लाख ३२ हजार रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमे से 
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७५,४०० रूपये ३१ जनवरी, १६५६ तक दिए जा चुके थे । 


संग्रहालय 

इस वर्ष हैदराबाद का सालारजग संग्रहालय एक राष्ट्रीय संग्रहालय 
में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय मे प्रदर्शनीय वस्तुओं को सजाने 
के लिए भारत सरकार ने एक अमरीकी विशेषज्ञ, डा० लोथर विट्टे बोर्ग, की 
सेवाएं प्राप्त कर ली है। आशा है कि इस संग्रहालय की इमारत ३० जून, १६९५९ 
तक पूरी हो जाएगी। 


स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास 

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने का कार्य डा० ताराचन्द के सुपुर्द 
किया गया है| प्रस्तावित पुस्तक के तीन खंडों में से प्रथम खंड इस वर्ष 
प्रकाशित होने की आशा है । 


टेगोर जन्म-दइताब्दी समारोह 

मई १९६१ में कवि रवीन्धनाथ टेगोर की जन्म-तिथि को उचित ढंग 
से मनाने के लिए साहित्य भ्रकादेमी ने टैगोर जन्म-शताब्दी समिति की स्थापना 
की है । साहित्य अकादेमी टैगोर साहित्य को ८ खंडों में प्रकाशित करने 
का कार्य पहले ही अपने हाथ में ले चुकी है। 


प्रातत्व 
आलोच्य वर्ष में बहुत-से उत्कीर्ण लेखों का परीक्षण और कितने ही 
मन्दिरों का सर्वेक्षण किया गया। उड़ीसा में रत्नगिरी, बम्बई में लोथल और 
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मेरठ के पास उखलीना में खुदाई के काम को बढ़ाने का प्रबन्ध किया गया है । 
नागार्जुनकोण्डा में भी खुदाई के कार्य में प्रगति जारी रही। 


राष्ट्रीय प्रन्थ सूची 5 

भारतीय टाप्ट्रीय ग्रन्थ सूची का प्रथम अंक १५ अगस्त, १६४८ को प्रका- 
शित हो गया जो अक्तूबर १६५७ से दिसम्बर १६५७ तक की अवधि से सम्बन्धित 
है । इसका दूसरा अंक भी, जो जनवरी १६५८ से मार्च १९५८ तक की अवधि 
से सम्बन्धित है. प्रकाशित हो गया है । 


वदेशिक सांस्कृतिक सम्बन्ध 


इस वर्ष भारत और ग्रन्य देशों के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए इस मंत्रालय के सांस्कृतिक बैदेशिक प्रभाग ने अनेक कार्य किए। 
संयुक्त अरब -गणराज्य के साथ सास्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की दृष्टि से 
एक समझौता किया गया तथा ईरान, पोलेण्ड और रूसमानिया के साथ पहले 
किए गए समझौतों का अनुसमर्थन किया गया । विदेशों में स्थित सांस्कृतिक 
सम्बन्ध बढ़ाने का काम करने वाली लगभग २४ संस्थाओं को वित्तीय सहायता 
भी दी गई । 


जापान के हिन्दी तथा संस्कृत के दो विद्यार्थियों को इस वर्ष भारत की 
मुफ्त यात्रा के रूप में पुरस्कार दिए गए। इसी प्रकार के पुरस्कार रूस, पोलेण्ड, 
मंगोलिया, चीन और चेकोस्लोवेकिया के ५ भारतीय भाषा सीखने वाले 
विद्याथियों को दिए गए | एक इजराइली छात्र को भी पूना विश्वविद्यालय में 
अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी गई । 

दिल्‍ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी-गृह के निर्माण के लिए ३ लाख 
रुपये की स्वीकृति दी गई है । इस बीच, दिल्ली और कलकत्ते में किराए के 
मकानों में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास बना दिए गए है । आलोच्य वर्ष में रूस, पोलैण्ड, 
चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया, नेपाल और अफगानिस्तान को सास्क्ृतिक प्रति- 
निधि मण्डल भेजे गए तथा अन्य देशों से भी प्रख्यात विद्वान, पत्रकार, 
विश्वविद्यालय प्रोफेसर, कलाकार, नतंक और गायकों के प्रतिनिधि मण्डल 
भारत आए । 


वेज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां 


वेज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा 
देश में सांस्कृतिक कार्यो छो प्रोत्साहित करने के निमित्त इस वर्ष भी 
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छात्रवृत्तियां दी जाती रही । विदेशी सरकारों और संस्थाओं हारा सांस्कृतिक, 
वैज्ञानिक, तकनीकी और इंजीनियरी' के विषयों पर दी गई छात्रवृत्तियों का भी 
उपयोग किया गया | साथ ही भारत सरकार ने भी कुछ विदेशियों को छात्र- 
वृत्तियां दी । « 


यारस्परिक छात्रवृत्ति योजनाएं 


१६५८-५६ में इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न देशों के छात्रों को विज्ञान, 
तकनीकी शिक्षा और ललित कलाझओं के अध्ययन के लिए २० छात्रवृत्तियां 
दी गई । इसके अलावा, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशो के ८४ विद्या- 
थियों ने, जिन्हें छात्रवृत्तियां दी गई थीं, भारत मे विभिन्न संस्थानों में प्रवेश 
लिया । 


कन्द्रीय समुद्र-पार छात्रवृत्ति योजना 


इस योजना का उद्देश्य देश में अ्ध्यापत और अनुसन्धान का स्तर ऊचा 
करना है। इसके अन्तर्गत १६५८-५६ में १७ छात्रवृत्तियां दी गई। 


संघीय क्षेत्र समुद्र-पार छात्रवृत्ति योजना 


६ संघीय क्षेत्रों के विद्याथियों को ५ छात्रवृत्तिया देने की योजना इस वर्ष 
भी जारी रही । इनमें से दो विद्यार्थी फरवरी १६५६ में बाहर गए । 


भारत-जर्मत औद्योगिक सहयोग योजना 


इस योजना के अन्तर्गत जर्मनी में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए चुने गए २५ विद्यार्थियों में से २३ विदेश जा चुके है। २५ विद्या- 
थियों को जमंनी में बिना फीस दिए पढ़ने की सुविधा दी गई है। १६५६-५७ 
में इस योजना के अन्तर्गत जर्मन उद्योगों में शिक्षण प्राप्त करने के लिए ८० 
स्थान प्रस्तावित किए गए थे जिनके लिए ३५ व्यक्तियों का चुनाव किया 
गया था। इनमें से ३१ जर्मनी जा चुके है और ४ प्रतीक्षा कर रहे है। इस वर्ष 
बाकी की ४५ छात्रवृत्तियों के लिए भी चुनाव कर लिया गया है । 


सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियां 

इस योजना के अन्तर्गत भारत की विभिन्न नृत्य प्रणालियों, नाटक, फिल्‍म 
और ललित कलाश्रों जैसे सांस्कृतिक विषयों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती 
है । इस वर्ष विभिन्न सांस्क्रतिक विषयों के अध्ययन के लिए ४६ व्यक्तियों को 
चुना गया । - ह 


१२४ 


सूचना और प्रशासन 


पृववर्ती शिक्षा और अनुसन्धान मंत्रालय के विभाजन के बाद एक 
ब्यूरो पुस्तकालय की स्थापना की गई । विभागीय प्रकाशनों से सम्बद्ध एक 
प्रकाशन यूनिट भी प्रारम्भ किया गया है जिसने सांस्कृतिक विषयों पर कई 
पुस्तिकाएं प्रकाशित की हूँ। 


ग्राणविक शक्ति 
आणविक शक्ति आ्रायोग 


१ मार्च, १६५८ को भारत सरकार द्वारा एक नए आणविक हाक्ति आयोग 
की स्थापना की गईं जिसने २३ जून, १६५८ से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया 


है । 


ग्राणविक बिजली कार्यक्रम 


१९५७-४८ में भारत में आणविक बिजली के आर्थिक पहलू पर प्रारम्भ 
किया गया अध्ययन इस वर्ष भी जारी रहा। झणविक दक्ति के शान्तिकालीन 
उपयोगों को ध्यान में रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १ 
लाख किलोवाट क्षमता का एक आणविक बिजली घर बनाने की योजना है। 
इस कार्यक्रम पर लगभग २४५० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। २,५०,००० 
किलोवाट क्षमता के एक आणविक बिजली घर के अ्रविलम्ब निर्माण का भी निश्चय 
किया गया है । 


आणविक शक्ति प्रतिष्ठान, द्राम्ब 


इस वर्ष कनाडा-भारत रिएक्टर के पूर्वी भाग पर किए जाने वाले कार्ये 
में काफी प्रगति हुई | रिएक्टर को रखने के लिए एक बड़ी इमारत के निर्माण 
का कार्य भी प्रारम्भ किया गया । कुछ अन्य इमारते भी बत कर तैयार 
हुई । 

इस प्रतिष्ठान के लिए वेश्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती जारी 
रही । १५२ प्रशिक्षाथियों में से १४६ को विशेष प्रशिक्षण समाप्त करने के 
बाद काम पर लिया गया। अगस्त १६५८ में प्रतिष्ठान के प्रशिक्षण स्कूल में 
१७३ नए प्रशिक्षार्थी भर्ती किए गए, जिनमें से दो बर्मा से आए है। इस 
समय इस प्रतिष्ठान में वेज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की सख्या लगभग 
8६५० है। 


१०४ 


आणविक भटिठ्यां 
अप्सरा 


अप्सरा भारतवप की प्रथम आणविक भट्ठी है। इसमें इस वर्ष २,६१,००० 
किलोवाट बिजली पैदा करने का कार्य पूरा किया गया । कम समय तक रहने वाले 
आइसोटोपो' के अलावा इस वर्ष रेड्ियो-फास्फोरस और रेडियो-आझ्रायोडीन 
का भी निर्माण किया गया | साथ ही भौतिक विज्ञान से सम्बन्धित कई अन्य 
प्रयोगों में भी मनोरंजक परिणाम प्राप्त किए गए। 


जीरो झागविक भदंठी (ज्ञरलीना) 


इस वर्ष इस भट्ठी पर भी सफल कार्य हुआ | इसकी इमारत १६५६९ के 
मध्य तक पूरी हो जाने की सम्भावना है। 


कनाडा-भारत आणविक भट्ठी 

इस भट॒ठी का फौलादी खोल मई १९४५८ में बन कर तैयार हो गया । 
आशा है कई अन्य भाग भी मार्च १९५९ तक बन कर तैयार हो जाएंगे 
तथा यह भट्ठी मार्च १६६० तक चालू हो जाएगी। 


यू रेनियम धातु संयन्त्र 
इस वर्ष एक यूरेनियम धातु संयन्त्र बन कर तैयार हो गया है।इस 
संयन्त्र का उत्पादन ६० करोड़ टन कोयले से पैदा होने वाली शक्ति के बराबर होगा । 


इंधन उत्पादन संयन्त्र 


इस संयन्त्र की इमारत इस वर्ष लगभग बन कर तैयार हो गई है। आशा 
है यह संयन्त्र १६५६ के अन्त तक चालू हो जाएगा। 


आणविक खनिज पदार्थ विभाग 


इस वर्ष यूरेनियम के भण्डार का पता लगाने तथा उसकी सम्भावनाओं 
के विकास काये में पर्याप्त सफलता मिली। अरावली और सिहभूमि स्थित तांबे 
की पट्टियों का वैमानिक सर्वेक्षण किया गया। अन्य कई राज्यों में भी यह 
काम जारी रहा तथा कश्मीर राज्य में पहली बार प्रारम्भ किया गया। आशा है 
कई राज्यों में यूरेनियम की पट्टियां मिलेगी। 


दक्षिण भारत के कई स्थानों पर मोनेजाइट, र॒यूटाइल, इलमेनाइट और 


जिरकोन मिश्रित खनिज पदार्थ प्राप्त हुए है। उड़ीसा और छतरपुर में भी 
काफी मात्रा में खनिज पदार्थों का पता लगा है। 


१५६ 


कॉस्मिक किरण प्रयोगशाला 

बहुत दिनों से कश्मीर के गुलमग्गे-अफरवात क्षेत्र में एक कॉस्मिक 
किरण प्रयोगशाला बनाने पर विचार किया जा रहाथा। हाल ही में दो जेक 
इंजीनियरों ने एक रस्सी कौ पुल बनाने के लिए इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। 
उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । आशा है कि “बेस प्रयोग- 
शाला १६५९ में बन कर तैयार हो जाएगी । 


१९. सूचना और प्रसारण 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत अनेक इकाइया हूँ जिनके माध्यम 
से यह अपना कार्य करता है । प्रचार कार्य करने के अलावा, यह मंत्रालय जन- 
साधारण को प्रशिक्षित और जानकारी सुलभ करता है। १६५८-५६ में इस 
मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों में विस्तार हुआ । 


आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) 
विस्तार कायें 


१९५८-५६ में कई योजनाएं पूरी हुई श्र कई अन्य योजनाओं के 
सम्बन्ध में कार्य आ्रारम्भ किया । इस वर्ष लखनऊ में १० किलोबाट 
शक्ति का एक शार्ट बेव ट्रांसपीटर, कटक में २० किलोवाट शक्ति का एक मीडियम 
वेब' ट्रांसमीटर तथा हैदराबाद और भोपाल में १० किलोवाट शक्ति का एक-एक 
शार्ट वेव ट्रांसमीटर चालू किया गया। इनसे क्रमशः उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आझांध्न 
प्रदेश और मध्य प्रदेश मे कार्यक्रम सुनने में बड़ी सुविधा होगी । ये सभी ट्रांसमीटर 
कोलम्बो योजना के श्रन्तरगंत आस्ट्रेलिया से प्राप्त हुए थे। सितम्बर १६५८ में 
मद्रास (द्वितीय चरण) और कलकत्ता (प्रथम चरण ) केन्द्रो मे बनाए गए स्थायी 
स्टूडियो से ब्राडकास्ट शुरू हो गए । भोपाल में भी समाचार बुलेटिन तथा दूसरे 
अखिल भारतीय कार्यक्रमों को ग्रहण और रिलरे करने के उद्देश्य से एक स्थायी 
रिसीविंग सेंटर स्थापित किया गया । 

इस वर्ष जो और महत्व के कार्य पूरे हुए, उनमें एक तो दिल्‍ली में आकाश- 
वाणी से विदेशों के लिए कीर्यक्रमों के प्रसारण हेतु १०० किलोंवाट शक्ति के 
एक शार्ट वेव टद्रांसमीटर तथा समाचार तथा विदेशी श्रोताझ्ों के कार्यक्रम के प्रसा- 
रण के लिए दो २० किलोवाट शक्ित के हार्ट बेव ट्रांसपीटर की स्थापना उल्लेख- 
नीय है । 


१५७ 


टेलीविज्ञन 


दूसरी योजना के अन्तर्गत दिल्‍ली में एक परीक्षणात्मक टेलीविजन यूनिट 
स्थापित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य जन-सम्पर्क की दृष्टि से इस माध्यम के 
महत्व का मूल्यांकन करना, कृतिपय तकनीकी अनुसश्धान करना तथा इस कार्य 
के लिए आकाशवाणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस  परीक्ष- 
णात्मक टेलीविजन यूनिट के लिए जिन यन्त्रों आदि की आवश्यकता है उनमे से 
अधिकांश इस वर्ष प्राप्त हुए, और उनके सम्बन्ध में परीक्षण जारी है । 


वाद्य-वुन्द संगीत 


आकाशवाणी वाद्य-वुन्द ने इस वर्ष भी परम्परागत 'रागों, लोक-धुनों और 
भाव-संगीत के आधार पर संगीत-रचना का कार्य जारी रखा। भाव-सगीत 
के क्षेत्र में इस वर्ष की दो प्रमुख संगीत रचनाएं है ज्योतिर्मय/ तथा शाक्रुन्त- 
लम्‌ । ज्योतिर्मय' में भगवान बुद्ध का जीवन अभिव्यंजित है तथा दूसरी 
रचना का आधार कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” है । 
इस वर्ष की एक उल्लेखनीय बात यह 'रही कि नई वाद्यवृन्द रचनाएं प्रस्तुत 
करने के लिए अतिथि झ्रामन्त्रित किए गए 


विविध भारतो 


ग्राकाशवाणी के इस पंचरंगी कार्यक्रम को अक्तूबर में पूरा एक साल हो 
गया । इसी अवसर पर विविध भारती में कर्नाटक संगीत की एक सभा का 
प्रसारण भी प्रारम्भ किया गया । 


हि. 


संगीत सम्मेलन 


यह वाषिक सम्मेलन १६४५८ में २ से ८ नवम्बर तक मनाया गया । इस 
संगीत सम्मेलन में १७० कलाकारों ने भाग लिया। सब मिला कर हिन्दुस्तानी 
संगीत की ५ सभाएं तथा कर्नाटक संगीत के २४ कार्यक्रम हुए । 


इस वर्ष रेडियो संगीत सम्मेलन के बाद सुगम संगीत की भी अनेक बेठकें 
हुई । ये कार्य क्रम ग्राकाशवाणी के सभी स्टेशनों द्वारा विशेष रूप से तंयार 
की गई रचनाओं के आधार पर प्रस्तुत किए गए ।*इसके अ्रतिरिक्त, नवोदित 
कलाकारों के लिए भी एक संगीत प्रतियोगिता हुई । इस वर्ष इसमें 
१,३०० कलाकारों ने भाग लिया । इनमें २१ बालकों और बालिकाश्रों को 
पारितोषिक दिए गए । 


श्श्द 


भाषित कार्यक्रम 


आकाशवाणी से प्रति वर्ष अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में दस हजार से 
अधिक वार्ताएं प्रसारित की जाती है । इन वार्ताशों के विषय स्थानीय, प्रादेशिक 
और राष्ट्रीय महत्व के होते डै । इसमें भविष्य के निर्माता शीर्षक वार्ताक्रम 
विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें आज के भारतीय युवक को प्राप्त अवसरों का 
विचारपूर्ण विश्लेषण किया गया। इसी प्रकार भारतीय भाषाएं : एक संगति' 
क्रम में भारत की भाषाओं की आधारभूत एकता की ओर ध्यान दिलाया गया । 
तीसरे वार्ताक्रम इतिहास की चेतावनी' में इतिहास की उन सीखों की चर्चा की 
गई जो आज की समस्याओं के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पटेल 
स्मारक व्याख्यानमाला' में भारत में शिक्षा सम्बन्धी पु्ननिर्माण' विषय पर तीन 
भाषण हुए । लाड स्मारक व्याख्यानमाला' के श्रन्तर्गत बम्बई केन्द्र से मराठी 
सन्‍्त-साहित्य के विभिन्न पहलुओं की विवेचना प्रसारित की गई । 


म्राकारवाणी और पंचवर्षोय योजना 


आकाशवाणी के भाषित का्यतक्रमों में पंचवर्षीय योजना के प्रचार-कार्य को 
भी समृचित महत्व दिया गया । सब मिला कर इस वर्ष योजना के बारे में 
२,०१७ वार्ताएं, ४८५५ संवाद, १६१ भेंल-वार्ताएं, ७६ कविताएं, ३३ परि- 
सवाद, ५७ नाटक और प्रहसन, ५०६ मनोरंजक कार्यक्रम, और ७६० वाद- 
विवाद विभिन्न भाषाओं में प्रसारित किए गए । 


नाटकों, रूपकों और गेय नाटकों के अखिल भारतोय कार्यक्रम 


आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से नाटकों, रूपको और गेय नाटकों के अखिल 
भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाते है । इन कार्यक्रयों में सामुदायिक विकास 
हिन्दुस्तान मशीन टुल्स फेक्टरी', 'कंडला बन्दरगाह', चित्तरंजन रेल इंजन 
कारखाना झादि विषय उल्लेखनीय है । इनके अ्रतिरिक्त, कद्मीर--देश और 
जनता" शीर्षक से कई रूपक प्रसारित किए गए। त्यागराज-कृत नौका चरितम्‌' 
के अतिरिक्त, इस वर्ष रासलीला', शिल्पाधिकारम्‌! और गीत शंकरम्‌' आदि 
गेय नाटक भी प्रसारित किए गए । 


शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 


इस वर्ष विद्वविद्यालयों के लिए प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की 
पुनव्यवस्था की गई । विश्वविद्यालयों को समूहों में बांट कर क्षेत्रीय. इकाइयां 
बना दी गई है । इन कार्यक्रमों के आयोजन और प्रसारण में आकाशवाणी को 
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सलाह देने के लिए परामर्श मंडल भी बना दिए गए है, जिनके अध्यक्ष प्रत्येक 
समूह के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति है । 

स्कूलों के विद्याथियों के लिए अब २१ स्टेशनों से कार्यक्रम प्रसारित किए 
जा रहे है । ३१ अगस्त, १६५८ को स्कूल लाइसेंसो की संख्या १०,७४१ थी । 
इस प्रकार एक बर्ष में १,२६४ सेटों की वृद्धि हुई । 


समाचार प्रसारण (न्यूज़ सविस) 

इस वर्ष के दौरान उद के बुलेटिन दिल्‍ली, लखनऊ और इलाहाबाद केन्द्रों 
से भी रिले किए जाने लगे । हिन्दी समाचार बुलेटिनों में सुधार करने के 
उद्देश्य से इस वर्ष दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हूँ | अरब हिन्दी के बुलेटिन 
एक हिन्दी सम्पादक, समाचार सामग्री से सीधे तेयार करता है । इन बुलेटिनों मे 
जो शब्द आम तौर पर व्यवहार में आते हैं, उनके हिन्दी पर्यायों का एक शब्दकोप 
तैयार किया जा रहा है, जो अ्रब पूरा होने ही वाला है । 


रेडियो रखनेवालों की संख्या में वृद्धि * 

३१ अक्तूबर, १६५८ को देश भर के रेडियो लाइसेसों की सख्या १४,७६,४८२ 
थी। यह संख्या पिछले वर्ष से लगभग १,६४,००० अधिक है। प्रति मास औस- 
तन जितने लाइसेंस दिए गए, उनमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई । जहां १६५१ 
में प्रति मास १२,५०० लाइसेंस दिए जाते थे, वहां १६५६, ४९४७ और 
१६४५८ में प्रति मास क्रशः १६,०००, १९,००० और २२,००० लाइसेंस दिए गए। 


१ नवम्बर, १६५८ से लाइसेसो की एक नई व्यवस्था लागू की गई, 
जिसके अनुसार अब प्रत्येक सेट के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेना जरूरी हो 
गया है। इससे पहले एक श्रवण स्थान पर एक से अधिक सेटों के लिए एक ही 
'लाइसेंस काफी होता था । 

कम आमदती वाले लोगों के लिए श्रवण सुविधाएं सुलभ करते की एक 
योजना नई दिल्‍ली में सेवानगर में प्रयोग में लाई गई । प्रयोग के रूप में १०० 
'घरों को एक-एक लाउड-स्पीकर दिया गया, जिस' पर एक केन्द्रीय रिसीविग 
स्टेशन से कार्यक्रम पहुंचता है । इसके भ्रतिरिक्त, इस योजना को लोदी कोलोनी 
तथा उसके आस-पास के इलाकों में भी चालू करने का निरचय किया गया। 


'सामुदायिक श्रवण योजना 


केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत ३१ मार्च, 
१९५८ तक विभिन्न राज्यों भौर केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों को ३६,६६१ सामुदायिक 
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रेडियो सेट दिए जा चुके हैं। १९५८-५९ में इसी तरह के १०,८६० और सेट 
देने की व्यवस्था कीं गई । इनमें से ६,१७० सेट १५ जनवरी, १६५६ तक 
प्रदान किए गए | 
स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल हु 

इंजीनियरिंग ट्रेनिय सकल स्थापित करने के कार्यक्रम को इस वर्ष कार्यान्वित 
किया गया। यह स्कूल आकाशवाणी में स्थापित किया गया है, जिसका 
उद्देय एक तो नए भरती होने वाले ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना 
है जिन्हें रेडियो इंजीनियरिंग का पर्याप्त व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान 
नहीं है, तथा दूसरे, इंजीनियरों के लिए रिफ्रेंशर कोर्सों की व्यवस्था 
करना है । 


गीत और नाटक विभाग 


गीत और नाटक विभाग का कार्य नाटक, नृत्य-नाटक (बैले) और लोक- 
गीत के माध्यम से पंचवर्षीय योजना का प्रचार करना है। १६४८ में देश 
के विभिन्न भागों में ६२४ नाटक अभिनय, ७५ कवि-सम्मेलन और लोकलनुृत्य 
तथा ४०३ हरिकथा, बड़-कथा, दस-कथिया, कठपुतली नाच, गेय नाटक और 
कव्वाली आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । मई-जून, १६४५८ में 
तृतीय ग्रीष्म नाटक समारोह हुआ । इस अवसर पर प्रसिद्ध व्यवसायी कलाकार 
मंडलियों तथा शौकिया कलाकारों के दलों ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाओ्रों के 
नाटक और व्यंग्य रूपक प्रस्तुत किए। इस वर्ष गीत और नाटक विभाग का एक 
और महत्वपूर्ण काम नृत्य-समारोह गंगावतरण' का प्रस्तुत करना था, जिसमें 
पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास का सजीव चित्रण 
हुआ । प्रचार के उद्देय से एक नए कठपुतली नाटक गगन सवारी” का प्रयोग 
शुरू किया गया । 


चलचित्र विभाग (फिल्म्स डिवीज़न ) 


जन-साधारण को शिक्षित करने के उद्देश्य से चलचित्र विभाग भारत सरकार 
की ओर से समाचार-चित्र (न्यूज़ रीलें) और वृत्त चित्र (डाकुमेंटरी फिल्में) 
बनाने और वितरित करने की व्यवस्था करता है। यह विभाग अधिकांश फिल्म 
स्वयं बनाता है लेकिन कुछ फिल्में गैर-सरकारी निर्माताश्रों से भी बनवाई जाती 
हैं। महत्वपूर्ण और सामयिक बातों के समाचार-चित्र तेयार करने आदि का 
महत्वपूर्ण का्ये भी इसी विभाग के जिम्मे है । 
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बा 


अप्रेल-दिसम्बर, १६५८ की अवधि में इस विभाग ने अपनी टुकड़ियों 
द्वारा ५६ फिल्में तथा स्वीकृत निर्माताओं द्वारा १३ फिल्में ठेके पर तैयार 
करवाई । ३१ दिसम्बर, १६९५८ को चलचित्र विभाग में ११० फिल्में बन 
रही थी तथा ३८ फिल्में स्वीकृत निर्माताओ्रों से ठेके पर तैयार करवाई जा 


रही थी । जे 


चलचित्र विभाग ने १ नवम्बर, १९५८ से गांधी जी पर भी फिलल्‍मे तैयार करने 
का काम आरम्भ कर दिया है और एक पूरी फिल्‍म बन रही है । 


केन्द्रीय फिल्‍म सेंसर बोड 

अप्रेल-दिसम्बर, १६५८ तक की अवधि में केन्द्रीय फिल्‍म सेंसर बोर ने 
२,१२० फिल्मों की जांच की । बोर्ड ने १,४०४ विदेशी फिल्मों को यू” प्रमाण- 
पत्र और १०१ विदेशी फिल्‍मों को ए' प्रमाण-पत्र दिए। ५७ फिल्मों को प्रमाण- 
पत्र देने से इन्कार कर दिया गया । इनमें से ४० फिल्में विदेशी और १७ भारतीय 
थीं। बोर्ड ने ६४७ फिल्मों को शिक्षाप्रद फिल्में करार दिया । 


बाल फिल्म संस्था 
१९४८ में इस संस्था ने स्काउट कंम्प' तथा हरिया' नामक दो फीचर 
फिल्में तथा गंगा की लहरें! और गुलाब का फूल” नामक दो संक्षिप्त फिल्में 
बनाईं । 
इस संस्था ने पंचतन्त्र की कथा पर एक फिल्‍म तैयार करने और यात्रा 
पर एक पूरी फिल्‍म तैयार करने का काम भी हाथ में लिया । 


फिल्‍म समारोह 

१९४८ में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म समारोहों में भारतीय फिल्में भी 
दिखाई गई । इनमें से पाथेर पांचाली, दो आंखें बारह हाथ, मदर इण्डिया, अपरा- 
जित, आपरेशन खेड्डा, स्टार्स मेन हैज्ञ मेड, तथा बिज़ी हैण्ड्स चित्रों को पुरस्कार 
मिले । 
फिल्‍मों को राजकीय पुरस्कार 

अप्रैल १९५८ में जिन फिल्मों को राजकीय पुरस्कार मिले उनमें ये उल्लेखनीय, 
हैं: दो आंखें बारह हाथ (हिन्दी ), आंधारे आलो (बंगाली ), मदर इण्डिया (हिन्दी ), 
ए हिमालयन टेपेस्ट्री, मांडू, घरती' की झंकार, हम पंछी एक डाल के (हिन्दी) 
तथा जन्म तिथि (बंगला) । 
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फिल्म इंस्टीद्यूट 

इस वर्ष सरकार ने एक फिल्‍म इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की स्वीकृति दी। 
आशा है कि यह इंस्टीट्यूट १६५६ में कार्य आरम्भ कर देगा । फिल्म इंस्टी- 
ट्यूट फिल्‍म निर्माण के विश्रिन्न पहलुओ्रों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 
स्थापित किया गया है । 


फिल्‍म निर्यात वृद्धि 


इस वर्ष फिल्‍मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म निर्यात 
वृद्धि समिति की स्थापना की गई । फिल्‍म निर्यात को बढ़ावा देने के कार्यक्रम 
के अन्तर्गत नई दिल्‍ली में होने वाली भारत १९५४८: प्रदर्शनी में एक फिल्म पैवि- 
लियन की भी स्थापना की गई । 


पत्र सूचना कार्यालय 


पत्र सूचना कार्यालय भारतीय और विदेशी अखबारों और पत्रकारों को 
भारत सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं आदि उपलब्ध करने की व्यवस्था 
करता है। ये सूचनाएं अंग्रेज़ी और १२ भारतीय भाषाओ्रों में दी जाती है । 
इसके अ्रतिरिकत, यह कार्यालय सरकार को भी उसकी नीतियों और कार्यों के 
बारे में समाचार-पत्रों की राय और दीक़ा-टिप्पणियों की जानकारी 
कराता है । 


पत्र सूचना कार्यालय की रक्षा शाखा, रक्षा मंत्रालय और सेनाझ्रों 
के सम्बन्ध में प्रचार-कार्य के लिए इस कार्यालय के एक अंग के रूप में काम करती 
है । इसके अतिरिक्त, € भाषाओं में सैनिक समाचार का प्रकाशन तथा 
सेनापझ्ों के लिए रेडियो कार्यक्रम चलाना भी इस शाखा का काम है। 
कार्यालय की एक टुकड़ी सामुदायिक योजना प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क कार्य 
की देखरेख करती है और अन्य माध्यमों द्वारा उसका जो प्रचार होता है, उसमें 
मेल मिलाती है। इसी प्रकार कार्यालय की जो टुकड़ियां खाद्य और क्ृषि मंत्रालय 
तथा योजना आयोग से सम्बद्ध हैं, वे विभिन्न माध्यमों द्वारा होने वाले 
उनके प्रचार कार्यों में समन्वय करती हैं । जो टुकड़ी रेल मंत्रालय से सम्बद्ध 
है, वह इंडियन रेलवेज़' नामक पत्र के प्रकाशन की देखरेख भी करती है । 


पत्र-संवाददाता 


वर्ष के अ्रन्त में दिल्‍ली में भारतीय और विदेशी पत्रों के १६५ संवाददाताओं 
को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त थी। इनमें ८१ संवाददाता भारतीय समाचार- 
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श् 


पत्रों के, ७३ संवाददाता विदेशी समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों और फीचर 
सिडीकेटों तथा ८ टेलीविजन ब्राडकास्टिग संस्थाओं के प्रतिनिधि थे । 

इस वर्ष मलय, पोलेण्ड, स्विट्जरलेण्ड और दक्षिण वियतनाम के पत्र- 
प्रतिनिधि भी भारत में काम करने लगें। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष १२३ विदेशी 
पत्रकार भारत आए, जिन्हें सुविधाएं दी गई । 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 


इस वर्ष भारत में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । इनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बेक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त 
निगम की बैठक उल्लेखनीय हैं । ये सम्मेलन पहली बार एक एशियाई देश में हुए 
और इन सम्मेलनों में पिछड़े देशों को और अधिक आश्थिक सहायता देने पर जोर 
दिया गया । इन सम्मेलनों के महत्वपूर्ण निश्चयों का काफी प्रचार किया गया । 


भारतीय भाषाओं में सूचनाएं 


इस वर्ष जयपुर में एक शाखा कार्यालय खोला गया, जिससे इस कार्यालय द्वारा 
हिन्दी में सूचनाएं देने के काम में और विस्तार हुआ । 


इस वर्ष दिल्‍ली की हिन्दी टुकड़ी ने ६,०१५ तथा उर्दू टुकड़ी ने ४,६८५ 
सूचनाएं समाचार-पत्रों को भेजीं । 
विशेष लेख 

इस वर्ष ३२८ विशेष लेख वितरित किए गए । इनमें से १७७ लेख विकास 
और संस्कृति सम्बन्धी गतिविंधियों के बारे में थे। इस वर्ष दो नई लेखमालाएं 
भी आरम्भ की गई---( १) “भारत के जीवन की झांकी! और (२) योजना की 
सफलता आपकी सफलता हैं । 
सूचना केन्द्र 

इस वर्ष बम्बई, नागपुर और राजकोट में ३ नए सूचना केन्द्र खोलें गए । 
एर्नाकुलम और शिलांग में सूचना केन्द्र खोलने की स्वीकृति भी दी गई । 
प्रकाशनीय सामग्री का वितरण 


पत्र सूचना कार्यालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के ३० 
अवसरों पर विशेषांक निकालने के लिए समाचार-पत्रों की सहायता की और 
उन्हें बहुत-से विषयों पर अनेक प्रकार की सामग्री दी, जिनमें सचित्र लेख भी 
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थे। इस वर्ष ५३५ सरकारी प्रकाशन और नीली पुस्तकें (ब्ल्यू बुक) समाचार- 
पत्रों की जानकारी और संदर्भ तथा संपादकीय समीक्षा के लिए दी गईं । 


प्रकाशन विभाग 


प्रकाशन विभाग लोकप्रिय पुस्तिकाओों, पत्रिकाओं, चित्र-संग्रहों भ्रादि के 
निर्माण, प्रकाशन, वितरण और विक्रय के लिए उत्तरदायी है | इनसे देश 
तथा विदेश दोनों में सामान्य जनता को भारतवासियों तथा उनकी 
संस्कृति, सरकार की गतिविधियों, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और 
देश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति के विषय में अधिकृत जानकारी 
उपलब्ध होती है। ये प्रकाशन अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओ्रों में प्रकाशित 
किए जाते हैं । 


पत्रिकाएं 


प्रकाग्नन विभाग ने १६५७ में जो २० पत्रिकाएं प्रकाशित कीं, उनमें से 'ए० 
आई० आर० सेलेक्शन्स” (अंग्रेज़ी) तथा प्रसारिका' (हिन्दी) नामक दो त्रैमासिक 
पत्रिकाओं का प्रकाशन खर्चे कम करने की दृष्टि से १६५८ की प्रथम तिमाही 
से बन्द कर दिया गया । इन दो त्रेमासिक पत्रिकाओं के स्थान पर श्रंग्रेज़ी 
तथा हिन्दी में आकाशवाणी की चुनी हुई वार्ताओं के वार्षिक संग्रह प्रकाशित 
करने का निरचय किया गया है । पहली तिमाही में तीन नई पत्रिकाओं का 
प्रकाशन आरम्भ किया गया : इंडियन इन्फर्मेशन', भारतीय समाचार' 
तथा मेट्रिक मेज़से । प्रथम दो पत्रिकाओं में सरकार की मुख्य गतिविधियों 
तथा नीति विषयक घोषणाशं का संक्षेप में उल्लेख रहता है जिनमें देश के 
विकास कार्य भी सम्मिलित रहते हैं। तीसरी पत्रिका में भारतीय माप-तोल के 
विभिन्न पहलुझों पर प्रकाश डाला जाता है और इसके द्वारा सामान्य जनता को 
माप-तोल की पुरानी प्रणाली के स्थान पर नई प्रणाली के उपयोग आदि के विषय 
में विस्तार के साथ समझाया जाता है । इसी तिमाही में इस विभाग ने विदेशी 
श्रोताओं के लिए अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, पदतो, तिब्बती, चीनी तथा बर्मी 
भाषा में इण्डिया कालिग' शीर्षक से ७ कार्यक्रम-पत्रिकाञ्रों का प्रकाशन भी 
आरम्भ किया । न्‍ 


जुलाई १६५८ से मेट्रिक मेजर्स' (अंग्रेज़ी) के हिन्दी संस्करण मेट्रिक माप- 
तौल' का प्रकाशन आरम्भ हुआ । दिसम्बर १६५८ से इण्डिया कालिग” शीर्षक 


कार्यक्रम-पत्रिकाशरों में इण्डोनेशियाई भाषा में भी प्रकाशन आरम्भ हुआ । ट्रैवलर 
इन इण्डिया का (जिसका प्रकाशन पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 
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१६५७ में आरम्भ किया गया था) विस्तार किया गया और इसमें वाणिज्यिक 
विज्ञापन भी दिए जाने लगे । 


पुस्तक तथा पुस्तिकाएं 

अप्रैल-दिसम्बर, १६५८ की अवधि में इस विभाग ने विभिन्न भाषाओं में 
१४३ पुस्तक-पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। इसके अलावा, अन्य १२५ पुस्तिकाएं 
छपी तथा 5८० पुस्तिकाएं तैयार हो रही थी । 

इस' विभाग द्वारा प्रकाशित निम्न तीन पुस्तकों पर दिसम्बर १६५८ में 
श्रेष्ठ मुद्रण तथा आकल्पन के लिए राजकीय पुरस्कार प्राप्त हुए---( १) इण्डिया : 
ए सूविनेर; (२) जवाहरलाल नेहरूज़ स्पीचेज (भाग ३); तथा (३) इण्डिया 
१९५८ (सन्दर्भ ग्रन्थ) । 


सामान्य प्रकाशन 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' पुस्तकमाला का अंग्रेज़ी में प्रथम खण्ड जनवरी 
१९५८ में प्रकाशित हुआ । अक्तूबर १९५८ में इस खण्ड का हिन्दी संस्करण 
भी प्रकाशित हो गया । अधिक मांग को देखते हुए प्रथम खण्ड का अंग्रेजी 
संस्करण पुनर्मुद्रित हुआ । इस पुस्तकमाला का द्वितीय खण्ड अंग्रेज़ी तथा हिन्दी 
दोनों प्रेस में हैं, तथा तृतीय और चतुर्थ खण्ड तैयार किए जा रहे हैं । 

आलोच्य अवधि में प्रकाशित महत्वपूर्ण प्रकाशनों में ये उल्लेखनीय हैं : 
(१) जवाहरलाल नेहरूज़ स्पीचेज़ (भाग ३); (२) इण्डिया १९५८ 
(सन्दर्भ ग्रन्थ); (३) न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न्स' ऐण्ड देयर एफेक्ट्स (परिशोधित 
संस्करण); (४) मौलाना आजाद--ए होमेज; (५) भारत के पक्षी; (६) 
ए पार्कंट कम्पेण्डियम आफ इण्डियन स्टेटिस्टिक्स; तथा (७) दि ग्रेट राइजिंग 
आफ १८५७ । 


योजना सम्बन्धी प्रचार 

अप्रैल-दिसम्बर, १६९५८ की अवधि में पंचवर्षीय योजना पर अंग्रेज़ी, हिन्दी 
तथा प्रादेशिक भाषाओं में ६४ पुस्तिकाएं प्रकाशित हुईं, जिनकी ५,००० से 
लेकर १,३०,००० तक प्रतियां छापी गई । 


योजना की सिद्धि, आपकी समृद्धि शीर्षक पुस्तकमाला की पुस्तिकाश्रों 
में से दो अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तैयार की जा रही हैं। ये 
पुस्तिकाएं जनता को यह ग्रवगत कराने के लिए प्रकाशित की जा रही हैं कि योजना 
के कार्यान्वित किए जांने से उन्हें क्या-क्या लाभ होंगे । 
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परययव्न सम्बन्धी प्रचार 


'अप्रैल-दिसम्बर, १६५८ की अवधि में मध्य प्रदेश, दिल्‍ली, कुल्लू तथा कांगड़ा, 
ग्वालियर, माण्ड्‌ तथा अमृतसर सम्बन्धी मार्गेदर्शिकाएं प्रकाशित की गईं । 


आकाशवाणी के प्रकाशन 


आलोच्य अवधि में अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित 
वार्ताओं के जो संकलन प्रकाशित किए गए, उनमें 'यूनिटी ऐण्ड डाइवसिटी 
आफ लाइफ--लेखक, जे० बी ० एस० हाल्डेत; बेतार नाटक' (बंगला) तथा 
साहित्य संभव (मराठी) महत्वपूर्ण है । 


नई गतिविधियां 


सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की ओर से नवसाक्षरों के लिए 
बुनियादी तथा सांस्कृतिक महत्व का साहित्य तैयार करने तथा उसके वितरण 
का काम प्रकाशन विभाग को सौंपा गया है। शआ्राशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के अन्त तक ग्राम पुस्तकालयों को १०० विभिन्न पुस्तकें दी जाएंगी जो हिन्दी 
तथा क्षेत्रीय भाषाओं में छपेंगी । अनुमान है कि सभी भाषाओं में प्रत्येक पुस्तक 
की लगभग ६०,००० प्रतियां छापी जाएंगी । 


विज्ञापन ओर दृश्य प्रचार निदेशालय 


विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की विज्ञापन और 
दृद्य प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूि के लिए एक केन्द्रीय संगठन के 
रूप में कार्य करता है । 


प्रेस विज्ञापन ध 


देश में जीवन के सभी क्षेत्रों के अधिकाधिक व्यक्तियों तक अपनी बात 
पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकाह्रों का प्रयोग करने 
की नीति को भी इस वर्ष कार्यान्वित किया गया । ३१ दिसम्बर, १६५८ तक 
कुल ७५१ समाचारपत्रों व पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए गए। इनमें से ५३६ 
समाचारपत्र भारतीय भाषाओं के थे । इस संख्या में विशेष सूविनेरों, टेलीफोन 
डाइरेक्टरियों व वाषिक पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापन सम्मिलित नहीं हैं 
जिनकी संख्या लगभग १४० है ,। 


समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं में इस वर्ष पंचवर्षीय योजना, माप-तौल की 
मेंद्रिक प्रणाली, अल्प-बचत योजना आदि के सम्बन्ध में सजावटी विज्ञापन 
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छपवाए गए । इन विज्ञापनों में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों, जैसे किसानों, औद्यो- 
गिक श्रमिकों, गृहिणियों को बताया गया हैं कि वे योजना को सफलता में 
किस प्रकार हाथ बंटा सकती हैं और इससे उन्हें क्या-क्या लाभ पहुंचेगा । 
अ्प्रैल-दिसम्बर, १६९५८ की अवधि में ४३७०सजावटी विज्ञापन दिए गए, 
जिनकी १०,६६२ आवत्तियां हुई और जो २,१५६, ७० ३ कालम-इंचों में छुपे । इसी 
अवधि में ३,२६८ विज्ञापन १६,४६५ आवृत्तियों के लिए १५,७० २ प्रकाशनों में दिए 
गए। इस प्रकार औसतन प्रति सप्ताह लगभग ४० ३ प्रकाशनों में ८५ विज्ञापन निकले । 


दृश्य प्रचार 

दृश्य प्रचार का महत्व और उपयोगिता दिन-दिन बढ़ती जा रही है । 
अतः प्रचार सामग्री तैयार करने में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। 
अप्रैल-दिसम्बर, १६५८ की अवधि में १,७४,६०,१०० प्रचार की चीज़ें छपी 
या उन्हें तैयार करने का काम हाथ में लिया गया । इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर 
जो प्रमुख प्रचार अभियान शुरू किए गए वे दूसरी पंचवर्षीय योजना से सम्बन्ध 
रखते थे; और इनमें सामुदायिक योजनाएं, माप-तौल की मेट्रिक प्रणाली, अल्प 
बचत योजना, हथकरघा वस्त्र, हस्तशिल्प की वस्तुएं, परिवार नियोजन, खाद्य 
और कृषि तथा छुम्ाछृत विरोधी श्रभियान भी सम्मिलित थे। 


बाल दिवस (१४ नवम्बर, १९५८) के अवसर पर एक विशेष पोस्टर 
छापा गया, जिसमें इस बात को प्रमुखता दी गई कि परिवार नियोजन से परिवार 
को सुखी बनाया जा सकता हैँ । इसी प्रकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय के रबी 
फसल आन्दोलन के झवसर पर भी विशेष पोस्टर निकाला गया। 


इस निदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रेस्टिजअँ और यूटिलिटी' डायरियां अधि- 
काधिक लोकप्रिय हुई हैं। १६५८ में ४७,००० प्रेस्टिज' डायरियां और १३,००० 
'इंगेजमेण्ट' डायरियां छापी गईं । 


प्रद्शनियां 

१६४८ में इस निदेशालय के प्रदर्शनी विभाग की गतिविधियों में काफी 
वृद्धि हुईें। इसकी विशेष सफलताओं में भारत १६५८' प्रदर्शनी में स्थापित 
मण्डप भारत की झांकी” उल्लेखनीय है । अप्रैल-दिसम्बर, १६९५८ में देश के 
विभिन्न भागों में ६७ प्रदर्दोनियों का आयोजन किया गया | 


पुस्तकों व सजावटी सामग्री की प्रदर्शनी. ५ 


पुस्तकों और अन्य' सजावटी सामग्री के मुद्रण व उत्तम झआकल्पन (डिज़ाइ- 
निग) के चतुर्थ राज-पुरस्कार समारोह में प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू 
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ने १६ दिसम्बर को पुरस्कार बांटे। १६५७८ में पुरस्कार की २ श्रेणियां और 
बढ़ा दी गई थीं। ये श्रेणियां डिब्बा बन्दी करने और दुकानों में लगाने व सजाने के 
इब्तहारी चित्रों की हैं । इस' प्रकार कुल २५ श्रेणियों पर पुरस्कार बांटे मए । 
इस निदेशालय ने भी कुछ पुदस्कार प्राप्त किए । 


क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत संयुक्त प्रचार कार्यक्रम के एक अंग के 
रूप में १९४३ के: अन्त में क्षेत्रीय. प्रचार संगठन की स्थापना की गई थी । इस 
संगठन ने जनता में योजना का प्रचार करने और उसे सफलता के साथ प्रा करने 
के लिए लोगों में उत्साह पैदा करने के अपने कार्य-कलापों में बिस्तार किया 
है । क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने और संगठन का निरीक्षण करने 
के लिए क्षेत्रीय प्रचार का एक पृथक्‌ निदेशालय स्थापित कर दिया गया है । 
राज्य में टुकड़ियों का निरीक्षण करने और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ 
संम्पक॑ वनांए रखने के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यालय में प्रादेशिक अधिकारी 
भी नियुक्त कर दिए गए हैं । 


क्षेत्रीय प्रचार की चलती-फिरती दुकड़ियां १५,०७२ कस्बों और गांवों 
में गई। इन्होंने योजना के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों, राष्ट्रीय 
पुननिर्माण के लिए लागू की गई योजनाञ्रों और जन-कल्याण और जनता की 
स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई योजना के उद्देश्य के सम्बन्ध में लोगों 
की जानकारी कराई। इन टुकड़ियो नें लोगों को यह भी बताया कि वे भी 
योजना में हाथ बंटा कर उसे सफल बना सकते हैं। दिसम्बर १६९५८ के अन्त में 
इन टुकड़ियों की संख्या ६२ थी। अप्रैल-दिसम्बर, १६५८ के दौरान चलती- 
फिरती दुकड़ियां १३,१४८ स्थानों पर गईं । इन्होंने १०,०६७ बार फिल्में 
दिखाईं, १३,५७४ सार्वजनिक सभाएं और परिवहन-संवाद आदि किए। 
इन्होंने गीत और नाटक विभाग की ओर से हरि-कथा, बड़-कथा, कवि-सम्मेलन 
और मुशायरे आदि करने के अतिरिक्त, ५८४ बार नाटक दिखाएं। अनुमान है 
कि इन नाटकों आदि में कुछ मिलाकर १ करोड़ १८ लाख दर्शक सम्मिलित 


हुए । 
गवेषणा और संदर्भ विभाग 


गवेषणा और संदर्भ विभाग का मुख्य कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
तथा उसके विभिन्न विभागों को प्रचार कार्य के लिए सामयिक विषयों के बारे में 
संदर्भ सामग्री उपलब्ध करना है । । 
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“भारत ” नामक वा्िक संदर्भ ग्रन्थ का छंठा वाषिक संस्करण मई १९५८ 
में प्रकाशित हुआ । सातवा वा्षिक ग्रन्थ तैयार किया जा रहा है। इसमें 
१६४८-५६ वर्ष के सम्बन्ध में जानकारी रहेगी। आशा है कि यह मई १६९४६ में 
प्रकाशित हो जाएगा । 


यह विभाग एक संदर्भ पुस्तकालय तयार कर रहा है। १६५४८ में विविध 
विषयों की १ हज्जार से अ्रधिक नई पुस्तक इस पुस्तकालय में आईं । सितम्बर 
१९५६८ के अन्त में पुस्तकों की कुल संख्या १४,६०० थी । 


|| 


भारत के अ्रखबारों का रजिस्ट्रार 


भारत के अखबारों का रजिस्ट्रार एक अनुविहित अधिकरण है और 
१९५४ के प्रेस और किताबों के रजिस्ट्री (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत 
देश में अ्रखबारों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन करता है। अखबारों के रजिस्ट्रार 
की दूसरी रिपोर्ट सितम्बर १६४८ में संसद में पेश की गई। इस रिपोर्ट में 
बताया गया है कि दिसम्बर १९५७ के अन्त में देश में ५,९३२ देनिक और 
अन्य पत्र निकल रहे थे। इनके अतिरिक्त, ६७१ ऐसे और पत्र थे 
जिनके चालू रहने या बन्द होने के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं 
मिल सकी । 


अखबारों के रजिस्ट्रार ने समाचारपत्रों के स्वामित्व और प्रकाशन-संख्या 
के उपलब्ध आंकड़ों का भी अध्ययन किया। इससे पता चला कि सब तरह 
के पत्रों की कुल प्रकाशन-संख्या (सर्कुलेशन) में इस वर्ष वृद्धि हुई। १६५७ 
में कुल औसत प्रकाशन-संख्या १,१२,६०,००० रही । १६५७ में देनिक पत्रों की 
प्रकाशन-संख्या ३१ लाख ४६ हज़ार अर्थात्‌ कुल प्रकाशन-संख्या की २७.६ प्रतिशत 
रही । १९५६ में यह संख्या २९ लाख € हज़ार थी । अंग्रेज़ी के समाचार-पत्रों 
की प्रकाशन संख्या सबसे अधिक श्र्थात २४ लाख ९७ हज़ार या कुल संख्या 
की २२.३ प्रतिशत रही । इसके बाद हिन्दी समाचार-पत्रों का स्थान रहा, जिनकी 
प्रकाशन-संख्या २० लाख २४५ हज़ार या १८ प्रतिशत रही । 


ग्रधिनियम पर अमल 


इस वर्ष अखबारों के रजिस्ट्रार ने प्रेस और किताबों के रजिस्ट्री कानून 
को अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रबन्ध पक्‍का किया । इसके 
लिए एक समन्वित प्रणाली बना दी गई है जिसके द्वारा समस्त राज्यों में यह कानून 
एक ही प्रकार से लागू किया जा सकेगा । 
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अन्य गतिविधियां 
जन-सहयोग 


योजना के प्रचार कार्य को संगठित करने के लिए यह मंत्रालय गेर-सरकारी 
संस्थाओं का सहयोग लेता रहा। इस वर्ष भारत सेवक समाज को अनुदान 
दिया गया, जिससे कि वह जन-सम्प्क द्वारा योजना का प्रचार जारी रखे, अपने 
जन-सहयोग केन्द्रों को चलाता रहे तथा पत्र-पत्रिकाएं और बुलेटिन आ्रादि 
प्रकाशित करे। कुछ विश्वविद्यालयों तथा योजना गोष्ठियों को भी वित्तीय 
सहायता दी गई, जिससे कि वे सितम्बर १६५८ में राष्ट्रीय योजना दिवस 
मना सके । 


केन्द्रीय. सूचना सेवा 


केन्द्रीय सूचना सेवा के नियम राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशित हो गए हैं 
और इस सेवा के प्रारम्भिक संगठन के लिए विभागीय उम्मीदवारों की जांच 
करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार॑ंवाई की जा रही है । 


२०. स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़िम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। 
केन्द्रीय. स्वास्थ्य. मंत्रालय का काम अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धों का 
विकास करना, बन्दरगाहों पर रोग-निरोधक नियम (क्वारेस्टाइन ) लागू 
करना और केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रबन्ध करना है।औषधि-शोध, 
और झौषधियों के उत्पादन तथा दन्तचिकित्सा और परिचायिका सेवा 
की व्यवस्था भी कंन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही करता है। इसके अतिरिकक्‍त, 
यह मंत्रालय औषधियों के मानक निर्वारित करता है और खाद्य-पदार्थो में मिलावट 
रोकने की व्यवस्था करता है । केन्र-शासित क्षेत्रों की जनता के स्वास्थ्य 
के लिए भी यही मंत्रालय ज़िम्मेदार है तथा राज्य सरकारों को जन-स्वास्थ्य 
सम्बन्धी प्रश्नों पर परामश और विशेषज्ञों को प्राविधिक सहायता भी 
देता है। 


जल-उपलब्धि तथा सफाई 


राष्ट्रीय जल-उपलब्धि तथा सफाई योजना अगस्त-सितम्बर, १६५४ में 
आरम्भ की गई थी । १६५८-५६ में शहरी क्षेत्रों की जल-उपलब्धि योजना 
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के लिए ८ करोड़ ५० लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में जल-उपलब्धि योजना 
के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष के अन्त में विभिन्न राज्यों 
में २७५ घहरी और २०६ ग्रामीण जल-उपलब्धि योजनाएं कार्यान्वित की 
जा रही थीं । 


भारत और अ्रमेरिका के बीच हुए समझौते के शअ्रन्तर्गत राष्ट्रीय जल- 
उपलब्धि तथा सफाई योजना के लिए ६४ लाख २५ हज़ार डालर की सहा- 
यता भारत को प्राप्त हुई है। १६५७-५८ तक भारत को अमेरिका से ५९ लाख 
४३ हज़ार रु० मूल्य के उपकरण प्राप्त हुए थे । इसके झलावा, अमेरिका 
ने केन्द्रीय. जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी संस्था को उपकरण खरीदने के लिए 
१५ हड्जार डालर की एक रकम दी | 


जन-स्वास्थ्यं 


द्वितीय योजना में जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी का प्रशिक्षण देने के लिए 
३० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारी राष्ट्रीय 
जल-उपलब्धि तथा सफाई योजना को कार्यान्वित करेंगे । १९५८-५६ के 
दोरान १६५ इंजीनियर, १८० सहायक इंजीनियर, १०० सैनेटरी इन्स्पेक्टर 
तथा १०० आपरेटर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है । 


राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 


यह कार्यक्रम अप्रेल १६९५८ में आरम्भ किया गया। इसके लिए द्वितीय 
योजना की अवधि में ४३ करोड़ रुपये खर्चे करने की व्यवस्था है। १६४८-५६ 
में अमेरिकी प्राविधिक सहायता मिशन ने भारत को १०,६७६ 
टन डी० डी० टी ०, ६४० टूक और १७५ जीपें दीं। इसके अलावा, विश्व 
स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी २,४३५ ठन डी० डी० दी» प्राप्त 
हुई । 


अक्तूबर १६५८ के अन्त में देंश के विभिन्न राज्यों में २२३५० 
मलेरिया-नियन्त्रण यूनिटें काम कर रही थीं। मार्च १६५८ तक १६ करोड़ 
३४५ लाख ४० हज़ार व्यक्तियों की मलेरिया से रक्षा की गई। 


मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए राज्यों में 
विभिन्न स्तरों पर समितियां स्थापित की गई हैँ । इन समितियों पर इस बात की 
ज़िम्मेदारी है कि वे मलेरिया के उन्मूलन की विद्या में होने वाले काम को 
यथाशक्ति जल्दी से जल्दी पूरा कराएं । 
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फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम 


अब तक फाइलेरिया नियन्त्रण की दिशा में सर्वेक्षण का कार्य, जो १६५५-५६ 
में आरम्भ किया गया था, काफी प्रगति कर चुका है। लगभग २ करोड़ पट 
लाख व्यक्तियों की परीक्षा की जा चुकी है और लगभग २० लाख ४० 
हज़ार व्यक्तियों को फाइलेरिया से बचाने वाली दवाएं दी जा चुकी हैं । मच्छरों 
का उन्मूलन करने के लिए प्रयास जारी है। लगभग ७० लाख घरों में डीलड्िन 
का छिड़काव किया गया। ७० मेडिकल अफसरों और १०६ इन्स्पेक्टरों को 
फाइलेरिया-विरोधी कार्यवाही की विशेष शिक्षा दी गई। 


क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम 
बी० सी० जी० कार्यक्रम 
भारत में बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम १६९४८ में आरम्भ 
किया गया था। अक्तूबर १६४८ तक ४ करोड़ ७ लाख ३० हज़ार व्यक्तियों 
को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए और ११ करोड़ ६१ लाख ७० हज़ार 
व्यक्तियों की परीक्षा की गई 4 


बी० सी० जी० टीका प्रयोगशाला, गिष्डी 


५ किक. रटरी 


नवम्बर १६९५८ तक ईंस लेबों नें २९,२०,२४० घन सेणप्टीमीटर 
बी० स्री० जी० के टीके भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और ७,० १,८७० 
घन सेण्टीमीटर टीके मलाया, सिग्रापुर, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और 
पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार किए । 


क्षय केन्द्र, श्रस्पताल और चिकित्सालय 


नई दिल्‍ली, त्रिवेन्द्रम, पटना और मद्रास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 
सहायता से क्षय रोग का निरोध करने का प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र खोले गए। 
१६५८-५६ में नागपुर और हेदराबाद में २ नए केन्द्र और खोले गए। 

१६५८-४६ में क्षय के अस्पतालों में १,०५५ रोगियों के लिए शब्यात्रों 
की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई । ु 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में २०० नए क्षय-चिकित्सालय 
खोलने का विचार है। १०० चिकित्सालय पहले ही खोले जा चुके हैं। लक्ष्य 
यह है कि प्रत्येक जिले में कम से कम १ क्षय-चिकित्सालय अवश्य हो जाए। 
क्षय नियन्त्रण योजना के अधीन भारत सरकार राज्यों में खोले गए प्रत्येक 
चिकित्सालय को एक एक्‍क्स-रे यन्त्र और अन्य उपकरण प्रदान करेगी। 
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१६५८-५६ के दौरान भारत सरकार ने ६० चिकित्सालयों को ये यन्त्र दिए । 
प्रत्येक यन्त्र और उससे सम्बन्धित उपकरणों का मूल्य ५० हज़ार रुपये होता है । 


उपचारोपरान्त देख-रंख केन्द्र 5 


भारत सरकार राज्य सरकारों को उपर्युक्त प्रकार के केन्द्रों की स्थापना 
के लिए आर्थिक सहायता देती है जिनमें क्षय रोग के मरीजों के उपचार 
के बाद भी देख-रेख की सुविधा प्राप्त होती रहे ।इन केन्द्रों में क्षय रोग 
के मरीजों को उपयुक्‍त दस्तकारी की शिक्षा भी दी जाती है। १६५८-५६ 
में विभिन्न राज्यों में ऐसे € केन्द्रों की स्थापना करने की योजना स्वीकार की 


गई । 


क्षय सर्वेक्षण 


सितम्बर १९५५ में आरम्भ की गई यह सर्वेक्षण योजना मई १६५८ 
में पूरी हो गई । इसके अधीन देश के कुछ चुने हुए और अलग-शभ्रलग हिस्सों 
में लगभग ३,०६,०४६ व्यक्तियों की एक्स-रे परीक्षा की गई और यह 
अनुमान लगाने का प्रयास किया गया कि देश के विभिन्न भागों में 
क्षय रोग का कितना ज़ोर है। सर्वेक्षण से यह पता चला है कि (१) विभिन्न 
क्षेत्रों में क्षय रोग के शिकार होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति हज़ार पीछे 
७ से लेकर ३० तक है; (२) जहां तक जनसंख्या के अनुपात में इस रोग के 
बाहुल्‍य का प्रइन है, यह अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में बहुत भिन्न नहीं है; (३) 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां इस रोग से क्रम पीड़ित होती हैं; और (४) ४५ वर्ष से 
३४ वर्ष वाले आयु वर्ग के लोगों की अपेक्षा ३५ या ३४ वर्ष से अधिक आयु वर्ग 
के लोगों में क्षय रोग झधिक व्यापक है। 


१६५८-४६ में पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले उन अनाथ विस्थापितों के 
लिए, जो क्षय रोग से पीड़ित थे और जिनकी देख-भाल करने वाला कोई 
नहीं था, देश के विभिन्न क्षय अस्पतालों और सैनीटोरियमों में ५१८ जबगहें 
सुरक्षित रखी गई। इसके अलावा, इन रोगियों को १,१३,२०० रुपये सहायता 
के रूप में देने की स्वीकृति दी गई। 


परिवार-नियोजन 


१६५८-५६ में परिवार-नियोजन कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 
इस कार्यक्रम के लिए ४६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई। मार्च १९४६ 
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तक 5६६८ परिवार-नियोजन चिकित्सालय खोले गए । इनमें से ४६७ ग्रामीण 
क्षेत्रों में और २०१ शहरी क्षेत्रों में खोले गए। 


आलोच्य वर्ष में रामनगरम (मेसूर) में एक केन्द्र खोला गया, जहां 
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार-तियोजन सम्बन्धी कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को 
प्रशिक्षित किया जाएगा । बम्बई में भी इसी प्रकार का एक प्रशिक्षण केन्द्र 
खोला गया । 


१६५८-५६ में परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में ३२लाख €० हज़ार पोस्टर, 
१ लाख १० हज़ार पुस्तिकाएं, और १० लाख फोल्डर प्रकाशित किए गए 
और ३७७ सिनेमा स्‍लाइडें तैयार की गई । आ्राकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों 
से भी परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित किए गए। 


कृष्ठ रोग 

१६५८-५९ में देश भर में ४ कुष्ठ चिकित्सालय तथा अध्ययन केन्द्र और 
६३ उपकेन्द्र थे। केन्द्रीय सरकार ने इन केन्द्रों को सहायता के रूप में ३५ 
लाख रुपये दिए। राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे 
२८ नए चिकित्सालय और खोलें। इसके अलावा, २० नए केन्द्र और खोलने 
की योजना है । १९५८-५६ में नागपुर के मेडिकल कालेज में प्रतिवर्ष ६० 
डाक्टरों को कुष्ठ चिकित्सा का विशेष प्रशिक्षण देने की एक योजना स्वीकार 
की गई । कुष्ठ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत एक कुष्ठ परामर्श समिति” की 
स्थापना भी की गई जो कुष्ठ निवारण की सम्पूर्ण योजना के सुचारु कार्यान्वयन 
पर विशेष ध्यान रखेंगी। 


यौन रोग 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यौन रोगों पर नियन्त्रण करने की जो योजना 
सम्मिलित की गई है, उसके अन्तर्गत मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और हिमाचल 
भदेदा में १७ जिला चिकित्सालय खोलें गए । निकट भविष्य में ६ नए 
चिकित्सालय और खोलने का प्रस्ताव है। 


आंख के रोहे (ट्रेकोमा) पर नियन्त्रण 


भारतवर्ष में प्रतिवर्ष जितने लोग अंधेपन के शिकार होते हैं, उनमें से अधिकांश 
ट्रेकोमा के कारण अंधे होते हैं। आंख का यह रोग अत्यन्त भयंकर होता है। 
ट्रेकोमा के कारणों और उसके रोकने के उपायों का अध्ययन करने के लिए 
“(विश्व स्वास्थ्य संगठन' की सहायता से भारत में एक आरम्भिक अ्रध्यधन- 
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योजना आरम्भ की गई है। उत्तर प्रदेश में अ्रध्ययच का काम समाप्त हो 
चुका है और बम्बई, उड़ीसा तथा पंजाब में अभी जारी है। अब इस अध्ययन- 
योजना को असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, राजस्थान और 
पश्चिम बंगाल में भी आरम्भ करने का विचार है। 


मेडिकल कालेज 

आलोच्य वर्ष में दिल्‍ली में मौलाना श्राजाद मेडिकल कालेज की स्थापना 
की गई । इस कालेज में दिल्ली तथा अन्य केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों से आने वाले 
छात्रों को डाक्टरी की शिक्षा दी जाएगी। १६५८-५६ में ८६ छात्रों को 
स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई और इन्हें वृत्ति के रूप में 
२,१८,० ४५७ रुपये देने की स्वीकृति दी गई। देश के ८ मेडिकल कालेजों को 
जोधकार्य के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के निमित्त 5,३४,८३६ रुपये 
अनुदान के रूप में दिए गए । 


देशी चिकित्सा प्रणालियां 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथिक और प्राकृतिक 
चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए १ करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी 
गई है। विभिन्न राज्यों की द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी कुल मिला कर 
५ करोड़ २१ लाख ८रे हज़ार रुपये की व्यवस्था है। 

उक्त चिकित्सा प्रणालियों की विकास-योजना के लिए अ्रब तक 
३२,६०, ११७ रुपये स्वीकार किए जा चुके हैं। झालोच्य वर्ष में एक समिति नियुक्त 
की गई जिसका काम यह पता चलाना है कि इस सम्बन्ध में सरकारी सहायता के 
रूप में जो रुपया दिया गया, उसका उपयोग किस हद तक हो चुका है। इस 
समिति ने सारे देश का दौरा किया । समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित 
होने की आशा है । 


सामुदायिक विकास क्षेत्र 
स्वास्थ्य सर्वेक्षण 
आलोच्य वर्ष में € राज्यों के £ विकास खण्डों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 
काम पूरा हुआ । 


सहायक उपचारिका-धात्री तथा दहइयां 
अप्रैल १९५६ से दिसम्बर १६९५८ तक ऐसे ६१ नए केन्द्र खोले गए 
जिनमें सहायक उपचारिका-धात्रियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है । 
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सितम्बर १९५८ तक ६३५ सहायक उपचारिका-धात्रियों तथा ११५ वात्रियों 
को प्रशिक्षण दिया गया । ह 


दाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए भी छः महीने का एक पाठ्यक्रम चलाया 
जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य 
प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, 
त्रिपुरा, पाण्डिचेरी, अन्दगान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप, 
मिनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह में आरम्भ किए गए। जून १६४५८ 
तक ९९१ दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया और १,७७५ दाइयां प्रशिक्षण 
पा रही थी। | 


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 


इन केन्द्रों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को रोगों से बचाना 
और चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करना है। १९५८-५६ में राज्य सरकारों 
द्वारा इस प्रकार के २६१ केन्द्र खोलने का विचार था। 


कृन्द्रीय' स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन केन्द्रों की स्थापना में राज्य सरकारों 
को सहायता देने के उद्देश्य से ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । 


रा जज 


द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १,१६० स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की 
योजना है । 


अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना 


दिल्‍ली तथा नई दिल्‍ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 
चलाई गई अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को स्थायी करने के बाद इस 
योजना का विस्तार और उसके पुनर्गेंठडन का काम आलोच्य वर्ष में आरम्भ 
किया गया । इस समय २६ डिस्पेंसरियां खुली हुई है और वर्ष के अन्त तक ५ 
डिस्पेंसरियां और खुल जाने की आशा है। अक्तूबर १६५८ तक ३१,३४५, ४४४ 
व्यक्तियों ने इस योजना से लाभ उठाया। 


नगर आयोजना संगठन 


यह संगठन बुहत्तर दिल्‍ली नगर की एक विस्तृत योजना बनाने में व्यस्त 
है । इस संगठन ने अपना एक अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को दिया है जिसमें 
बहत्तर दिल्ली नगर की भावी रूपरेखा के विषय में उल्लेख किया 
गया है । 
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अन्तर्राष्ट्रीय सहायता 


विश्व स्वास्थ्य संगठन 

विश्व स्व स्थ्य संगठन की स्थापना १९४८ मे हुई थी। भारत आरम्भ 
से ही इस संगठन का सदस्य है। १६५८-५६ के वित्तीय वर्ष में भारत ने इस 
संगठन को १६,०१,४९६ रुपये अपने हिस्से के रूप में दिए । दूसरी तरफ, 
इस संगठन ने भारत को उसकी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं कार्यान्वित 
करने के लिए ३७,७६,८९० रुपये दिए । 


राष्ट्रसंघीय श्रन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (युनिसेफ) 

१९४८ में भारत ने इस कोष में १८ लाख रुपये चंदे के रूप में दिए। 
बदले में इस कोष से भारत को ३२ लाख 5४ हज़ार ५ सौ डालर सहायता 
के रूप में प्राप्त हुए। यह सहायता सामुदायिक विकास, बी० सी० जी० के 
टीके, दुग्ध-चूणं तथा रोग-निरोध के लिए दी गई । 


छात्रवृत्ति तथा अ्रध्ययन-यात्राएं 


कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न प्राविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत 
भारतीय नागरिकों को चिकित्सा सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने 
की सुविधाएं प्रदान करते हैं । कोलम्बो योजना के श्रन्त्गंत २६ भारतीयों 
को कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया भेजा गया और एक अन्य योजना के अधीन 
४० भारतीय श्रमेरिका भेजें गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक योजना के 
अ्रन्तगंत ३० भारतीयों को अमेरिका, ब्रिटेन, मित्र और रूस भेजा गया। 


२१. पुनर्वास 


१९४८ में पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के पुनर्वास का नया दौर 
आरम्भ हुआ । १६५७-४८ में प्रव्नजल को नियमित करने के लिए जो कदम 
उठाए गए थे, उनके कारण पूर्वी इलाके में यह समस्या कुछ स्थिर हो गई। 
सरकार ने सहायता देने की नीति में भी थोड़ा परिवर्तेतन किया और सहायता 
के स्थान पर पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाने लगा। पिछले एक वर्ष में ६०,००० 
से भी अधिक व्यक्तियों को शिविरों से विदा करके उन्हें बसाया गया। इसके 
अलावा, यह भी तय किया गया कि जुलाई १९५९ तक पश्चिम बंगाल के 
सब शिविरों को समाप्त कर दिया जाए इन शिविरों के लगभग ४५,००० 


श्छ्प 


विस्थापित परिवारों में से लगभग १०,००० को पश्चिम बंगाल में और 
३५,००० को दण्डकारण्य क्षेत्र तथा अन्य राज्यों मे बसाया जाएगा। परिवारों 
का दण्डकारण्य जाना प्रारम्भ हो चुका है। पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों 
को काम पर लगाने के लिए एक पुनर्वास उद्योग निगम की स्थापना की जा 


रही है । 


जहां तक पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों का प्रश्न है, उनके पुनर्वास 
की समस्या लगभग पूरी हल हो गई है। केवल कुछ मुआवजा देना तथा 
पाकिस्तान से वार्तालाप करना बाकी है। पाकिस्तान से लाकसे व सेफ डिपा- 
ज़िटों के स्थानान्तरण, ज्वाइंट स्‍्टाक कम्पनियों की मिल्कियत वापस 
करने, विस्थापितों के स्वर्ण ऋण खाते, ठेकेदारों के क्लेम और कचहरियों में जमा 


रुपयों के मामलो पर फैसला होना बाकी है । 
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इस वर्ष पश्चिमी इलाके में इस मंत्रालय की गतिविधियों को धीरे-धीरे समाप्त 
करने का काम जारी रहा | स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, प्राविधिक प्रशिक्षण, 
आश्रयगृहों तथा अशक्तगुहों का कार्य तत्सम्बन्धित मंत्रालयों को सौपा जा 
रहा है । आवास कार्य निकट भविष्य में निर्माण, आवास और संभरण 
मंत्रालय के सुपुर्दे कर दिया जाएगा । इस प्रकार पद्चिचम पाकिस्तान के 
विस्थापितों को बसाने की समस्या १६५६-६० तक हल हो जाएगी । 


दिसम्बर १९५८ तक पाकिस्तान से ८झझ लाख ५७ हजार विस्थापित 
भारत आए--४७ लाख ४० हजार पश्चिम पाकिस्तान से और ४१ लाख १७ 
हज़ार पूर्व पाकिस्तान से । १९५८-५६ के अन्त तक इन पर ३ अरब २६ करोड़ 
€८ लाख रु० खर्च होने का अनुमान है---१ अ्ररब ८१ करोड़ ६२ लाख पश्चिम 
पाकिस्तान से आए विस्थापितों पर और १ भ्ररब ४८ करोड़ ६ लाख पूर्वी पाकिस्तान 
से श्राने वालों पर | मुआवजे के लगभग ३ लाख ६० हज़ार मामले तय किए 
जाचुके है और बाकी आशा है कि १६५६-६० तक तय कर दिए जाएंगे । 


पूर्व पाकिस्तान 
शिविर | 
१९४५८ में २८ शिविर समाप्त कर दिए गए और लगभग ६१,००० 
शिविरवासियों को बसा दिया गया। इस' प्रकार वर्ष के अन्त तक इन शिविरों 
में रहने वाले विस्थापितों की संख्या घट कर २ लाख ७ हजार रह गई पूर्वी 
क्षत्र में इस समय १४० शिविर बाकी है, जिनमें से १२४ परिचिम बंगाल में, १४ 
त्रिपुरा में श्रौर एक-एक बिहार और उड़ीसा में है । 


१७९ 


आश्रयगह तथा अशक्तगृह 
इस वर्ष आश्रयगृहों तथा अशक्‍तगुहों की संख्या ६०,००० से घट्ट कर 
५८,००० रह गई। १ मई, १६५८ तक इनमें नए प्रवेश करना बन्द कर दिया गया । 
पश्चिम बंगाल स्थित आश्रयगृहों तथा अ्रशक्तगहों को तीन संस्थाओं 
के रूप में पुनर्सगठित किया जा रहा है : (१) बूढ़े और अ्रशक्‍तों के लिए, (२) 
निराश्चित स्त्रियो के लिए और (३) बच्चों वाली स्त्रियों के लिए। इन संस्थाओं 
में कार्य, प्रशिक्षण और शिक्षा की विभिन्न योजनाएं चालू की जाएंगी । 


ऋण 

आलोच्य वर्ष में लगभग १७,८०० विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वास के 
लिए ३ करोड २९ लाख €६ हजार रु० के ऋण की व्यवस्था की गई। इस 
प्रकार श्रव॒ तक ५३ करोड़ ३० लाख रु० का ऋण दिया जा चुका है । 


ग्रामीण पुनर्वास 

यह प्रयत्न किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बाहर पुनर्वास के लिए 
अधिक से अधिक ज़मीन प्राप्त की जाए। लगभग १,१०० परिवारों को बिहार 
मेऔर ५७३ को उड़ीसा में बसाने के लिए इन्ही राज्यों के शिविरों से भेजा 
जा चुका है। परिचिम बंगाल से ६३१ परिवारों को पुनर्वास के लिए सध्य प्रदेश 
में, २३२ को राजस्थान में और १९३ को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है । अरब 
तक इन तीनों राज्यों में २६५९ परिवारों को बसाया जा चुका है और स्वीकृत 
योजनाम्रों के अनुसार आशा है २,७०५ परिवारों को और बसाया जाएगा। 
पदिचिम बंगाल के शिविरों के २०० परिवारों के लिए मिदनापुर जिले में सीसल 
और धान की मिली-जुली खेती की एक प्रायोगिक योजना की स्वीकृति दी 
गई है जिसके लिए राज्य सरकार ने २३ लाख रुपया स्वीकृत किया है। 
सुन्दरबन के हरोभंगा खण्ड में २७५० एकड़ भूमि पर ७७० परिवारों को 
बसाने की एक योजना भी' स्वीकृति की गई है । 


शहरी पुनर्वास 

इस वर्ष शहरी क्षेत्र में ६,६३१ परिवारों को मकान बनाने के लिए 
१ करोड़ ४३ लाख १४ हज़ार रुपये और ५,११४ परिवारों को व्यापार करने के 
लिए ४६ लाख ८८ हज़ार रुपये के ऋण की' स्वीकृति दी गई। असम में 
होजाई और पश्चिम बगाल में गायेशपुर में बाज़ार बनाने के लिए तथा बस्तियों 
के विकास के लिए योजनाएं स्वीकार की गई जिन पर ७ लाख ८९ हजार 
रुपया व्यय होते का अनुमान है । 


शैद० 


इस वर्ष ३ झ्नधिवासी बस्तियों को नियमित करार दिया गया। इस 
प्रकार इन बस्तियों की संख्या १४० हो गई । इसके अलावा, ५३ ग्रामीण 
और शहरी बस्तियों में सड़कें बनाने तथा पानी का प्रबन्ध करने के लिए 
५० लाख ६४ हजार रुपये की लागत की योजनाएं स्वीकार को गई । 


अरब तक लगभग २ लाख १३ हजार विस्थापितों को नौकरियों पर लगा 
दिया गया है । 


व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण 


जून १६९५८ तक लगभग ३६,००० विस्थापितो को विभिन्न कार्यो और 
कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया । और लगभग ६,००० प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रहे थे। जनवरी १९५९ तक शिविरों के बाहर रहने वाले ५,५०० 
विस्थापितों को प्रशिक्षित करने के लिए ७० लाख १६ हजार रु० लागत की 
९८ प्रशिक्षण योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई तथा शिविरों में रहने 
वाले ५५० व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ६,०५० लाख रु० 
लागत की चार योजनाओं को स्वीकृति दी गई । १ अप्रैल, १९५८ तक इन 
योजनाओं पर २ करोड २८ लाख रु० व्यय हुआ । 


झौद्योगिक योजनाएं 


अब तक मध्यम दर्ज के उद्योगों की २३ योजनाश्रो को स्वीकृति दी 
जा चुकी है।इन पर लगभग २ करोड ६६ लाख रु० व्यय हुआ। ये उद्योग 
लगभग १२,००० विस्थापितों को काम देंगे । अब तक उद्योगपतियों को १ करोड 
९० लाख रु० दिया जा चुका है और लगभग ३,५०० विस्थापितों को इन उद्योगों 
में काम मिल चका है| 


बीच के दर्ज के उद्योगों के अलावा, छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर 
उद्योगों तथा उत्पादन केन्द्रों की २९ योजनाओ्रों को इस वर्ष स्वीकृति दी 
गई | इन पर ४१ लाख ८ हज़ार रुपया व्यय होगा और अनुमान है कि इनमें 
२,०७० विस्थापितों को काम मिल जाएगा । अरब तक १२६ योजनाम्रों को 
स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें लगभग १४ हज़ार विस्थापितों को काम पर 
लगाए जाने की क्षमता है । 


शिक्षा सुविधाएं 


इस वर्ष एक डिग्री कालेज तथा ४१ प्रारम्भिक विद्यालयों को स्वीकृति 
दी गई । इस प्रकार अ्रब विस्थापितों के लिए सरकार द्वारा खोले गए कालेजों 


१८१ 


की संख्या २१, माध्यमिक विद्यालयों की २२ और प्राइमरी स्कूलों की १,५६७ . 
हो गई है। इसके अलावा, एक बहुद्देश्यीय स्कूल और एक डिग्री कालेज 
रामक्ृष्ण मिशन द्वारा खोला जा चुका है! 


१९५८-५९ में विस्थापित विद्याथियों के लाभ की निम्ित्त साज-सामान 
खरीदने और अन्य प्रकार के विकास के लिए १३ कालेजों व ५३ स्कूलों 
को ३६ लाख ४० हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता दी गई । इस वर्ष पूर्वी 
क्षेत्र के विद्याथियों की शिक्षा सुविधाओं पर कुल मिला कर लगभग १ करोड 
«४ लाख ३५ हज़ार रुपये व्यय किया गया। 


चिकित्सा सुविधाएं 


इस वर्ष विस्थापितों के लिए क्षय के अस्पतालों और सैनेटोरियमों 
में ७१३ शब्याश्रो तथा चलने-फिरने वाली ७ चिकित्सा इकाइयों का प्रबन्ध किया 
गया। कुछ प्रमुख संस्थाओं को भी इस काम के लिए वित्तीय सहायता दी गई । 
इन सबके परिणामस्वरूप इस समय अस्पतालों में विस्थापितों के लिए १७१ 
रोगी-शय्याएं सुरक्षित है जिनमें से ६६ जच्चाओं के लिए और ५६ बच्चों के 
लिए सुरक्षित है | इसके अभ्रलावा, सरकार ने विस्थापितों के लिए ६२ डिस्पेसरियों 
की इमारतों तथा ३ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति दी है। शिविरो में 
भी ६०० रोगी-शय्याओं और चार एम्बुलेन्स गाड़ियों का प्रबन्ध किया 
गया है। 


इस वर्ष शिविरों में तथा शिविरों के बाहर चिकित्सा सुविधाओं पर 
लगभग ७५ लाख रु० व्यय हुआ । 


दण्डका रण्य योजना 
दण्डकारण्य योजना को ठीक ढंग से चलाने के लिए दण्डकारण्य विकास 


अयथारिटो की स्थापना की गई । यह संस्था १९५६-६० में लगभग 
४५,००० एकड़ भूमि प्राप्त करने, ५,००० ग्रामीण मकान बनाने, प्राविधिक 
और व्यापारिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने, सहकारी समितियां स्थापित करने 
तथा बहुदेश्यीय फार्म खोलने का प्रबन्ध कर रही है । दण्डकारण्य में बसने के 


लिए विस्थापितो का पहला जत्था फरवरी १६५६९ में वहां पहुंच गया । 


युनर््थापित उद्योग निगम 


इस वर्ष एक पुनर्स्थापित उद्योग निगम बनाने का निश्चय किया गया 
है जो कि सरकारी क्षेत्रों में अथवा गैर-सरकारी उद्योगों में हिस्सेदार बन कर 


श्र 


कुछ औद्योगिक कारखाने स्थापित करेगा। द्वितीय योजना में निगम को इस 
कार्य के लिए ५ करोड़ रुपया दिया जाएगा। 


पश्चिम पाकिस्तान 


पश्चिम पाकिस्तान से'आए हुए विस्थापितों में से लगभग ५० प्रतिशत 
को ग्रामीण क्षेत्रों में तथा बाकी को शहरी क्षेत्रों में बसाया जा चुका है। 
३१ दिसम्बर, १६९५८ तक लगभग २ लाख २ हज़ार विस्थापितों को काम 
दिलाऊ दफ्तरों द्वारा नौकरियों पर लगाया गया। पुनर्वास वित्त प्रशासन 
द्वारा राज्य सरकारों को ३२ करोड़ ४७ लाख रु० का ऋण दिया गया। 


१९५८-५९ के अन्त तक शिक्षा, चिकित्सा और सांस्क्ृतिक संस्थाओं को 
विस्थापितों की आवश्यकताओं की पूति के लिए २ करोड़ १७ लाख रुपय 
का अनुदान दिया गया । विस्थापित बस्तियों में रोज़गार की सुविधाएं मुहैया 
करने के लिए मध्यम दर्ज के तथा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के लिए 
४५ योजनाएं स्वीकार की गई | इन पर सरकार का २ करोड़ ७ लाख रुपये 
व्यय हुआ । इतसे ११ हजार विस्थापितों को कार्य मिलने की आशा है। 


मुआवज्ञा 


३१ जनवरी, १६५९ तक ४ लाख ६८ हजार दावेदारों में से ३ लाख 
४० हजार को १ अरब ५६ लाख रु० का भुगतान किया गया । 
इसमें से ५१ करोड ५६ लाख नकद दिया गया, ३२ करोड़ ४७ लाख 
जायदाद के रूप में और १६ करोड़ ५३ लाख भ्रन्य भुगतानों के समन्वय 
से । 


अन्य सुविधाएं 

इस वर्ष मुप्रावजा योजना के अन्तगंत कुछ और सुविधाए भी दी गई। 
दिल्‍ली, जालन्धर और पटियाला के क्षेत्रीय कार्यालयों के फार्मो का भी विकेन्द्री- 
क्रण कर दिया गया और मुआवजे के मामलों का जल्दी फैसला करने 
के लिए इन क्षेत्रों में १२ विभागीय कार्यालय स्थापित किए गए । विभागीय 
अधिकारियों को मामलों को निपटाने तथा नकद भुगतात की सिफारिश 


करने का अधिकार दिया गया। 


ग्रामीण पुनर्वास 


३१ दिसम्बर, १९५८ तक पंजाब में २,६०,०६१ बविस्थापितों को 
१९,११,७१८ एकड़ भूमि पर स्थायी अधिकार हस्तान्तरित कर दिए गए । 


१८रे 


इसके भ्रलावा, भूमि के साथ दिए गए ८२,४२४ मकानों पर भी मालिकाना अधि- 
कार दे दिए गए । 


पंजाब में १ करोड़ रुपए कीमत के लगभग ५० हजार ग्रामीण मकान 
विस्थापित हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों के कब्जे में हैं। इन 
लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि ३० रू० 
प्रति मकान के हिसाब से ये मकान उनको ही दे दिए जाएं। 


शहरी पुनर्वास 


राजपुरा और नीलोखेडी की औद्योगिक बस्तियां इस वषे पंजाब सरकार 
को हस्तान्तरित कर दी गई । फरीदाबाद और हस्तिनापुर की बस्तियां भी 
पंजाब तथा उत्तर प्रदेश सरकारों कोशीघ्र ही हस्तान्तरित की जा रही है । 


पुनर्वास मंत्रालय छोटे तथा कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए 
उद्योगषतियों को वित्तीय सहायता देता आ रहा है । पश्चिमी क्षेत्र में मई 
१९४५८ तक ४५ मध्यम दर्ज के उद्योगों की योजनाओं तथा ५० कुटीर उद्योगों 
की योजनाश्रों को स्वीकृति दी गई। इन पर सरकार का २ करोड़ ७ लाख 
रुू० व्यय होगा। आशा है कि इन योजनाओं से १०,००० विस्थापितों को कार्ये 
मिलेगा। जून १६४८ में यह कार्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को हस्तान्तरित 
कर दिया गया । 


शिक्षा संस्थाएं 
इस वर्ष शिक्षा, चिकित्सा और सास्क्ृतिक संस्थाञ्रों को विस्थापितो की 
आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए २७ लाख ४४ हज़ार रुपये का अनुदान दिया 


गया। अब तक इस प्रकार की संस्थाओ्रों को कुल मिला कर २ करोड़ १७ लाख रु० 
दिया जा चुका है । 


प्रशिक्षण 


मई १६४५८ में परद्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों के व्यावसायिक और 
प्राविधिक प्रशिक्षण का कार्य श्रम मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया। 
इस समय तक ८६,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था । 


चल और अचल सम्पत्ति 


अचल सम्पत्ति की समस्या हल होनी अभी बाकी है। चल सम्पत्ति करार के 
लागू होने में भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। करार के अनुसार दोनों देशों 
में पड़े लाकरों और सेफ डिपाजिटों की अदल-बदल ५ जूलाई, १६५८ तक 


श्द्ढं 


हो जानी चाहिए थी। पर पाकिस्तान द्वांरा ऐसी कठिनाइयां उपस्थित कर दी 
गई हैं कि ऐसा न हो सका। फिर भी कस्टोडियन अथवा पुनर्वास अधि- 
कारियों के अधिकार में पड़ी ? लाख ७३ हजार रु० की सम्पत्ति १६५८ 
में अधिकार में लें लीगई। अब तक इस प्रकार से ७२ लाख ७३ हज़ाररू० 
की सम्पत्ति अधिकृत की जौ चुकी है । 


दावों की जांच 


१९५० से अरब तक किए गए सब दावों की जाच कर ली गई है। दिसम्बर 
१६४८ के अन्त तक ४७,४२५ अपीलों का फंसला किया गया। 


जायदादों का निपटारा 


दिसम्बर १६५८ तक निष्क्रमणाथियों की तथा सरकार द्वारा निर्मित 
६६,००० इमारतों को नीलाम किया गया और ८०,००० से अधिक इमारत 
एलाटमेट द्वारा हस्तान्तरित की गई । 


निष्कमणार्थोी सम्पत्ति 


१ जनवरी, १६५६ को कस्टोडियनों की अदालतो में १,६३५ मामले दायर 
थे । दिसम्बर १६५८ के अन्त तक ३,८०६ मामलों में २ करोड़ ६० लाख रुपये 
मूल्य की निष्क्रमणार्थी जायदाद को पुन: प्राप्त करने की आज्ञा जारी की गई । 
अब इस प्रकार के कुल मामलों की संख्या १०० है | पंजाब को छोड़ कर बाकी सब 
राज्यों में टरस्टों से सम्बन्धित सब सम्पत्ति वापस कर दी गई। पंजाब में भी जहां 
उचित मृतवल्ली मिले वहां सम्पत्ति लौटा दी गई। 


गड़ा हुआ धन 


३१ मार्च, १९५८ तक पाकिस्तान से ६६ लाख रु० का गड़ा हुआ धन प्राप्त 
हुआ । दिसम्बर १६५८ के अन्त तक बैंक ड्राफ्ट और बेकों का १६ लाख ६१५ 
हजार रुपया प्राप्त हुआ । 


श्र 


पेंद्ान, प्राविडेंट फण्ड आदि 
केन्द्रीय क्लेम संगठन को विस्थापित सरकारी नौकरों की पेंशन, प्राविडेंट 


फण्ड, वेतन तथा सिक्‍योरिटी डिपाज़िट के २३,३२५ दावे मिले । इनमें 
से १२,४११ की पाकिस्तान सरकार ने जांच कर ली है और १,१०,०८६ 
रु० (आवतंक) और ४,६३,०१७ रु० (अनावर्तक) के भुगतान का अधिकार 
दे दिया गया है । 


श्८०, 


२२. श्रम और नियोजन 
ग्रौद्योगिक सम्बन्ध 


ओआऔद्योगिक विवाद 


जनवरी से सितम्बर १६५८ में काम बन्द रहने के कारण ५३,६१,८८८ 
मानव-दिनों की हानि हुई, जबकि १६९५७ में इसी अवधि में ४६,८०,८७२ 
मानव-दिनों की हानि हुई थी। जनवरी से लेकर सितम्बर १६५८ तक ९६७० 
नए विवाद उठे, जबकि १९४५७ में इसी अवधि में ऐसे विवादों की संख्या 
१,१८६ थी । 


श्रमजीवी पत्रकारों की बेतन' समिति 


श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अध्यादेश, १६५८--जिसके 
स्थान पर श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अधिनियम, १६५८ लागू 
हो चुका है--के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन आदि निर्धारित करने के 
लिए एक समिति बना दी गई है। 


कार्य समितियां (वक्‍्स केटियां) 


कार्य समितियां बनाने का उद्देश्य यह है कि मजदूरों की दिन-प्रतिदिन 
की शिकायतों पर विचार करके उनका निपटारा किया जाए तथा मज़दूरों 
और मालिकों के बीच सजझ्भावना बढे । ३० सितम्बर, १६५८ तक केन्द्र के १,२२२ 
प्रतिष्ठानों को कार्य समितियां बनाने के लिए कहा गया । इस समय ७०१ 
प्रतिष्ठानों में कार्य समितियां कार्य कर रही है। 


यूनिट उत्पादन समितियां 


केन्द्र के कुछ प्रतिष्ठानों में भी यूनिट उत्पादद समितिया बना दी गई 
है। भ्रन्य बातों के अलावा ये समितिया उत्पादन की उन विशिष्ट समसस्‍्याश्रों 
पर भी विचार करती है जिनका सीधा सम्बन्ध मजदूरों से होता है। ३० 
सितम्बर, १६५८ को इस प्रकार की १०२ समितियां विद्यमान थीं। 


श्रमिक शिक्षा योजना 


श्रमिक शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में इस वर्ष और भी 
प्रगति हुईं। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण, श्रर्थात्‌ शिक्षक-प्रशासकों को प्रशिक्षण 
देने का कार्य, जो मई १६५८ से आरम्भ किया गया था नवम्बर १६४६८ में 
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पूरा हो गया। इन शिक्षक-प्रशासको को देश के दस केन्द्रों में नियुक्त किया 
जाएगा, जहा वे कामगर-शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। अनुमान है कि दूसरी 
योजना के अन्त तक लगभग ४ लाख श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे । 


् 


प्रबन्ध में समज़दरों का हिस्सा 

भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें अधिवेशन के निर्णय के अनुसार, 
१६ प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा हिस्सा लेने की योजना आरम्भ 
की गई है। इसके अ्रतिरिक्त, २० अन्य प्रतिष्ठानों ने वचन दिया कि वे 
भी इस योजना की परख कर देखेंगे । 


मूल्यांकन और क्रियान्वयन विभाग 

स्थायी श्रम समिति ने १६५७ के सोलहवें अधिवेशन में जो सिफारिशों 
की थी, उनके अनुसार भारत सरकार ने एक मूल्याकन और क्रियान्वयन 
विभाग की स्थापना कर दी है जो यह देखेगा कि श्रम कानूनों और पंच-फेसलों 
का कितना पालन किया गया है और उनके क्‍या परिणाम निकले है | एक 
केन्द्रीय क्रियान्वयन और मूल्यांकन समिति भी बना दी गई है। 


इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इसी प्रकार 
की समितियां बना ले । पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और पश्चिम 
बगाल सरकार ने तो इस प्रकार की समितिया बना ली है। मैसूर, उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश की सरकारें इस प्रदन पर विचार करने का कार्य अपने-अपने 
राज्य की श्रम सलाहकार समितियों या बोर्डो को सौंप रही है । हिमाचल 
प्रदेश ने इस कार्य के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है। 


पंचाटों आदि पर कहा-कहा अमल नहीं किया गया, इसकी जानकारी 
प्राप्त करने के उद्देश्य से उपर्यक्त विभाग ने जनवरी १६४५८ में राज्य सरकारों 
तथा मालिकों और मजदूरों के अखिल भारतीय संगठनों के पास एक परिपत्र 
(सकक्‍्यूंलर ) भेजा, जिसके उत्तर में यह सूचना मिली कि अक्तूबर १६५८ तक 
अम कानूनों, पंचाटो आदि के ६३४ मामलों पर या तो अमल नही किया गया, 
या उन पर अमल करने में कुछ देर हुई या उन पर ठीक ढंग से अमल नही 
किया गया । इनमें से ४०२ मामले श्रम कानूनों तथा ५३२ मामले पंचाटों, 
करारों और समझौतों से सम्बन्ध रखते है। 
अनुशासन संहिता 

उद्योग में अनुशासन बनाए रखने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 
नियुक्त त्रिदलीय उप-समिति ने एक अनुशासन सहिता बना कर कुछ सिद्धात 
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निश्चित कर दिए हैं, जिन पर मालिकों और मजदूरों के संगठनों को आचरण 
करना होगा । यह अनुशासन सहिता १ जून, १६५८ से लागू कर दी गई है । 
श्रक्तूबर १६५८ के अन्त तक अनुशासन भंग करने के लगभग ७० मामलों 
की सूचता मिली । 


हा: 


श्रम कल्याण 
कोयला-खानें 


इस वर्ष भी कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के रहन-सहन 
और सामाजिक अवस्था में सुधार करने का काम पूर्ववत्‌ किया जाता रहा। 
इस दिद्या में एक उल्लेखनीय बात यह है कि मकान बनाने की एक नई योजना 
आरम्भ की गई, जिसके अ्रन्तगंत कोयला खान मज़दूर कल्याण निधि संगठन 
कोयला-खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ३०,००० मकान बनाएगा। 


इस निधि में १६५७-५८ में १,४६,६३,४१० ० प्राप्त हुआ था। अनुमान 
है कि इस वर्ष इस निधि को लगभग १,६४,६७,३५१ ० प्राप्त होगा। 
इस वर्ष के बजट में कल्याण कार्यो, के लिए €६,५६,२३२५० रु० तथा मकान 
बनाने के लिए १,५६,४०,६५० रु० रखे गए । 


चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग ४५,५०,००० रु० 
की व्यवस्था की गई। इस वर्ष अस्पताल और जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र खोले 
गए तथा तपेदिक का उपचार किया गया और दवाएं बांटी गई। करनपुर- 
रायगढ़ कोयला खानों में नई सराय नामक स्थान पर एक अस्पताल बनाया गया, 
जिसमें ३० शथ्यात्रों की व्यवस्था है। आशा है कि बोकारो कोयला-खान 
में फूसरो नामक स्थान पर भी ५० शब्याओं का एक श्रस्पताल ज्ञीघत्र खुल 
जाएगा। धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों 
के लिए सौ-सौ शबय्याओ्रों के ब्लाक बनाने का निरचय किया गया । 


कोयला खानों के कुष्ठ-रोगियों के इलाज के लिए तेतुलमढ़ी कृष्ठ अस्पताल 
में १५ अगस्त, १९५८ से एक और वार्ड खोल दिया गया है, जिसमें १० दब्याएं 


है । उपर्यक्त निधि में से कोयला खानों के कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए 
४६ शय्याञ्रों की व्यवस्था की जा रही है। 

इसके अतिरिक्त, अब यह भी फैसला किया गया है कि कोयला खानों में 
जिन कर्मचारियों को ३०० रु० से कम मासिक वेतन मिलता है, उनकी चिकित्सा 
मुफ्त की जाएगी तथा एक्सरे और अन्य मंहगी दवाइया भी उहें मुफ्त ही 
दी जाया करेंगी । 


श्ष्य 


मलेरिया की रोक-थाम करने के प्रयत्व भी किए जा रहे है। दिसम्बर 
१९४८ तक मलेरिया से पीड़ित लगभग ८,२१३ लोगों को मलेरिया-निरोधक 
आऔपधि दी गई। 


इस वर्ष खान श्रमिकों केलिए पढ़ाई-लिखाई और मनोरजन के कार्य- 
क्रम भी पूर्ववत जारी रहे | इत कार्यो में ४६ खान संस्थानों, ५४ महिला 
कल्याण और बाल शिक्षा केन्द्रों तथा ५६ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों ने योग दिया । जब 
से यह योजना आरम्भ हुई है, तब से लेकर दिसम्बर १९५८ तक ६,११७ 
श्रमिकों को लिखना-पढ़ना सिखाया जा चुका है। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में कल्याण कर्मचारियों को प्रणिक्षण देने का 
एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण 
देना है जो आगे चल कर कल्याण और समाज-सेवा के कार्यो का आभ्रायोजन 
कर सकेंगे ।२ अ्रगस्त, १९५८ से भूली में एक प्रशिक्षण केन्द्र खुल गया है, 
जिसमें इस समय ४४ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। 


एक अन्य योजना के अन्तगंत कोयला-खानों में दुर्घटनाश्रों के कारण 
मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों को आथिक सहायता दी जा रही है। १६४५८ 
में इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की विधवाओं और उनके बच्चों को 
लगभग ३२,२२० ० देने की स्वीकृति दी गई। 


उपर्युक्त निधि में से सहायता तथा ऋण देने के कार्यक्रम के अन्तगंत 
४,०३७ मकान बनाने की मंजूरी दी गई थी । उनमें से ३१ दिसम्बर, १९५८ 
तक १,७५९ मकान बन कर तैयार हुए तथा ३९४ मकान बन रहे थे | इसके 
अतिरिक्त, मकान बनाने की एक नई योजना के अन्तर्गत विभिन्न कोयला- 
खानों में १०,००० मकान बनाने का निरचय किया गया, तथा ३१ अक्तूबर, 
१६५८ तक ८,८५२ मकानों के स्थान स्वीकृत किए गए | इसके अतिरिक्त, 
२,४६४ मकान बनाने का काम चल रहा है। 


भ्रश्रक-खानें 

अश्रक-खान श्रम कल्याण निधि में से बिहार के लिए १२,४७,४०० रु०, 
आ्रान्तध्र के लिए ३,६०,३०० रु० तथा राजस्थान के लिए २,४३,५०० रु० 
व्यय करने की व्यवस्था की गई । 


करमा (घिहार) का केन्द्रीय अस्पताल, जिसमें ५० शय्याएं है, खान-अ्रमिकों 
की चिकित्सा कर रहा है । एक अस्पताल टिसरी (बिहार) में तथा एक अस्पताल 
कालीचेढू (आान्ध्र) में बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राजकीय औष- 


श्ष्६्‌ 


धालय, चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटे तथा जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र भी 
श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे है । बिहार और आन्ध्र की 
श्रश्रक-खानों में मलेरिया की रोकथाम करने के भी उपाय किए गए। 


खान श्रमिकों तथा उनके बच्चों को 'पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए 
बिहार में ६ प्रौढ़ शिक्षा तथा महिला कल्याण केन्द्र, राजस्थान में ११ प्रौढ़ 
दिक्षा केन्द्र, ३ प्राइमरी स्कूल तथा १ मिडिल स्कूल, और आन्ध्र प्रदेश में 
६ बुनियादी स्कूल और १ मिडिल स्कूल है। बच्चों को वजीफे तथा मुफ्त 
दोपहर का खाना, दूध, पुस्तके तथा स्‍लेटें भी दी गई। ह॒ 


सितम्बर १६५८ के अन्त में कोयला-खानों को छोड़ कर अन्य खानों में 
१८३ शिक्षगृह थे, तथा २६ और शिश्ुगृहों का निर्माण हो रहा था। इसके 
अतिरिक्त, १६ संयूक्‍त शिश्ुगृह तथा २१४ अस्थायी शिशुगृह भी चल रहे 
है । खानों मे पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड), सफाई, तथा 
ग्राराम-घर आदि की व्यवस्था की ओर भी उचित ध्यान दिया गया। अपेक्षतया 
बड़ी खानों से प्रार्थना की गई कि वे अपनी खानों में श्रमिकों के लिए कैटीनें 
खोलें और योग्यता-प्राप्त कल्याण अ्रधिकारी नियुक्त करें। 


बागान कर्मचारी 

इस वर्ष यह सूचना मिली कि कुछ बागान मालिक अपने बागानों के 
छोटे-छोटे टुकड़े कर रहे हैं, जिससे कि बागान श्रम अधिनियम के अधीन उन 
पर जो उत्तरदायित्व आ पड़ेगा उससे वे बच जाएं। इसलिए इस अधिनियम 
में ऐसा संशोधन करने का विचार है जिससे कि राज्य सरकारों को यह अधिकार 
मिल जाए कि वे इस अधिनियम को २५ एकड़ से छोटे तथा ३० से कम मज़दूर 
लगाने वाले बागानों पर लागू कर सके । राज्य सरकारों के साथ परामर्श 
करके प्रस्तावित संशोधन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। 


सामाजिक सुरक्षा 


कर्मचारी राज्य बीमा योजना 

इस योजना के अन्तर्गत जो व्यक्ति बीमा करवा लेते है, उनको बीमारी, 
प्रसूति तथा काम' करते हुए चोट लग जाने की हालत में नकद रुपया 
तथा चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती है।इस वर्ष यह योजना राजस्थान 
में सवाई-माधोपुर, उत्तर प्रदेश में हाथरस, अलीगढ़, बरेली, तथा शिकोहाबाद, 
मैसूर में बंगलोर, केरल में त्रिवेन्द्रम, असम में गोहाटी, ढुबरी, डिब्रूगढ़, तिन- 
सुखिया माकुम, तथा मकद्गबास में सलेम, त्रिरुप्पुर, मैत्तूर, उदमालपेट में भी लागू 
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कर दी गई। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष राजस्थान, बिहार, मैसूर, पंजाब और 
असम के अनेक इलाकों में बीमा-शुद व्यक्तियों के परिवारों को भी इस योजना 
का लाभ पहुंचाया गया। आशा है कि १६५८-५९ में यह योजना पंजाब में 
धारीवाल, केरल में कोजीकोडे, कन्नानोर और फिरोक, मद्रास में त्रिची, कोयल- 
पट्टी, शिकाशी तथा उन अन्य क्षेत्रों में लागू हो जाएगी जहां बीमा करवाने 
योग्य व्यक्तियों की संख्या १,५०० या अधिक होगी। 

इस योजना के अन्तर्गत अब ७३ केन्द्रों से लगभग १३ लाख ५४५ हज़ार कमे- 
चारी लाभ उठा रहे है। अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 
तक लगभग ८६ लाख ७० हजार कमेंचा री तथा उनके परिवार वाले इस योजना 
से लाभ उठाने लगेंगे। 


कर्मचारी भविष्य निधि योजना 

कमेचारी भविष्य निधि अधिनियम, १६५२, को आरम्भ में केवल ६ 
उद्योगों पर ही लागू किया गया था । परन्तु अब वह ३८ उद्योगों पर लागू है, 
और इसके अन्तगंत सितम्बर १६९५८ तक २४ लाख ४ हज़ार कर्मचारी तथा 
७,१८९ कारखाने झा चुके है। सितम्बर १९४८ के अन्त तक भविष्य' निधि में 
१ अरब २१ करोड़ ५० लाख रु० जमा हुआ । इसके अतिरिक्त, इस' अधिनियम 
में संशोधन भी किया गया जिससे कि इसे सरकारी तथा स्थानीय निकायों, 
कारखानों तथा प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जा सके। 


कोयला-खान' भविष्य निधि योजना 

यह योजना असम (आदिमजातीय क्षेत्रों को छोड़ कर), पश्चिम बंगाल, 
बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बम्बई की सब कोयला-खानों पर लागू है। 
इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश कोयला-खान भविष्य निधि योजना आन्ध्र प्रदेश की 
कोयला-खानो पर लागू है। फरवरी १६४५८ में राजस्थान में पालना 
कोयला-खानों में एक अन्य योजना लागू की गईं, जिसे राजस्थान कोयला 
खान भविष्य निधि योजना कहते है। 

अप्रैल से लेकर अक्तूबर १६९५८ तक ४२,४५८ कमेंचारी इस निधि के 
सदस्य बनाए गए, तथा इस वर्ष २,००,२७,२४८ रु० २४ नए पेसे एकत्र हुए। 
इस' धनराशि को मिलाकर कुल १३,००,७४,२३७ रु० जमा हो चुका है। 

इस वर्ष १६,५३,२६६ रु० ३३ नए पैसों के 5,५४३ दावों का भुगतान 
किया गया । इस प्रकार जब से यह निधि बनाई गईं है, तब से लेकर 
अवतूबर १९५८ तक ६३,७१२ मामलों में ७६,७६,७८६ रु० ७३ नए पैसे 
दिए जा चुके है। 
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आरम्भ में इस निधि में चन्दा देने की दर एक समान नही थी । जनवरी 
१९४८ में इस योजना में संशोधन किया गया। अब प्रत्येक राज्य मे (राज- 
स्थान को छोड़ कर) हर वर्ग के कर्मचारी से उसकी कुल आय का ६ 
प्रतिशत चंदा लिया जाता है। - 


कोयला-खानों की बोनस देने की योजनाएं 

कोयला-खान बोनस योजना, १६४८, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, 
उड़ीसा और बम्बई की कोयला खानो पर लागू है। इसी प्रकार की तीन अन्य 
योजनाएं आरान्ध्र प्रदेश, राजस्थान और अ्रसम में लागू है । इस वर्ष ये योजनाएं ८३८ 
कोयला खानों पर लागू थी, जिनमें ३ लाख ६५ हजार कर्मचारी काम करते है । 


नियोजन सेवा 
रोज़गार केन्द्र (एस्प्लायमेंट एक्सचेज) 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में १३५ रोजगार केन्द्र थे। १५ 
नवम्बर, १६९५८ तक स्वीकृत €६ रोज़गार केन्द्रों मेसे ७२ केन्द्र खुले है । 


खानों में काम करने वाले श्रमिकों के सहायतार्थ १९५८-५६ में दो खान 
नियोजन केन्द्र खोलें गए--१ रानीगंज (परिचिम बगाल) में और १ झरिया 
(बिहार) में । इसी' प्रकार, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 
भी दिल्ली, बम्बई, अलीगढ, केरल और बनारस विश्वविद्यालयों में नियोजन 
कार्यालय (ब्यूरो) खोल दिए गए है। 


रोज़गार की स्थिति 

रोज़गार केद्धों ने जितने लोगों को रोज़गार दिलवाया है, उसे देखते हुए 
यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रोज़गार की स्थिति में 
कुछ सुधार हुआ । हर महीने अनेक मालिकों ने रोज़गार केन्द्रों की सेवाओ्रों का 
उपयोग किया, तथा इस वर्ष उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में भ्रधिक खाली स्थानों 
की सूचना दी । परल्तु केन्द्रों के चालू रजिस्टरों से पता चलता है कि रोजगार 
ढूंढ़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुईं। यह संख्या दिसम्बर १६५७ में 
६,२२,०६६ थी जो नवम्बर १६९५८ मे ११,५६,०३१ तक जा पहुंची । 


रोज़गार के आंकड़े 

रोजगार सम्बन्धी आंकड़े आदि एकत्र करने का काम सरकारी क्षेत्र मे 
सब राज्यों में तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयमुत्तूर, बंगलोर, कानपुर, कटक 
और गोहाटी में शुरू किया गया । 
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व्यवसाय अनुसन्धान 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १३ 
व्यवसाय सचना यूनिटे स्थापित करने का विचार था। इनमें से १० यनिदों 
ने पहले दो वर्षो में कामः आरम्भ कर दिया था। १६५८-५६ मे शेष तीनों 
यूनिट भी स्थापित करने का विचार था। इनमें से एक यूनिट केरल मे स्थापित 
करने की स्वीकृति दी गई । बाकी एक यूनिट मैसूर में तथा दूसरी 
राजस्थान में स्थापित करने विचार किया जा रहा है। 


छंटनी से निकाले गए कमंचारी 


हस्त्रास्त्र बनाने वाले कारखानों में से छटनी के कारण जो व्यक्ति 
बेरोजगार हो गए थे, उनमें से २,७३६ व्यक्तियों को नवम्बर १९५८ तक 
दूसरे कामो पर लगवाया गया । इसके अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम 
से छूंटनी में ग्राए ४,५४४ श्रमिकों में से ३,७९५ श्रमिकों को नवम्बर १६५८ 
तक भअ्रन्य कामों में लगाया गया। जमशेदपुर में टाटा आयरन ऐण्ड स्टील 
कम्पनी का एक और संयंत्र लग जाने से कैंसर इंजीनियसे ऐण्ड ओवरसीज 
कारपोरेशन ने जिन कर्मचारियों को काम से अलग कर दिया था, उनको भी 
नौकरी दिलवाने में मदद दी गई। इसके अतिरिक्‍त, केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन 
में जो २०० व्यक्ति फालत हो गए थे, उनमें से ८० व्यक्तियों को दूसरे कामों 
पर लगाने का प्रस्ताव किया गया । 


केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुनर्वास और नियोजन 
महानिदेशालय में एक विशेष शाखा बना दी गई है, तथा केन्द्रीय सरकार के 
सब विभागों को यह हिदायत कर दी गईं है कि उनके यहां जो जगहे खाली 
हों तथा जो कर्मचारी फालतू हो जाएं, उनकी सूचना वे इस विभाग को दें 
ताकि ऐसे व्यक्तियों को कही और काम दिलवाने की व्यवस्था की जा 
सके । जिन १२३ फालतृ व्यक्तियों के बारे मे इस शाखा को सूचित किया गया 
था, उनसे से ६१ को नवम्बर १६५८ तक काम दिलवाया गया। 


शिक्षित बेरोजगार 


पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल मे 
एक-एक केन्द्र खोलने का निरचय किया गया । केरल (कालमश्री) तथा 
दिल्‍ली (पूसा) के केन्द्रों ने मार्च-अप्रेल, १६९५७ से तथा परिचम बंगाल (कल्याणी ) 
के केन्द्र ने मई १६५८ से कार्यारम्भ कर दिया | इन केन्द्रों में जो शिक्षा 
दी' जाती है, उसका उद्देश्य यह हैं कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न 
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व्यवसायों की आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए जिससे कि वे कुटीर उद्योगों 
और छोटे पैमाने के उद्योगों तथा सहकारी समितियों का आयोजन करना 
सीख जाएं अथवा छोटे-मोटे ठेके, या व्यापार या छोटी-मोटी पूजी से झ्पना 
कोई व्यवसाय जमा ले | नवम्बर १६४५८ को समाप्त होने वाले बर्ष में केरल 
झौर दिल्‍ली के केन्द्रों में दो समहों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया तथा परिचम 
बंगात में एक समह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है | 

उपर्यक्त योजना के अतिरिक्त, राष्ट्रीय शागिदी योजना के भअ्न्तर्गत 
पढ़ें-लिखे बेरोजगारों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा प्रतिष्ठानों में शागिर्द 
रख कर काम सिखलाने की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्रालय 
ने प्रति वर्ष ५० शिक्षित बरोज़गारों को शस्त्रास्त्र के £ कारखानों में लेना 
स्त्रीकार कर लिया है । 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 

सरकारी और गेर-सरकारी क्षेत्रों मे विभिन्न योजनाओं के लिए 
प्रशिक्षित कमंचारियों की जितनी आवश्यकता है, उसको पूरा करने की दृष्टि 
से सरकार ने यह निरचय किया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
दस्तकारों को प्रशिक्षण देने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको कम से कम 
तिगुना कर दिया जाए। जो संस्थान' और कंन्द्र दस्तकारों को प्रशिक्षण देते 
हैं, उनमें इस समय १०,५०० व्यक्तियों को काम सिखाने की व्यवस्था 
है । इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना की अवधि में २६,००० और व्यक्तियों 
के लिए व्यवस्था करने का विचार है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शागिर्दी योजना तथा 
झौद्योगिक श्रमिको के प्रशिक्षण की योजना (सायंकालीन कक्षा) के ग्रन्तर्गत 
नवम्बर १६५८ तक क्रमश: १,४६१ तथा १,४५२ व्यक्तियों को काम सिख- 
लाने की स्वीकृति दी गई। 

अक्तूबर १९५८ के अन्त तक दस्तकारों को प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों 
की कुल संख्या १०६ थी, जिनमें २८ तकनीकी तथा २० व्यावसायिक धंधों का 
काम सिखाया गया । अक्तृूवर १६५८ तक ७,६६८ व्यक्तियों को काम सिखाया 
गया। अब तक ३८,०६५ व्यक्तियों को काम सिखाया जा चुका है । 


संशिक्षक (इंस्ट्रक्टर) संस्थान 

कोनी-बिलासपुर तथा श्रौंध (पूना) के केन्द्रीय सशिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थानों से अक्तूबर १६४५८ तक ३१० प्रश्चिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेकर निकले । 
इस अवधि तक कुल २,१६७ संशिक्षकों या निरीक्षकों (सुपरवाइजरों) को 
प्रशिक्षण दिया गया । 
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महिला श्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्‍ली, में महिलाञ्रों को दस्तकार 
संशिक्षिकाओं के रूप में प्रशिक्षण देने की योजना १६५५-५६ में आरम्भ की 
गई थी। यह योजना इस वर्ष भी चालू रही। इस योजना" के अन्तग्रेत 
महिलाओं को कटाई, सिलाई, कसीदाकारी तथा कढ़ाई का काम सिखाया गया । 
अक्तूबर १६५८ तक इस संस्थान में ११५ महिलाओं को काम सिखलाया 
गया । 


साज-सामान - 


तकनीकी सहयोग करार के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी से 
नवम्बर १६५८ की अवधि में विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा 
संस्थानों को तथा केन्द्रीय संशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, औध (पूना) को लगभग 
७,०५,६०० २० मूल्य का साज-सामान प्राप्त हुआ । इस प्रकार, इस सहायता 
कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग २६,६८,५०० रु० मूल्य का सामान प्राप्त 
हो चुका है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और तट कर करार के 
सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रूस से भी लगभग १,६२,७०६ रु० मूल्य का 
साज-सामान प्राप्त हुआ । 


औद्योगिक आवास 


राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत लोगों को 
मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय श्रम सम्मेलन 
ने (जिसका अधिवेशन मई १६५८ में नैनीताल में हुआ था) सिफारिश की 
कि मालिकों को ऋण देने का प्रतिशत ३७३ से बढ़ा कर ५० प्रतिशत 
कर दिया जाए, सहायता देने के नियम उदार कर दिए जाएं तथा मालिकों 
से आय-कर लेने में रियायत की जाए। इनमें से पहली सिफारिश को सरकार 
ने मान लिया है तथा शेष सिफारिशे विचाराधोन है। 


तकनीकी सहायता 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम तथा 
चार-सूत्री कार्यक्रम' के अन्तर्गत इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के लिए साज- 
सामान आदि प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त, उत्पादकता, रोज़गार सूचना 
झऔर व्यवसाय विश्लेषण, अंधो को व्यवसाय प्रशिक्षण, शिक्षा पद्धति, अर्घध- 
बेरोजगारी और औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र मे ७ विदेशी विश्येषज्ञों की 
सेवाश्नों का उपयोग किया गया। कुल मिला कर २२ प्रशिक्षणा्थियों को ट्रेड 
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यूनियन, श्रम-प्रशासन और प्रबन्ध तथा खान-निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा गया । इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र के 
विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मंत्रालय ने भारत में 
इंडोनेशिया, थाइलैड, श्रीलंका और पेरू के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से 
वज़ीफ पाने वाले चार व्यक्तियों को श्रम विधान और प्रशासन, हस्तशिल्प, 
ओऔद्योगिक कलाएं, ग्राम उद्योग, सहकारी आवास आदि विषयों पर प्रशिक्षण 
देने की व्यवस्था की। 


पुनर्वास और नियोजन महानिदेशालय 


इस वर्ष रोज़गार केन्द्रों में संकलित आकड़ों के आधार पर स्कूल शिक्षकों 
की उपलब्धि तथा माग का अध्ययत किया गया | इस अध्ययन से मालूम 
हुआ कि सबसे अधिक कमी हाई स्कूल शिक्षकों की, विशेषकर विज्ञान के 
विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की है। इसके अतिरिक्त, रोजगार केन्द्रों के आकड़ों 
पर आधारित काम दूढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें किस प्रकार 
का काम चाहिए, इसका भी अध्ययन किया गया । इस अध्ययन से पता चला 
कि यद्यपि रोजगार केन्द्रों के चालू रजिस्टरों में नाम दर्ज करवाने वाले 
व्यक्तियों की सख्या बढती जा रही है, तथापि १९५५ की तुलना में १९५७ में 
वृद्धि की दर कम रही । इससे प्रतीत होता है कि १६९५७ तक पंचवर्धीय योजनाओं 
ने रोज़गार के जितने अवसर उपलब्ध किए, उनसे बेरोजगारी घटी । 

इसी प्रकार, पुनर्वास और तियोजन भहानिदेशालय की दस्तकार प्रशिक्षण 
योजना के अन्तर्गत जिन लोगों ने प्रशिक्षण पाया, वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
बाद क्‍या काम कर रहे है, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 
अक्तूबर १६५७ में जाच आरम्भ की गई थी। यद्यपि यह जाच केवल दिल्‍ली 
के प्रशिक्षण केन्द्रों में ही की गई, तथापि इससे पता चला कि ६० प्रतिशत 
से अ्रधिक व्यक्ति उपयुक्त काम-धन्धों में लगे हुए है । 


श्रम कार्यालय (लेबर ब्यूरो) 

श्रम कार्यालय रोज़गार, काम की दशाञ्ं, कल्याण कार्यो आदि के सम्बन्ध 
में इस वर्ष भी आंकड़े एकत्र करने तथा इनके बारे में जानकारी देने का काम 
करता रहा । इस वर्ष सारे देश में आकड़े एकत्र करने की व्यवस्था की गई, 
जबकि इससे पूर्व भूतपूर्व 'क' भाग के राज्यों तथा कुछ ग' भाग के राज्यों से 
ही आंकड़े एकन्र किए गए थे। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कार्यालय को ५० औद्योगिक 
केन्द्रों में परिवार-बजट की पुनः जांच करने तथा अखिल भारतीय आधार पर 
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वेतनों का अ्रध्ययन करने, श्रम उत्पादकता के अस्थायी सूचक अंक तैयार करने 
तथा असंगठित उद्योगों में श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण करने का भी 
काम सौप दिया गया है। 


श्रम कानून 


इस वर्ष जो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, उनमें श्रमजीवी पत्रकार (वेतन- 
दर निर्धारण) अधिनियम, १६५८; वेतन देने का (संशोधन) अधिनियम, 
१९५७--जो भ्रप्रैल १६५८ में लागू हुआ; औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कम्प- 
नियां) निर्णय (संशोधन) अ्रधिनियम, १६५८; तथा औद्यौगिक विवाद (केन्द्रीय ) 
नियम, १६५७ के संशोधन उल्लेखनीय है । कर्मचारी क्षतिपूरति (संशोधन) 
विधेयक, १६५८, लोक-सभा में है। राज्य-सभा ने इसे २७ नवम्बर, १९४५८ को 
पास कर दिया था । 
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राज्य 
असम 
खाद्य 


पशु-पालन' 

आलोच्य वर्ष में पशु-पालन के विकास के लिए कुल मिला कर १६ योजताएं 
कार्यान्वित की जा रही थी । पशुओं के रोगों पर नियंत्रण करने की योजनाश्रों 
को भी इस वर्ष कार्यान्वित किया गया । 


राज्य-भर में ६० कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशालाए खोलने की योजना के 
अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में १० प्रयोगशालाएं खोली गई । गोहाटी, बोरपेटा, 
तेजपुर, जयसागर और डिब्रृगढ़ में प्रमुख ग्राम केन्द्रों का विस्तार किया गया। 


मुर्गी-पालन के क्षेत्र मे भी काफी काम गिया गया । दो मुर्गी-पालन विस्तार 
केन्द्रों की स्थापना की गई । १५ पशु-चिकित्सालयों के निर्माण का काम चल रहा 
है। इसके अलावा, ६ पशु-चिकित्सालयों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। 
अब तक १२ लाख मवेशियों को खुर-रोग से बचाने के लिए टीके लगाए जा चुके है । 


सहकारिता 

जून १६५४८ तक इस राज्य में २,७६८ ग्रामीण ऋण समितियां थीं जिनकी 
कुल सदस्य संख्या ७७,६२० थी। अब तक २०० से अधिक बड़ी ऋण समितियां 
और ६६ प्राथमिक हाट समितियां स्थापित की जा चुकी है । इनके अतिरिक्त, 
एक केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैक और एक राज्य गल्‍ला-गोदाम निगम” की स्थापना 
भी की गई। उक्त बैक अरब तक अपने सदस्यों को ऋण के रूप में € लाख ७८ 
हजार रुपये दे चुका हैं । 


डेरगांव-स्थित अ्सम सहकारी चीनी मिल में दिसम्बर १९५८ से उत्पादन 
आरम्भ हो गया । इसी प्रकार गोहाटी में दूध को कीटाणु-मुक्त करने का एक 
यन्त्र, और नौगांव में एक जूट विक्रय सहकारी समिति की स्थापना हुई। डीफू 
में एक सहकारी सूती मिल स्थापित करने का काम चल रहा है। 


पंचायत 

आलोच्य वर्ष में ४२२ पंचायतें काम करती रही । इनसे पहले २,६५७ 
पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी । इन पंचायतों के अन्तर्गत १७,५९८ 
गांव है । इस तरह पंचायतों ने ६० लाख २५ हज़ार व्यक्तियों की सेवा की । इसके 
अलावा, आलोच्य वर्ष में ३७ पंचायत अदालतें स्थापित की गई। राज्य विधान 
सभा में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके द्वारा इन पंचायत 
अदालतों को फौजदारी और दीवानी मामलों में काफी अ्रधिकार दे दिए 
गए है । 


अगस्त १९५४९ तक प्राथमिक पंचायतों के लगभग २०० सचिवों को 
पंचायत अधिनियम का विशेष अध्ययन कराया जा चुका होगा । इस प्रकार 
आलोच्य वर्ष में पंचायत अधिनियम में विशेष योग्यता-प्राप्त सचिवों की संख्या 
४०० हो जाएगी । बम्बई-स्थित टाटा समाज विज्ञान संस्थान में ग्राम कल्याण 
का प्रशिक्षण लेने वाले ५ विकास अधिकारियों ने जनवरी १६५९ में अपना 
पाठ्यक्रम पूरा कर लिया । 


बलवन्तराय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि शासन प्रबन्ध का 
जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। इस सिफारिश को अमल में 
लाने की दृष्टि से असम ग्राम पंचायत विधेयक, १६९५९ पास किया गया । इस 
नए अधिनियम की व्यवस्थाश्रों के भ्नन्तगंत अरब तक ३,००० गांव सभाएं, १०८ 
आचलिक पंचायतें और १६ मोहकमा परियदें होंगी । 


असम राज्य में २,००० एकड़ से अधिक भूमि में शहतृत की खेती होती है । 
१६५८-५६ में ५०० शहतूत उगाने वालों को श्राथिक सहायता दी गईं ताकि 
वे गहतूत के बागानों का विस्तार कर सकें । 


भूमि-सुधार 
आलोच्य वर्ष में गोलपाड़ा जिले में ज़मीदारी की जायदादों पेर कब्जा 
करने का काम पूरा हो गया। अब तक भ्रन्तरिम मुआवज़े के रूप में २ लाख 
रुपये का भुगतान किया जा चुका है । 


राज्य सरकार ने हाल ही में एक भूमि-सुधार मण्डल की स्थापना की है । 
यह मण्डल भूमि-पुधार सम्बन्धी कार्यो को लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। 
भूमि को छोटी-छोटी जोतों में बंठने से रोकने और चकबन्दी के लिए एक 
विवेयक पर विचार किया जा रहा है । 
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उद्योग 

जुलाई १६४८ में उद्योग विकास सम्मेलन हुआ, जिसमे राज्य में उद्योगों 
के विकास के तरीकों पर विचार किया गया । इस वर्ष उद्योग विभाग का पुनर्गठन 
भी किया गया और एक उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई। मई १९४५८ 
में बड़े उद्योगों का एक निदेशक नियुक्त किया गया । 

राज्य में लगभग १०० नए उद्योग स्थापित किए जा रहे है । कंटीले तार, 
तारो की जालियां, कील आदि बनाने वाले कई कारखानों में तो उत्पादन 
- आरम्भ भी हो गया है। कई कारखाने बन कर लगभग तेयार हो चुके है और 
कुछ कारखानों का निर्माणकार्य आरम्भ किया जा चुका है । 

आलोच्य वर्ष में एक विकास परिषद, एक प्राविधिक समिति और अनेक 
अन्य समितियां नियुक्त की गई जिनका काम विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करना है । 

गोहाटी में श्रौद्योगिक बस्ती का उद्घाटन ५ नवम्बर, १६५८ को हुआ । 
५२ भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमे से ४० भवन विभिन्न प्रकार के लघु 
उद्योगों को दिए जाएंगे । ग्रभी तक इस बस्ती की स्थापना पर १२ लाख ५० 
हजार रुपये खर्च किए जा चुके है । 

आवास-व्यवस्था 

कम आय वालो के लिए आवास की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत 
१५ अगस्त, १६५८ से ३१ मार्च, १९५६ के दौरान मे २७४ मकानो के निर्माण के 
लिए १७ लाख ८५ हजार रुपये ऋण के रूप में दिए गए । १५ अगस्त, १६५६ तक 
निर्माणकार्य के लिए १० लाख रुपये और स्वीकृत होने की आशा है। भगियों 
के रहने की व्यवस्था क रने के लिए स्थानीय निकायों को ७७,४०० रुपये दिए गए । 
इस धन से ३२ मकान बनेंगे । 

राज्य की सहायता-प्राप्त औद्योगिक श्रावास योजना के अन्तगंत १५४ श्रगस्त, 
१६५६ तक ६ लाख रुपये व्यय होने की आशा थी । ३०३ क्वार्टरों के निर्माण 
का काम हाथ में लिया जा चुका है जिन पर अनुमानतः १० लाख रुपये लागत 
आएगी। इनमें से १३६ क्वार्टर तो बन कर तैयार हो चुके हैं और ५० क्वार्टर 
१५ अगस्त, १६५६ तक तैथार हो जाएंगे । 

पिछड़े वर्गों का कल्याण 

सहकारी हाट समिति द्वारा कृषि उत्पादन को जमा करने के लिए मैबोंग में 
* १ गोदाम बनाया गया। ४ गोदामों का निर्माणकार्य जारी है। शिलाग में 
एक ज़िला हाट समिति की स्थापना की गई । क्रषि उत्पादनों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रबन्ध करने के लिए ६ समितियों को 
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५३,७४७ रुपये दिए गए। मछलियों की बिक्री की व्यवस्था करने वाली ५ हाट 
समितियों की स्थापता भी की गई।.__ 
मद्य-निषेध 

१ अप्रैल, १९५६९ से राज्य में अफीम खाने पर बिल्कुल प्रतिवन्‍्ध लगा 
दिया गया हैं । अफीम के झ्ादी चन्‍न्द पंजीकृषत व्यक्तियों की चिकित्सा 
विभिन्न केन्द्रों में की जा रही है। १५ अगस्त, १६५८ से अब तक १७२ अफीम- 
चवियों को भ्रफीम की लत से मुक्त किया जा चुका है। मार्च १६५६ में अफीम के 
आदी लोगों की चिकित्स। के लिए डिब्रगढ़ सब-डिवीजन के ढेमाजी नामक स्थान 
पर एक और चिकित्सा-केन्द्र खोला गया । 

१ अप्रैल, १६५६ से गांजे पर भी पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं + 
गाजे की सत्र दूकाने बन्द कर दी गई हैं। 

लघु बचत योजना 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में राज्य में ६ करोड ३० 
लाख 3५ हजार रुपये एकत्र किए गए, जिनमें से २ करोड़ ६५ लाख ५३ हजार 
रुपये १६५८-५९ में जमा किए गए । 


आन्ध्र प्रदेश 
खाद्य और कृषि 
१९५४८ में ५ लाख ३९ हज़ार टन अ्रतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होने की 
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आशा थी। इस समय एक लाख एकड़ से अधिक भूमि र्भ जापानी पद्धति से धान 
की खेती की जा रही है । 


सिचाई 

बड़े योजनाकार्यो में से नागार्जुनसागर योजनाकार्य का काम जारी है । 
राजोलीबाण्डा योजना, मूसी योजनाकार्य तथा अन्य योजनाओं का काम भी 
सनन्‍्तोषजनक रूप से चल रहा है । राज सरकार का वंशधारा योजनाकार्य सम्बन्धी 
प्रस्ताव केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के विचाराधीन है । 


सहकारिता 

फरवरी १९६५६ तक ?३२ बड़ी तथा €०७ छोटी समितियां स्थापित की 
गई। ३१ दिसम्बर, १६५८ को कृषि ऋण सहकारी समितियों के - कार्यक्षेत्र 
में ७० प्रतिशत गांव थे । 


दी 
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सामुदायिक विकास 


इस समय राज्य में २२५ सामुदायिक विकास खण्ड है । १ जुलाई, 
१९५८ को २० जिलों मे २० तदर्थ पंचायत समितियां स्थापित की गई । पंचायत 
समितियों तथा ज़िला परिषदों की स्थापना के लिए राज्य की विधान सभा में 
एक विधेयक भी रखा जा चुका है । 


भूमि-सुधार 
आन्ध्र प्रदेश कृषि जोत सीमा-निर्धारण विशेयक', १६४५८ में राज्य की 
विधान सभा में रखा गया। इस समय प्रवर समिति इस पर विचार कर रही 
है। इस विधेयक में वर्तमान जोतों तथा भविष्य के लिए जोतों के सीमा- 
निर्धारण के लिए व्यवस्था की गई है। वर्तमान लगान प्रणाली तथा 
दरों की जांच के लिए नियुक्त की गईं समिति ने जनवरी १९४५६ में अपना 
प्रतिवेदन दे दिया । 


शिक्षा 
शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस वर्ष १,१४० अ्रव्यापकों 
की और आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों में क्रश: उ८5० तथा ८६४ प्राथमिक 
अध्यापकों की नियुक्ति के लिए स्त्रीकृत दी गई । 


आन्श्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों में १६८ मिडिल तथा ८८ हाई स्कूल खोले गए । 
आन्ध्र तथा तेलंगाना मे क्रमश: १० तया २ हाई स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उन्हें 
उच्चतर माध्यमिक तथा बहुद्देश्यीथ स्कूल बना दिया गथा । 


पाद्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के लिए हैदराबाद में जनवरी १९६५६ से एक 
मुद्रणालय का काम आरम्भ हो गया । 


सरकार ने नालगोण्डा के नागार्जुन कालेज और आदिलाबाद के कला 
तथा विज्ञान कालेज को अपने अधिकार में ले लिया । कुरनूल नें दो नए महिला 
कला कालेज खोले गए । 


हैदराबाद की सरकारी बहुधन्धी संस्था में दूर-सचार के विषय का अध्यापव 
आरम्भ किया गया । आन्ध्र, काकिनाडा, विशाखापटनभ तथा हैदराबाद की 
बहुधन्धी संस्थाञ्रों मे २५० अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गई । 


१६५८-५६ में अ्रनन्तपुर तथा काकिनाडा के इंजीनियरी कालेजों में इंजी- 
नियरी के पूर्व व्यवस्थापक पाठ्यक्रम के अध्यापन की व्यवस्था की गई। वारंगल की 
'बहुधन्धी संस्था में मशीनी तथा विद्युत्‌ इंजीनियरी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई । 
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स्वास्थ्य 


राज्य में २७६ अस्पताल तथा ६२१ दवाखाने थे । काकिनाडा में एक नया 
गर-सरकारी मेडिकल कालेज खोला गया । कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र भी स्थापित किए जा चुके है । 


उद्योग 
इस वर्ष राजमुन्द्री की आन्ध्र कागज़ मिल का विस्तार करने का निर्णय 
किया गया । गुड्र की सरकारी कुम्हारी-काम कारखाने का भी विस्तार 
किया जा रहा है | सरकार ने तिरुपति की श्री वेंकटेश्वर कागज़ तथा गत्ता 
मिल अपने नियंत्रण में ले ली हैं । 
सयालकोट तथा हैदराबाद की श्रौद्योगिक बस्तियों का उद्घाटन किया गया 
और भय बस्तियां नन्‍्दयाल़, वारंगल, विजयवाडा तथा विशञाखापटनम में स्थापित 
की जा रही है । 
हैदराबाद मे श्रौद्योगिक सुरक्षा तथा उत्पादन क्षमता संस्था” स्थापित की 
जा रही है। इस वर्ष उद्योगों में अपने आप निरोक्षण करने की एक योजना 
आरम्भ की गई। एक सुरक्षा प्रतियोगिता में पश्चिम तथा पूर्व गोदावरी ज़िलो 
की €० प्रतिशत मिलों ने भाग लिया । 
नियोजन 
१६५८-५६ मे नियोजन सेवा महबूब नगर तथा मेडक को छोड़ कर राज्य के 
सभी जिला सुख्यालयों में भी लागू कर दी गई | इसी अवधि में १,४१,३३६ 
व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराए और १४,४६५ व्यक्तियों को रोज़गार 
प्राप्त हुआ । 


परिवहन 
११ जनवरी, १६५८ को एक राज्यीय सड़क परिवहन निगम स्थापित किया 
गया । निगम ने कृष्णा जिले के कुछ मार्ग अपने अधिकार में कर लिए है । 
गौतमी तथा तुंगभद्रा नदियों पर पुल बनाने का काम जारी है। कृष्णा नदी 
पर रंगयुरम-गडवाल पुल का इस वर्ष शिलान्यास किया गया । 


बिजली 


मचकुण्ड पनबिजली योजना के अ्रधीन २१,२५० किलोवाट की क्षमता के 
चौथे बिजली उत्पादन संयत्र का काम जनवरी १६९५६ से आरम्भ हो गया । पाचवा 
तथा छुठा संयंत्र लगाए जा रहे है । 
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३१ मार्च, १६५६ के अन्त तक आन्ध्र क्षेत्र में २०० से अधिक अतिरिक्त 
गांवों तथा छोटे नगरों और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग १०० गांवों में बिजली 
की व्यवस्था पूरी हो जाने की आशा थी । 


समाज कल्याण 
जिन क्षेत्रों मे अ्रनुसूचित भ्रादिमजातियां रहती है, उनमे स्कूल खोले जा रहे 
हैं तथा मलेरिया विरोधी कार्यवाही की जा रही हैं। बस्तिया बनाने का काम भी 
आरम्भ कर दिया गया है । चेच्‌, येनाडि, येरकुल तथा सोगलि लोगों के कल्याण की 
योजनाञ्रों का काम सुचारु रूप से चल रहा है । 


हरिजनो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को छात्रवृत्तियां तथा श्रन्य 
रियायते देकर शिक्षा की अ्रधिक सुविधाएं दी जा रही है । हरिजनो को गह- 
निर्माण के लिए नि शुल्क भूमि देने के लिए भूमि खरीदी जा रही है । हरिजनों 
के लिए कुटीर उद्योग प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र और औद्योगिक सहकारी समितियां 
स्थापित की जा रही है । 


अशासन 


राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मितव्ययिता समिति” ने अपनी सिफारिशों 
तैयार कर ली हैं, जिनमें प्रति वर्ष ३३ लाख ७० हजार रुपये की बचत का लक्ष्य 
रखा गया है । कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तो तथा 
उनके वेतन-स्तरों की जांच के लिए नियुक्त वेतन समिति ने अपनी सिफारिशों 
सरकार को दे दी हैं। इन सिफारिशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कमे- 
चारियों और लोअर डिवीजन क्लर्को का न्यूनतम वेतन क्रमश: ५६ रुपये तथा ८४ 
रुपये प्रति मास निर्धारित किया गया है । अधीोक्षकों तथा अपर डिवीज़न क्लर्को 
के लिए उच्चतर वेतन की सिफारिश की गई है । इन सिफारिशों को १ नवम्बर, 
१६९५८ से कार्यरूप दे दिया गया हैं । 


उड़ीसा 
खाद्य और कृषि 


मौसम अनुकूल होने के कारण खरीफ की फसल के लिए निर्धारित किए 
गए लक्ष्य अनुमान से अधिक प्राप्त कर लिए गए । १६५८-५६ में ४३,६२४ 
मत धान के उन्नत बीज बाटे गए । जापानी पद्धति से धान की खेती का क्षेत्रफल 
दूने से अधिक हो गया । 
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नवम्बर १९४८ के अन्त तक हीराकुड बांध योजनाकार्य से २,४१,६८३ 
एकड़ भूमि सीची गई। ट्वितीय योजना में & करोड़ ४७ लाख ३० हज़ार 
रुपये की लागत से ११ मध्यम सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार 
किया गया है। भूमि के नीचे पानी का पता लगाने का काम किया जा रहा है। 

सरकार ने १४ करोड़ ६२ लाख रुपये की लागत की मुहाना सिचाई योजनाञ्रों 
को द्वितीय योजना में कार्यान्वित क़रने के लिए स्वीकृति दे दी है। मुण्डाली 
बाध की बनावट का अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है। इस वर्ष €२ ५० 
एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिचाई की व्यवस्था होने की झाशा है । 

१९५८-५९ की छोटी सिंचाई योजनाञ्रों के लिए ४६ लाख २४ हज़ार रुपये 
की व्यवस्था की गई । इन योजनाओं की देखभाल के लिए एक पृथक निदेशालय 
स्थापित कर दिया गया है। 


भूमि-संरक्षण 
भूमि-संरक्षण का कार्य अंगुल, कोरापुट, राजगंगपुर तथा लारम्भा में आरम्भ 
हुआ । चिल्का नदी क्षेत्र में २५० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया । 


सहकारिता 

राज्य की लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या को सहकारिता का लाभ मिलने 
लगा है। ३४६ बड़ी ऋण समितिया स्थापित की जा चुकी है। इस वर्ष एक पटसन 
हाट व्यवस्था समिति का काम आरम्भ हुआ । इस वर्ष चिल्का झील के चारों 
ओर बसे मछओों की भी सहकारी संस्थाएं बनाई गईं । 

सहकारी समितियों ने कम आय वाले लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में गृह- 
निर्माण के लिए २१ लाख ३७ हज़ार रुपये दिए । २७३ मकान बनवाए जा चुके है । 

हाट व्यवस्था की उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए द्वितीय 
योजना में १५ नियन्त्रित बाज़ार स्थापित करले का विचार किया गया है । 
एक राज्यीय गोदाम निगम भी स्थापित किया जा चुका है । 

३१ दिसम्बर, १९५८ को राज्य में १,६०३ अनाज के गोब थे जिनमें 
२,७०,१६६ मन धान संगृहीत किया गया और इनमें से २३,६०१ मन बीज 
बांटे गए । 


पशुपालन 
इस वर्ष कटक में दो उपकेन्द्रों के साथ एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और बारी 
क्षेत्र में एक केन्द्र-प्राम विस्तार केन्द्र खोले गए । 
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वन 
वनों के विकास के लिए १६५८-५९ में १२ लाख ७६ हज़ार रुपये व्यय 
किए जाने की आशा थी । ४,००० एकड़ से अधिक भूमि मे वृक्ष लगाए गए । 


शोधकार्य 

भुवनेश्वर में राज्यीय कृषि शोध संस्था की प्रयोगशालाएं खोली गई और 
विभिन्न प्रकार की फसलों के सम्बन्ध में प्रयोग आरम्भ किए गए । सम्भलपुर 
के कृषि शोध केन्द्र में हीराकुड सिचित क्षेत्र-उपयोगी फसल मालूम करने के 
लिए परीक्षण किए गए । कई व्यापारिक फसलों की शोध योजनाओं का भी 
काम आरम्भ किया गया । 


भूमि-सुधार 
सरकार अब तक १८,६४६ जागीरे अपने श्रधिकार मे ले चुकी है। अनुमान 
लगाया गया है कि इन जागीरों के बदले मे लगभग € करोड़ रुपये की क्षति- 


पूति देय होगी । 


कालाहण्डी सदर, धमंगढ़ तथा सोनपुर सब-डिवीज़नों में गौण्टिया लोगों 
के स्थान पर लगान वसूल करने के लिए पूरे समय के स्वेत॒निक कर्मचारी नियुक्त 
किए जा चुके हैं। इन सब-डिवीज़नो में भोगरा भूमि बाटे जाने का काम जारी 
है । 

भूमि सुधार सम्बन्धी उपयुक्त उपाय सुझानें के लिए नियुक्त समिति का 
प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है । 


सामुदायिक विकास 


राज्य में इस समय २४ सामुदायिक विकास खण्ड तथा १८ पूर्ब-विस्तार 
खण्ड हैँ । दिसम्बर १६९५८ तक इन पर ३ करोड़ २४ लाख ६४ हज़ार रुपये 
व्यय हुए । । 

इस वर्ष एक पंचसूत्री कृषि कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया । हरी खाद- 
उपयोगी वृक्षों के बीज भी बोए गए। राज्य-भर में जापानी पद्धति से खेती करने 
का अभियान आरम्भ किया गया । 

मुर्गीपालन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना तैयार 
की गई। क्रत्रिम मछलीपालन के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए ग्राम पंचायतों 
को ऋण दिए गंए। मछलीपालन के विकास के लिए ५ करोड़ ६८ लाख रुपये 
की लागत के कई योजनाकार्ये आरम्भ किए गए । 
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बिजली 
हीराकुड बाध के मुख्य बिजलीघर का चौथा संयंत्र मार्च १९५८ में चालू 
हो गया । सम्प्रेषण तार लगाए जाने का कार्य जारी है। चिपलिना में बिजली- 
घर के लिए नींव की खुदाई का कार्य पूरा हो गया । 


मचकुण्ड पनबिजलो योजनाकार्य की कुल प्रस्थापित क्षमता १,१५,५०० 
किलोवाट है। १७,२५०-१७,२५० किलोवाट के ३ बिजली उत्पादन यन्त्र लगाए 
जा चुके है । चौथा तथा पांचवां यन्त्र लगाए जा रहे हैं। 


दुधमा सम्प्रेषण योजना के अ्रधीन बिजली की कई लाइनें लगाने का कार्य 
पूरा हो गया है । 


हीराकुड बिजली उपयोग योजना के ग्रधीन १६५८-५६ में ३७,५०० किलो- 
वाट बिजली के उत्पादन की आशा थी । « 


द्वितीय योजना में गांवों मे बिजली लगाने की योजनाश्रों के लिए १ करोड़ ५० 
लाख रपये की व्यवस्था की गई है। बड़े गांवों तथा छोटे नगरों में बिजली 
उपलब्ध करने के लिए कई दीज़ल केन्द्र स्थापित किए जा चुके है तथा कुछ भ्रन्य 
केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । 


शिक्षा 


इस वर्ष १,००० प्राथमिक स्कूल अध्यापक नियुक्त किए गए । द्वितीय 
योजना के प्रथम ३ वर्षो में २७ प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गए । महिला 
शिक्षा के विस्तार की योजना के अधीन गरीब परिवारों की बालिकाश्रों को 
उपस्थिति के ग्राधार पर छात्रवृत्तियां दी गई । महिलाओ द्वारा अ्ध्यापन का 
व्यवसाय अपनाए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं में 
शिष्यवृत्तियों की संख्या बढ़ा दी गई । 

दूसरी योजना के पहले ३ वर्षो में १५० मिडिल अंग्रेज़ी स्कूलों में दस्तकारियों 
की शिक्षा देना आरम्भ किया गया था । ७ जूनियर बुनियादी स्कूलों का स्तर बदल 
दिया गया और ८९ बेसिक ट्रेनिग-प्राप्त मेट्रिक पास व्यक्तियों तथा ११५ बेसिक 
ट्रेनिंग-प्राप्त ग्रजुएटों को ग्रध्यापक नियुक्त किया गया। 

१९५७-५८ में नियक्त किए गए गंग्रेजी तथा सामान्य विज्ञान के दो विशेषज्ञों 
के अलावा इस वर्ष एक अन्य सामान्य विज्ञान विशेषज्ञ नियुक्त किया गया । 
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वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक परीक्षा शोध कार्यालय 
स्थापित किया गया । 


द्वितीय योजना के प्रथम ३ वर्षो में १५ मिडिल अंग्रेजी बालिका स्कूल और 
१०३ बालक स्कूल खोले गए। १६५८-५६ में ४ हाई स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक 
बहुद्देश्यीय शिक्षा की व्यवस्था की गई । 


हाई स्कूल में दस्तकारी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है । दस्तकारी के 
अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक कला तथा दस्तकारी स्कूल खोला गया । 
सुन्दरगढ़ ज़िले में एक नया माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूल खोला गया और राधानाथ 
ग्रशिक्षण कालेज में एम० एड० के वर्ग लगाए जाने लगे । 

इस वर्ष ५ जिला समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता नियुक्त किए गए । राज्य के 
तेरहों जिलों में ऐसा एक-एक अधिकारी है । गावों के पुस्तकालयों को पुस्तकें तथा 
'समाचारपत्र खरीदने के लिए अनुदान दिए गए । प्रौढ व्यक्तियों के लिए भी 
साहित्य तैयार किया जा रहा है । 


स्वास्थ्य 

१९४६८ में राज्य में स्वास्थ्य सेवाञ्रों पर प्रति व्यक्ति व्यय १ रुपया ३ नये 
पैसे रहा । 

इस समय १० मलेरिया तथा ५ फाइलेरिया नियन्त्रण दुकडियां और € बी० 
सी० जी० दीका टुकड़िया है । श्रब तक १७, ०४,५११ व्यक्तियों को टीके लगाए 
जा चुके है और ४४,२५,६१४ व्यक्तियों की क्षय रोग की जांच की जा 
चुकी है । 

इस वर्ष १३ सहायक कोढ़ उपचार केन्द्र खोले गए। दो भ्रंग्रेज़ी दवाखाने, 
“दो आयुर्वेदिक दवाखाने, चांदपुर में १५० रोगी शय्याओं वाला एक क्षय अस्पताल, 
बरीपदा में एक क्षय रोग उपचारालय और शहरों मे २८ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 
२५ परिवार नियोजन केन्द्र खोले गए । 


श्रीरामचन्द्र भंज चिकित्सा कालेज में प्रवेशाथियों के स्थानों की संख्या 
बढ़ा कर १०० कर दी गई। बडला में भी एक चिकित्सा कालेज स्थापित किया 
जा रहा है। दाइयों झ्रादि के प्रशिक्षण की योजनाएं भी कार्यान्वित की जा 
रही हैं । 

जल व्यवस्था क रने की चार योजनाएं, जो प्रथम योजनाकाल में ग्रथवा इससे 
'पूर्वे आरम्भ को गई थीं, अब द्वितीय योजनाकाल में पूरी की जा रही हैं । इस 
सम्बन्ध में १९५८-५६ में व्यय करने के लिए १३ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई । 


श्ण्द 


उद्योग 

राउरकेला-स्थित हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र में सर्वप्रथम धमन-भट्ठी का 
कार्य ३ फरवरी, १६५९ को आरम्भ हो गया । कोक-ओवन संयंत्र में भी कार्य 
आरम्भ हो चुका है । 

२ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से कार्य आरम्भ करके उड़ीसा वित्त निगम 
नें १३ लाख ८० हज़ार रुपये के ऋण के प्रार्थनापत्र स्वीकार किए तथा इस 
वर्ष ६ लाख रुपये दिए। उद्योगों को सरकारी सहायता अ्धिनियम' के अधीन 
निर्धारित किए गए १ लाख रुपये का पूरा उपयोग किए जाने की आशा थी । एक 
ग्रामीण बस्ती की स्थापना करने के अलावा, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास 
के लिए ४ औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का निरचय किया गया । इसके लिए 

१८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। कटक की औद्योगिक बस्ती में लोगों को 
कारखाने दिए जा चुके हैं। इनमें से कुछ में उत्पादनकार्य आरम्भ भी हो चुका 
है। 

३१ दिसम्बर, १६९५८ तक लघु उद्योगों के विकास के लिए १८ योजनाशरों 
को कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई । इनमें से एक योजना को स्वीकृति 
मिल चुकी हैं और अन्य विचाराधीन हैं । 

ओद्योगिक कारीगरों को आधुनिक तरीकों का अच्छा ज्ञान कराने की 
दृष्टि से बढ़ईगीरी, लोहागीरी, दर्जीगीरी तथा चमड़े के काम के काम-घर स्थापित 
करने का निश्चय किया गया । उद्योगों के विकास के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों 
का सर्वेक्षण करने का भी निश्चय किया गया । राज्यीय खादी तथा ग्रामोद्योग 
मण्डल के नियन्त्रण में २ श्रम्बर विद्यालय, २३ परीक्षणालय और २७ अम्बर 
तथा १७ परम्परागत खादी उत्पादन कंन्द्र हैं। १९४५ शिक्षकों तथा ६,६४१ कताई 
करने वालों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य में ४,०५५ अम्बर चर्खे 
बांटे जा चुके हैं । 

इस वर्ष औद्योगिक स्कूलों को आधुनिक रूप देने का कार्य आरम्भ किया 
गया तथा राज्यीय प्राविधिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद स्थापित की गई | 


श्रम 
अब तक २४२ मजदूर संघ पंजीकृत किए जा चुके हैं। त्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम के अनुसार स्थापित परामर्श मण्डल का कार्य पूरा हो गया। २१ 
सिफारिशं सरकार के विचाराधीन हैं । 


दूकान तथा वाणिज्यीय संस्थान अधिनियम, १६४५८, १५ अगस्त, १६५८ 
को लागू कर दिया गया और १ जनवरी, १६५६ को 'उड़ीसा मकान किराया 
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नियन्त्र०ण अधिनियम, १६४५८ कटक, बरहामपुर तथा सम्बलपुर में लागू कर 
दिया गया । 


१६५८-५६ में पंजीकृत कारखानों के ३१ व्यवस्थापकों तथा व्यवस्था 
कर्मचारियों को श्रम कानूनों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया । 


विभिन्न जिलों में £ नियोजन कार्यालय खोले गए और ६,७७१ व्यक्तियों 
को इनके द्वारा काम मिला । 


आवास 


सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन ६४६ मकानों (हितीय 
योजनाकाल का लक्ष्य) में से ३७४ मकान बनवाए जा चुके हैं। कम आय 
वर्ग आवास योजना' के अधीन भारत सरकार ने इस वर्ष ८ लाख ५० हजार रुपये 
दिए । भुवनेदवर में अब तक ५६७ नये मकान बनवाए जा चुके हैं । 


ग्राम आवास योजना के अधीन चुने हुए गांवों का सर्वेक्षण करने तथा उनके 
लिए योजना बनाने के लिए एक ग्रामीण आवास विभाग स्थापित किया गया। 
यह योजना ६० गांवों में कार्यान्वित की जा रही है। मार्च १६५९ के अन्त तक 
२ लाख ६५ हज़ार रुपये का ऋण स्वीकार किए जाने की आशा थी । 


हितीय योजना में १२ लाख रुपये की लागत की गन्दी बस्ती उन्मूलन 
योजनाओं का कार्य आरम्भ करने का निदचय किया गया है ! इस योजना के 
अ्रधीन भुवनेश्वर में ३० एक-मंजिले मकान बनवाए जा चुके हैं। १६५८-५६ 
के लिए ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । 


परिवहन 
इस वर्ष प्रदीप बन्दरगाह का उद्घाटन किया गया | इस बन्दरगाह 
से. एक-दो लाख टन लोहा तथा कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात किए जाने की 
श्राद्मा है ह 


सहायता तथा पुनर्वास 
' ' 'दिसम्बर १६५८ के अन्त तक ३,२५४ विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास 
केन्द्रों में बसाया गया और २१३ व्यक्ति बेतिया (बिहार) भेज दिए गए । इनके 
पुनर्वास के लिए ४५ बस्तियां स्थापित की गई । क्ृषषि बस्तियों की स्थापना 
के. ,लिए कोरापुट में भूमि परीक्षण का कार्य पूरा हो गया और सीमा-सुर्वेक्षण 
जारी है । 
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की 


चांदपुर के बसन्‍्त मंजरी स्वास्थ्य निकाय में क्षय रोगियों के लिए २० 
रोगी-शण्याओ्ं की व्यवस्था विचाराधीन है । 


४३ विस्थापित बालक तथा ३० बालिकाएं विभिन्न व्यवसायों तथा 
दस्तकारियों का प्रशिक्षण ले रही थीं। कुछ बालक-बालिकाओं ने अम्बर चर्खा, 
दर्जीगीरी तथा बुनाई का भी प्रशिक्षण लिया । 


उत्तर प्रदेश 


खाद्य और कृषि 


सूखा पड़ने तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप १६५८-५६ में खाद्य उत्पादन 
पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहा । इसलिए सरकार ने सस्ते खाद्यान्नों 
की दुकानों द्वारा खाद्यान्न बांदा । १४ मार्च, १६५९ तक ऐसी दुकानों से जनता को 
५,६१,२४९ टन खाद्यान्न दिया गया। 


इसके अतिरिक्त, सरकार ने मूल्यों में वृद्धि न होने देने के लिए कई उपाय 
किए। आटा मिलों द्वारा खुले बाज़ार में देसी गेहूं खरीदे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया । चावल, धान तथा ज्वार-बाज रा के निर्यात पर भी रोक लगा दी गईं। व्यापार 
प्र और कड़ा नियन्त्रण रखने के लिए अन्त में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न व्यापारों 
लाइसेंस आदेश, १६५८ लागू किया गया। 


इस वर्ष ६.४७ लाख एकड़ भूमि में जापानी पद्धति से धान की खेती की 
गई और ५२,००० एकड़ से अ्रधिक भूमि में पौधा-संरक्षण सम्बन्धी उपाय किए 
गए। मां १६५९ तक ४६,७२२ एकड़ भूमि में फलों के लिए बाग लगाए गए 
और २१,६२९ एकड़ भूमि में पुराने बागों को फिर से ठीक-ठाक किया 
गया । 


गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस वर्ष २९५ नलकूप लगाए गए 
तथा २,३४३ पक्के कुएं बनवाए गए और' ६६६ रहट तथा १३२ पंपिग सेट्र 
लगाए गए । 


इस वर्ष राज्य के गन्ना उत्पादकों को १०.४५ लाख मन उर्वरक, रेड 
लाख मन खाद, ६२.१२ लाख मन बीज तथा ११,७८८ उन्नत कृषि औज्ञार 
दिए गए। १८.७२ लाख एकड़ भमि में गन्ना बोया गया और ७० करोड़ मन 
गन्ना पैदा हुआ । मिलों ने २५.८१ करोड़ मन गन्ना पेरा, तथा २.४६ करोड़ 
मन चीनी का उत्पादन हुआ । ४ + 
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सिचाई 

१६५८-५९ में सिंचाई योजनाम्रों के लिए ७ करोड़ ८१ लाख रुपये निर्धारित 
किए गए । पिछड़े क्षेत्रों मे सिचाई की सुविधाञ्रों के विस्तार तथा पश्चिमी 
ज़िलों में पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था के लिए ८० लाख रुपए 
रखे गए । 

इस वर्ष बाल्मीकि जलाशय और टाण्डा तथा दोहरीघाठ नहरों का उद्घाटन 


किया गया । नोगढ़ बांध मे फाटक लगाने की योजनाओं, शारदा सागर [प्रथम 
चरण) तथा नारायणी गण्डक पोखरा नहर का काम पूरा होने को है । 


द्वितीय योजनाकाल में जो १,५०० नलकप लगाए जाने थे, उनमें से इस वर्ष 
७७० नलकूपों की खुदाई का कार्य पूरा हो गया। 


बाह सुरक्षा कार्य... 

१० करोड़ रुपये की लागत की बाढ़ सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी 
है, जिसक फलस्वरूप १० लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि तथा ५,००० एकड़ 
निचली भूमि में बसे गांवों को बाढ़ के संकट से मुक्त कर दिया गया हैं । ४,००० 
गांवों की सतह ऊंची कर दी गई हैं और ४९० मील लम्बी नालियां बनवाई 
जा चुकी हैं! | 


पशु-पालन 
राज्य में इस समय १६ केन्द्र ग्राम' खण्ड हैँ । इस वर्ष ३ भेड़-पालन केन्द्र 
और १५ गोसदन खोले गए। 


मछली-पालन 


इस वर्ष मछली संवर्धन तालाबों मे ११ लाख छोटी मछलियां डाली गईं 
और इस उद्योग के विकास के लिए ४० तालाब खरीदे गए। 


पंचायत 
इस वर्ष पंचायतों ने गांव सभाझों की ३ लाख से अधिक बैठकों का 
आयोजन किया और ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविरों के संचालन में सहायता दी। 
पंचायतों के पदाधिकारियों को पंचायत राज्य अधिनियम तथा नियमों का 
प्रशिक्षण देने के लिए १०,००० पंच सम्मेलन किए गए। 
पंचायतों ने ५,८४८ पक्के तथा ५७१ कच्चे कुएं खोदे, ३१४ मील “लम्बी 
नालियां बनाई, १५१ मील पक्की सड़कें तथा ८४५ मील कच्ची सड़कें बनाई 
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और ४९२ रेडियो सेट लगाए, ५४२ पुस्तकालय खोले तथा इस प्रकार के कई 
निर्माणका्यं किए । 


अप्रेज-नवम्बर, १६४८ में न्याय पंचायतों ने २२,३०,५६७ विवाद 
निपटाए । ग्रामीण क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने में इनका कार्य 
सन्‍्तोषजनक होने के परिणामस्वरूप इन न्याय पंचायतों के दीवानी सम्बन्धी 
अधिकारक्षेत्र का ८ सितम्बर, १६५८ से विस्तार कर दिया गया। 


बन 


१६५८-५६ में वन विकास योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। इसके 
अतिरिक्त, पिछले वर्ष आरम्भ की गई ८ योजनाओं का भी काम जारी रहा । 


गंगा तथा यमुना के जलक्षेत्रों में वन लगाए जाने के कार्यक्रम के अधीन 
कुल ४,७२४ एकड़ भूमि में वन लगाए गए। कुमाऊं क्षेत्र में १३,००० से अधिक 
फलों के वृक्ष लगाए गए। उत्तम वनों का विकास करने के लिए सड़कें तथा भवन 
बनाए गए और ६७४ एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए गए। 


लगभग १२,००० एकड़ भूमि में दियासलाई के काम में आने वाली लकड़ी 
तथा औद्योगिक उपयोग के वृक्ष लगाए गए। ३,००० एकड से अधिक मूमि में 
फेले साल' के वनों का पुनरुद्धार किया गया । 


लाख की खेती की एक योजना के अधीन १,०६,३६६ व॒क्षों की कलमें की 
गईं और १८९ मन लाख पैदा हुआ । 


भूमि-सुधार 
इस वर्ष उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १६५८ तथा 
उत्तर प्रदेश चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १६५८ लागू किए गए। 
उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १६५६ में संशोधन करके 
उसे शेष ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया । 


'कुमारऊं ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार विधेयक, १९६५६ इस 
वर्ष विधानमण्डल को वापिस भेज दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य कुमाऊं 
डिवीजन के ४ ज़िलों में ज़मींदारी की व्यवस्था समाप्त करना है । 

अप्रेल १९५४ से आरम्भ चकबन्दी का कार्यक्रम इस वर्ष अन्य ८ तहसीलों 
में भी लागू किया गया। दिसम्बर १६९५८ तक यह कार्यक्रम ६,४७७ गांवों 
में लागू किया जा चुका है। जिन गांवों में चकों की अदला-बदली की गई, उन गांवों 
में कृषि उत्पादन १०-३० प्रतिशत बढ़ गया । 
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शिक्षा 
१६४८-४६ में नार्मल स्कूलों में शिक्ष वर्ग खोलने की योजना का कार्य 
जारी रहा । ५ पभ्रन्य पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने का 
निशचय किया गया और कई शिक्षु पाठशालाओं तथा किण्डरगार्टन स्कूलों को 
५०,००० रुपये का अनावतेंक अनुदान दिया गया। 


इस वर्ष लगभग १,२५० जूनियर तथा ५७ सीनियर बुनियादी स्कूल 
और ११ बुनियादी तथा ३ जूनियर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज खोले गए। 
३३० स्कूलों में दस्तकारी; ४० स्कूलों में कृषि; १२४ स्कूलों में सामान्य 
विज्ञान तथा ४ स्कूलों में संगीत का अध्यापन आरम्भ किया गया । 


इस बाय अन्य उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को बहुधन्धी स्कूलों में बदल दिया 
गया । ६८ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने का निश्चय 
किया गया । सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन 
में वृद्धि करने के लिए २६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई । 


.. इस वर्ष वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्य आरम्भ हो गया। 
आायरा, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों श्र उनसे सम्बद्ध 
कई डिग्री कालेजों को सहायता अनुदान दिए गए । 

समाज शिक्षा के ,लिए इस वर्ष ४ चल प्रशिक्षण टुकड़ियां स्थापित की 


गईं। चलचित्र प्रदर्शन संयन्त्र खरीदने के लिए जिला समाज शिक्षा संगठन 
को ६०,००० रुपये देना स्वीकार किया गया । 


स्वास्थ्य 

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-सहायता की व्यवस्था करने के लिए ५० प्राथ- 
मिक स्वास्थ्य विभाग स्थापित किए गए। ७२ लाख रुपये के व्यय से ४० मले- 
रिया उन्मूलन विभाग भी खोले गए । 

क्षय रोगियों की चिकित्सा के बाद उनकी देखभाल तथा पुनर्वास की 
एक योजना आरम्भ की गईं। राज्य में एक कुष्ठ अधिकारी की नियुक्ति 
की गई तथा एक कुष्ठ-नियंत्रण विभाग और स्थापित किया गया। 

एक परिवार नियोजन अधिकारी भी नियुक्त किया गया, जो पूरे समय यही 
कार्य करेंगा । इसके. ग्रलावा, २३ नये परिवार नियोजन केन्द्र भी खोले गए । 


कानपुर के मेडिकल कालेज का काम आरम्भ हो गया। राज्य सरकार ने 
होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाली को मान्यता दी । 
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राज्य के १२ नगरों में जल-व्यवस्था योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 
६५ लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई। 


४ ज़िलों में ग्रामीण जल-व्यवस्था योजना के लिए १८ लाख ७७ हजार 
रुपये दिए गए । ६७४५ ग्रामीण स्कूलों की जल-व्यवस्था तथा सफाई कार्य के लिए 
एक योजना तैयार की गई जिसके अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट कोष की सहायता 
से कार्यान्वित किए. जाने की आशा है । 


उद्योग 
राज्य को ५ औद्योगिक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इस' व्यवस्था के फल- 
स्वरूप विभिन्न औद्योगिक योजना के प्रशासन में सामान्य रूप से सुधार हुआ। 


इस वर्ष २४० प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्रों का काम जारी रहा । इन केन्द्रों में 
४,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है । 


१६ फरवरी, १६५४६ को बाज़पुर में सर्वप्रथम सहकारी चीनी कारखाने 
में कार्य आरम्भ ही गया जिसमें प्रतिदिन १५० टन चीनी तैयार की जाती है । 
नए चीनी कारखानों की स्थापना अथवा वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए 
१९४६८ में ४० लाइसेंस दिए गए 


६० लाख एवरेडी टाचे प्रतिवर्ष तैयार करने के लिए भारत तथा अमेरिका 
ने मिल कर ८० लाख रुपये की लागत से लखनऊ में एक कारखाना स्थापित किया । 


सार्वजनिक क्षेत्र में लखनऊ-स्थित सरकारी सूक्ष्म औजार कारखाने में 
उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के साथ होने लगा । 


इलाहाबाद के निकट नैनी की औद्योगिक बस्ती के ३८ कारखाने द्द्योग- 
पतियों को दे दिए गए और उनमें से कुछ का काम आरम्भ हो गया । आगरा 
तथा कानपुर की औद्योगिक बस्तियों का निर्माणकार्य जारी है। 

इस वर्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम पंजीकृत किया गया। लघु तथा 
कुटीर उद्योगों और रेशम के कीड़े पालने तथा दस्तकारियों के विकास के लिए 
३ करोड़ १ लाख ५२ हजार रुपये की लागत की ८० से अधिक योजनाओं का 
काम जारी है । 


श्रम 
१९५८-५६ में लगभग १२ मजदूर संघों को १०,००० रुपये की वित्तीय 
सहायता दी गई | फरवरी १६९५६ के अन्त तक १,०१७ मज़दूर संघ पंजीकृत 
किए गए। * 
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इस वर्ष तीन कल्याण केन्द्र खोले गए । कानपुर में मज़दूरों के लिए एक 
अतिरिक्त क्षय उपचारालय की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार ने २ लाख 
२५ हज़ार रुपये देना स्वीकार किया । 


फरवरी १६९५६ के अन्त तक मजदूरों के लिए २०,६०७ मकान बनवाए 
गए । इस अवधि में चीनी कारखाना-मालिकों ने भी १,३१० मकान बनाए | 


कारखाना-मालिकों तथा मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए स्थापित ४ त्रिदलीय समितियों का कार्य आरम्भ हुआ। ३,१४८ 
औद्योगिक विवादों को समझौतों द्वारा निपटाया गया । 


कालीन तथा शाल उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी लागू करने तथा अनुसूचित 
उद्योगों की मजदूरी की वर्तमान दरों पर विचार करने के लिए २ समितियां 
स्थापित की गई । न्यूनतम मज़दूरी श्रधिनियम' को नेतीताल जिले के तराई भाबर 
क्षेत्र के खेतों के लिए भी लागू कर दिया गया है । 

दुकान तथा वाणिज्यीय संस्थान अधिनियम को २० अन्य नगरों में भी लागू 
कर दिया गया । कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भी ४ अन्य नगरों में लाग 
कर दिया गया । 


१३ झौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ्रों में लगभग ५,००० शिक्षार्थियों ने 
विभिन्न व्यावसाथिक तथा प्राविधिक उद्योगों का प्रशिक्षण लिया । 


परिवहन 
सड़क तथा पूल 
दिसम्बर १६५८ तक लगभग २१६ मील लम्बी पक्‍की सड़कें बनाई 
गई और २३ पुलों के निर्माण का काम पूरा हुआ। ११ भअन्‍्य पुल भी यातायात 
के लिए शी क्र ही खोल दिए जाएंगे । 


सड़क परिवहन 

सित्तम्बर १६५८ में राज्य में ६,६८१.७ मील की लम्बाई में ५०७ 
मार्गो पर सरकारी यात्री-बर्स चल रही थी । हाल ही में अन्‍्तप्रादेशिक मार्गों 
पर भी बसों का चलना आरम्भ हुआ । 


प्रशिक्षित प्राविधिक कर्मचारियों के अभाव की पूर्ति के लिए इंजीनियरों 
की २ टुकड़ियां ६ महीने के प्रदक्षण के लिए ब्रिटेन भेजी गईं और १४ 
प्राविधिक पश्चिम जर्मनी भेजे गए 
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समाज कल्याण 


महिला कल्याण योजना के अ्रधीन राज्य के ६३० गांवों में ३१६ कल्याण 
केन्द्र स्थापित किए गए । दिसम्बर १६५८ के अन्त तक ३४,८०० से अधिक 
महिलाझों तथा ४०,००० बच्चों ने क्रमश: साक्षरता वर्गों तथा बालबाड़ी वर्गों 
में भाग लिया । लगभग ५५,००० रोगियों की चिकित्सा की गई। उत्तर प्रदेश 
महिला तथा शिक्षु संस्थान (नियंत्रण) अधिनियम को इलाहाबाद, लखनऊ तथा 
वाराणसी ज़िलों में लागू कर दिया गया। अन्य ७ जिलों में महिला तथा बालिका 
अनेतिक व्यापार दमन अधिनियम लागू किया गया । 


सुधार संस्थानों से निकले पुरुषों तथा महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए २१ 
रक्षागृह तथा ५ देखभाल-गृह स्थापित किए गए । 


हरिजन कल्याण 

इस वर्ष हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा पर ८5२ लाख रुपये व्यय किए गए । 
लगभग ३७,२५६ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं, ५लाख ६५ हज़ार 
विद्याथियों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधाएं दी गईं और ६,००० विद्यार्थियों को 
श्रनावतंक सहायता दी गई । स्कूलों, छात्रावासों तथा पुस्तकालयों के संचालन के 
लिए सरकारी संस्थाओ्रों को ५ लाख ५४ हज़ार रुपये दिए गए और प्राविधिक 
शिक्षा के लिए १ लाख ३६ हज़ार रुपये की ब्यवस्था की गई । 

* हरिजनों के रहन-सहन कौ स्थिति सुधारने के प्रयास जारी रहे | तदनुसार, 
कृषि विकास पर २ लाख रुपये, मकानों के निर्माण तथा बंजारा परिवारों के 
पुनर्वास पर ३ लाख ६० हज़ार रुपये, कुटीर उद्योगों की स्थापना पर २ लाख 
६२ हज़ार रुपये, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर १ लाख ५२ हज़ार रुपये और कुझों 
के निर्माण और मरम्मत पर २ लाख रुपये व्यय किए गए । १५ लाख २२ हज़ार 
रुपये की केन्द्रीय सहायता भी मिली । 


आवास 


सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अ्रधीन ६५८ मकान बनवाए 
गए । कम आय वर्ग आवास योजना के अधीन सितम्बर १६५८ तक ३३६ 
मकान बनवाए गए और मार्च १६५६ तक अन्य ७०० मकान तैयार होने 
की आशा थी। गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना” के अधीन भी फरवरी १६५६ 
तक ११६ मकान बनवा दिए गए और ६४६ बनवाए जा रहे हैं । 


३७ नगरपालिकाओं के भंगियों के लिए राज्य सरकार की २६९ लाख ६७ 
हज़ार रुपये की योजना के अधीन अ्रब तक २,१५० सकान बनवाए जा चुके हैं । 
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आम आवास योजना के अ्रधीन सर्वेक्षण तथा २२५ गांवों को ऋण देने 
के लिए १७ लाख ४० हजार रुपये की व्यवस्था की गई । 


चीनी कारखाना मज़दूर आवास योजना” के अधीन अब तक ५६ चीनी 
कारखाना-मालिकों को ३२ लाख ४२ हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं। १,२०० 
मकान बनवाए जा चुके हैं और अन्य ३०० मकान शीघ्र बनवाए जाएंगे। 


सहायता तथा पुनर्वास 


राज्य सरकार अ्रब तक १,२४० किसान परिवारों को नेनीताल-तराई क्षेत्र 
में और १६६ परिवारों को पीलीभीत जिले के नेवरिया गांव में बसा चुकी 
है। १,३५६ परिवारों से अधिक को ३१,०८,१४८ रुपये का ग्रामीण ऋण दिया 
जा च॒का है| पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को १,३३,१०० रुपये 
शहरी ऋण दिया जा चुका हैं। 


६8, १८९ विस्थापित परिवारों को ६६,५०४ एकड भूमि दी जा चुकी है । 
इनको ५०,४६,७५१ रुपये का ग्रामीण ऋण दिया गया। 


शहरी क्षेत्रों में रहने वाले २६,३१७ विस्थापित परिवारों को व्यापार- 
धन्धे से लगाने के लिए १,२४,६१,२५६ रुपये दिए गए। छोटे उद्योगों की 
स्थापता के लिए १,१५१ विस्थापित व्यक्तितयों को २३,७०,४७१ रुपये दिए 
गए-। पुनर्वास तथा वित्त प्रशासन ने भी १ करोड़ ८४ लाख ५० हज़ार- रुपये 
की सहायता दी । 


केन्द्रीय सरकार की शिक्षा योजनाओं के झ्रधीन' पद्चिम पाकिस्तान तथा 
पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को कुल मिला कर ६७,४८० रुपये 
की शिष्यवृत्तिया दी गईं तथा २८ संस्थानों को ३ लाख ३१ हज़ार रुपये के 
सहायता अनुदान दिए गए। 


बिजली 


राज्य सरकार ने १ अ्रप्रेल, १६५६ को राज्यीय बिजली मण्डल स्थापित 
करने का निदच्रय किया। 


इस वर्ष २४ नगरों तथा ४०२ सरकारी नलकपों में बिजली लगाई गई। 


पुलिस तथा जेल 


पुंलिस और लोगों के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित्त करने पर विशेष बल दिया 
जाता रहा | लगभग प्रत्येक जिले में राइफल क्लब स्थापित किए जा चुक हैं । 


रश्द 


ग्रामीणों से सम्पक बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों तथा सिपाहियों 
नें सभी जिलों में पद-यात्रा की। €० प्रतिशत गांवों में ग्राम रक्षा समितियां 
भी स्थापित की जा चुकी हैँ । 


केरल 
खाद्य और कृषि 

इस वर्ष ७२,००० टन अतिरिक्त चावल पैदा हुआ | लगभग १०,००० 
टन अमोनिया सल्फेट, ३,००० टन फास्फेटयुक्त उर्वरक, 5,००० टन हड्डी च्रा, 
८,००० टन खाद तथा ५,००० टन खली का उपयोग किया गया। 

लगभग ३२० टन उन्नत बीज बांटे गए । स्थापित किए गए ८ बीज केन्द्रों 
सें से ६ का काम आरम्भ हो गया है । 

जापानी पद्धति से धान की खेती करने की प्रक्रिया के अध्ययनार्थ एक अधि- 
कारी जापान भेजा गया हे । 


सिचाई 

१६५८-५६ में विभिन्न प्रकार की सिंचाई योजनाओं से कुल मिला कर 
लगभग ५१,२०६ एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ होने की आशा थी। जनवरी 
१९४९ में एक छोटी सिचाई सप्ताह मनाया गया। 


पश्ु-प।/लन 

४ पशु-पालन चिकित्सा अस्पताल, ६ पशु-चिकित्सा दवाखाने, ४ केन्द्र-प्राम 
केन्द्र तथा ६ विस्तार केन्द्र खोले गए। कोट्रयम जिले में मनारकुड मे एक 
मुर्गपालन केन्द्र स्थापित किया गया। ओल्लुक्कारा में एक पश्च-चिकित्सा कालेज 
स्थापित किया गया। 


बाढ-नियन्त्रण कार्ये 


बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम के ग्रधीन १६ योजनाओं का निर्माण कार्य इस वर्ष 
आरम्भ किया गया जिन पर ४० लाख रुपये से अधिक व्यय होंगे। 


अन्तर्देशीय नौकानयन 


१ करोड़ ७५ लाख रुपये की लागत से १४ योजनारों का निर्माण-कार्य इस 
वर्ष जारी रहा। समुद्र के किनारे लगभग २ भील लम्बी दीवार बनवाई गई और 
१६७. मील लम्बी दीवार बनवाई जा रही है । 
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शोध योजनाएं ु 

इस वर्ष स्वीकृत ८ शोध योजनाओं में से ५ का कार्ये आरम्भ हो गया है । 
इसके अतिरिक्त, चावल, केला तथा अनन्नास सम्बन्धी शोध योजनाओं का भी 
कार्य आरम्भ किया गया । 


शिक्षा 
जून, १९५६९ से राज्य में ऐसी बुनियादी शिक्षा लागू किए जाने की आराशा 
थी जिसमें मौखिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा भी हो । प्राथमिक शिक्षा 
का शिक्षा-काल 5 वर्ष से घटा कर ७ वर्ष कर दिया गया है । 


इस वर्ष राज्य में १३६ माध्यमिक स्कूल खोले गए। मलाबार ज़िला मण्डल 
तथा विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों को सरकार ने अपने अधीन 
कर लिया । माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन सीधे दिए जाने की 
व्यवस्था की गई । 


एरणाकुलम में एक समुद्र-विज्ञान संस्था स्थापित की गई। कई विषयों 
के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू किए गए। मलाबार क्षेत्र में ४ कालेज खोले गए। 


एक राज्यीय प्राविधिक शिक्षा मण्डल स्थापित किया गया। त्रिवेन्द्रम के 
इंजीनिर्यारेम कालेज में विद्यार्थियों की प्रवेश-संख्या दूनी कर दी गई और 
इंजीनियरिंग सम्बन्धी कई विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू किए गए । 
क्विलोन तथा त्रिचूर में २ इंजीनियरिंग कालेज खोले गए । माध्यमिक स्कूलों 
में प्राविधिक कामों की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई। 


स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य सेवाओं के उपचार विभागों तथा निरोध विभागों को मिला कर 
एक ही विभाग में संगठित करने के अलावा प्रशासन की क्षेत्रीय प्रणाली भी लागू 
की गई । 


फरवरी १६४५६ में राज्य में १७६ दवाखाने तथा ८ विशेष संस्थान थे । 
इनके अतिरिक्त, राज्य में ६८ प्राथमिक तथा ८ माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६ कोढ़- 
नियन्त्रण केन्द्र, ५५२ परिवार नियोजन केन्द्र और १४४ मात्‌ तथा शिशु 
कल्याण केन्द्र थे। दो यौन रोग उपचारालय तथा दो कोढ़-नियन्त्रण केन्द्र और 
खोले गए। 


इस वर्ष मलाबार क्षेत्र में भी बी० सी० जी० टीका योजना लागू कर दी 
गई। राज्य में कुल १०,५४७ रोगी शण्याझञ्रों की व्यवस्था थी। फरवरी १६५६ में 
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मलेरिया-नियन्त्रण तथा फाइलेरिया-नियन्त्रण टुकड़ियों की संख्या क्रमशः 
१२६ तथा दह्क थी। 


त्रिवेन्द्रम चिकित्सा कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू किए गए । 
कोज्ीकोड में एक चिकित्सा कालेज खोला गया। 


होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए त्रिचर तथा 
त्रिवेन्द्रम में एक-एक सरकारी दवाखाना खोला' गया । 


उद्योग 
मार्च १६५४८ में कालीकट में स्थापित कारखाने में उत्पादन-कार्य आरम्भ 
हो गया। कालीकट के सरकारी तेल कारखाते तथा त्रिवेन्द्रम के झाके लिवर आयल 
कारखाने के पुनस्संगठन के लिए एक योजना तैयार की गई। साइकिल रिम 
कारखाना स्थापित करने की योजना का काम जारी है । नीलाम्बर-बेपुर 
क्षेत्र मे लकड़ी की लुगदी का एक कारखाना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 
तथा ग्वालियर की रेयन रेशम कम्पनी के साथ एक समझौता हुआ । 


राज्य में २६ लघु उद्योग उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा चुके 
हैं। इनके अतिरिक्त, ८७ औद्योगिक केन्द्र भी स्थापित किए गए। 


१६५८-५६ में ४३ बुनकर सहकारी समितियां, ४ औद्योगिक सहकारी 
समितियां तथा हथकरघा-वस्तुएं समय पर बेची जाने के लिए ६ भण्डार खोले गए । 


श्रम 


इस वर्ष केरल श्रौद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय तथा पद सम्बन्धी छट्ठियां) 
अधिनियम, १६५८ लागू किया गया। इसके अतिरिक्त, कई अन्य विधेयक 
भी प्रकाशित किए गए । 

हथकरघा, ईट उद्योग, ताड़ी उद्योग, सिगार उद्योग तथा बैकिग 
कम्पनियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई। काजू तथा हथकरघा 
उद्योगों के लिए मज़दूरी समितियां भी स्थापित कर दी गई। 

इस वर्ष ७१० कारखाने तथा २८० मजदूर संघ पंजीकृत किए गए । सरकार 
ने कारखाना-मालिकों द्वारा निकाले गए मजदूरों को वित्तीय सहायता देने 
की एक योजना तैयार की । इस योजना के अधीन इस अवधि में ११,६७३.७४ 
रुपये मजदूरों को दिए गए । 


समझोते, करार, श्रम कानून आदि कार्यान्वित किए जाने के कार्य का मूल्यांकन 
करने के लिए इस वर्ष एक समिति तथा एक विद्येषअधिकारी नियुक्त किया गया | 
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आावास 


दिसम्बर १६५८ तक विभिन्न योजनाओं के अधीन, १,४२४ मकान बन- 
वाए गए और ५३६ व्यक्तियों को भूमि दी गई। 


वायनाड बस्ती योजना के अधीन २,६४० व्यक्ति बसाए जा चुके 
है। सहकारी बस्ती योजना के अधीन ४5८६ परिवारों को ऋण दिए 
गए । 


परिवहन 
जनवरी १६५६ तक २७ छोटे-बड़े पुल तथा १६५ मील लम्बी सड़कें 
बनवाई गईं । ७८ छोटे-बड़े पुलों तथा २०२ मील लम्बी सड़कों का निर्माण- 
कार्य जारी है । 


केन्द्रीय सड़क निधि कार्यो के भ्रधीन १५ बड़े पुल तथा ११ सड़कें बनवाई 
जा रही है। 


बिजली 
वर्ष के आरम्भ में ५ नयी पनबिजली योजनाओं का काम जारी था निनमें 
से दो योजनाओं का काम प्रगति कर रहा है । 


१२ जुलाई, १६५८ को सेनगुलम-पललोम तथा कुण्डारा सम्प्रेषण तार 
(लाइन) चाल कर दिया गया। 


फरवरी १६५९ तक १५,३२६ उपभोक्ताओं के घरों में तथा सड़कों पर 
१५,८४८ अतिरिक्त स्थानों में बिजली लगाने के अलावा, १८८ वितरण केन्द्र 
स्थापित किए गए । नवम्बर १६४५८ में राज्य में बिजली सप्ताह' मनाया गया 
जिसमें गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं को कार्यान्वित करने में लोगों ने 
श्रमदान दिया । 


जम्मू ओर कर्मी र 


खाद्य और कृषि 


आलोच्य वर्ष में राज्य को खाद्य स्थिति संतोषजनक रहीं। किसानों से 
कश्मीर क्षेत्र में ७ लाख २ हजार मन से अधिक धान और २६ हज़ार मन मक्‍्का 
तथा जस्म क्षेत्र में ४ लाख मन धान की वसूली की गई । त 
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सिचाई 

रावी नहर योजना और प्रताप नहर योजना के निर्माणकार्ये की प्राविधिक 
और आधिक सम्भावनाओं की जांच-पड़ताल की जा रही है । इन दोनों 
योजनाओं के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप १७ हजार एकड़ भूमि में सिचाई 
हो सकेगी। झालोच्य वर्ष में अ्रनेक नलकृप भी लगाए गए । राज्य में बाढ़- 
नियन्त्रण और बाढ़ से सुरक्षा की योजना भी तैयार की गई । इस पर भारत 
सरकार विचार कर रही है । 


सामुदायिक विकास 


सम्पूर्ण राज्य में सामुदायिक विकास खण्डों का जाल बिछ गया है। 
प्रत्येक पटवार हल्के को ग्राम-पुननिर्माण कार्य के लिए मूल इकाई मान लिया 
गया है | ये इकाइयां गांवों के विकास के लिए काम करती है । ग्राम-विकास की' 
जितनी भी योजनाएं है, वे सब*पंचायतों की देख-रेख में पूरी की जा रही है । 


शिक्षा 

आलोच्य वर्ष में ३३६ बुनियादी स्कूल खोले गए, ५० प्राइमरी स्कूलों 
को बुनियादी स्कूल बना दिया गया तथा ५३ जूनियर स्कूलों को सीनियर बुनियादी 
स्कूल बनाया गया। इसके अलावा, आठ स्कूलों को बढ़ा कर हायर सेकण्डरी स्कूल 
कर दिया गया । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने द्वितीय योजनावधि में जम्मू-कश्मीर 
विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है और इसको 
कार्यान्वित करने के लिए २८ लाख ६६ हजार रुपये का अनुदान दिया गया है । 
राज्य सरकार ने भी अपनी सहायता की रकम ४ लाख से बढ़ा कर १२ लाख 
रुपये कर दी है । 


स्वास्थ्य 


आलोच्य वर्ष में सामुदायिक विकास खण्डों में १० स्वास्थ्य केन्द्रों की 
स्थापना की गई । ५ ज़िला श्रस्पतालों में एक्स-रे यन्त्र लगाए गए । इसके 
अलावा, १६५६ के आरम्भ में राज्य सरकार ने श्रीनगर में एक मेडिकल कालेज 
की स्थापना की । २२ यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय आरम्भ किए गए । 


े उद्योग 
आझलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने भारत सरकार और विदेशी फर्मो के 
परामश से एक राजकीय ऊन कारखाना स्थापित करने की योजना की रूप- 
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रेखा तैयार की। एक सीमेंट कारखाना और एक काच का कारखाना खोलने 
की भी योजना हूँ । 


राज्य में ईंट और टाइल तैयार करने वाले कारखाने का निर्माणकार्य भी 
शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है । एक चमड़ा कमाने वाला कारखाना और 
एक ऊन-कारखाना भी जल्दी ही बनना शुरू होगा । ज़िला हेडक्वाटरों में 
और राज्य के प्रमुख नगरो में दस्तकारी की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षण 
केन्द्र स्थापित किए जा रहे है। औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की दिखा में 
जम्मू तथा श्रीनगर में सन्‍्तोषजनक प्रगति हुई । 


बिजली उत्पादन 


जम्मू तथा कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम भी आलोच्य 
बर्ष में सन्‍्तोषजनक रूप से जारी रहा । पर्यटकों को आक्ृष्ट करने वाले कुछ महत्व- 
पूर्ण स्थानों पर और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई गई | बिजली का 
उत्पादन बढ़ाने के लिए मोहरा-स्थित बिजलीघर के विस्तार की योजना 
कार्यान्वित की जा रही हैं। साथ ही, गांदरबल विस्तार योजना भी पूरी की जा रही 
हैं। जम्मू और पठानकोट के बीच बिजली के तारों की दूसरी लाइन बिछाने का काम 
भी जारी हैँ । रियासी में सलाल नामक स्थान पर पनबिजली उत्पन्न करने की 
योजना के अ्रधीन एक बिजलीघर के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है । 


परिवहन और संचार 
बनिहाल दरें में जवाहर सुरंग के दो रास्तों में से पश्चिमी रास्ते का 
काम पूरा हो चुका हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम है। राज्य सरकार भ्रब 
चनानी और काज़ीगृण्ड के बीच एक रस्सा-पुल बनाने की सम्भावना पर विचार 
कर रही है। करगिल और लेह को जोड़ने वाली सड़क का निर्माणकार्य और 
तेज़ी से किया जा रहा है ताकि यह सड़क यथाजीत्र बन कर तैयार हो जाए। 
आ्रालोच्य वर्ष में £ छोटे पुल बनाए गए। इसके अलावा, कुछ बड़े पुल भी 

बनाए गए जिनकी कुल लम्बाई १,१८३ फुट है। 


पंजाब 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ अरब ६२ करोड़ ६८ लाख 
रुपये के खर्च की व्यवस्था है। इसमें से ३२ करोड़ ७६ लाख रुपये १६५५-५६ 


कि] 


के दौरान खर्चे किए गए । 


र्रे४ 


खाद्य और कृषि 
१६५८-५९ के दौरान ५५ लाख ८९ हजार टन खाद्यान्न, ७ लाख 
४६ हज्जार कपास की गाठे, ७ लाख ५ हज़ार टन चीनी और १ लाख ८२ 
हजार टन तिलहन का उत्पादन होने की आशा है। गत दो वर्षों की अपेक्षा 
कपास के उत्पादन में कुछ गिरावट हुई जिसका कारण राज्य में तीन बार बाढ़ 
थाना है । 


सिंचाई 

अगस्त १६५८ तक भाकड़ा बांध ३९० फुट ऊंचा कर लिया गया ; 
पूरा बन जाने पर बांध की कुल ऊंचाई ७४० फुट होगी। ४ लाख ७१ हज़ार 
एकड़ जल संचित किया गया जिससे रबी की फसल में सिंचाई की गई। इस' 
संचित जल के उपयोग से २ लाख एकड़ नई भूमि खेती के काम में लाई जाने 
लगी 4 इसी वर्ष एक कानून बना कर खुशहाली कर वसूलने की व्यवस्था 
की गई । 


राजस्थान सरकार के एवज में पंजाब सरकार जो राजस्थान नहर बनवा 
रही है उसकी खोदाई में भी काफी प्रगति हुई । 


वर्ष के भ्रन्त तक राज्य-भर मे १,४४२ नलकूपों के लिए बिजली उपलब्ध हुई । 
इसके अलावा, अनेक बड़े और छोटे सिंचाई योजनाकार्य पूरे किए जा रहे है । 


बीज फार्म 

द्वितीय योजनावधि में राज्य-भर में २२८ बीज फार्म खोले जाने है 
जिनमें से १०० फार्म खुल चुके हूँ। प्रत्येक फार्म में २५ एकड़ भूमि है और 
हरेक फार्म एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की बीज की आवश्यकता पूरी 
करता है । १६५८-५६ के दौरान १ लाख २८ हजार मन कपास के बीज 
और १ लाख मन गेहूं के बीज वितरित किए गए। 

द्वितीय योजना में ७२,५१० एकड़ परती भूमि को फिर से खेती के 
योग्य बनाने का लक्ष्य है। सितम्बर १६५६ तक ३८,२१० एकड़ परती 
भूमि को खेती के काम में लिया गया। 


चकबन्दी 

चकबन्दी कार्यक्रम में पंजाब राज्य देश के सब राज्यों से आगे है । 
१६५८-५९ तक कुल २ करोड़ १९ लाख ५२ हजार एकड़ भूमि में से १० लाख 
णुकड़ भूमि का पुनविभाजन किया गया । चकबन्दी का काम तेज़ी से चल रहा है। 


२२५ 


हाट सुविधाएं 

१६५८-५६ में भाकड़ा नंगल नहर से सीचे जाने वाले क्षेत्र को हाट 
की सुविवा प्रदान करने की योजना में और प्रगति हुई । राज्य की विभिन्न 
मडियों के विकास का काम शुरू किया जा चुका है। 


सहकारितः 

आलोच्य वर्ष में राज्य में २ हजार नयी सहकारी समितियां पंजीकृत 
हुई । इस प्रकार इन समितियों की कुल संख्या बढ़ कर २६,००० हो गई है। 
इन समितियों के कार्य क्षेत्र मे राज्य के ८० प्रतिशत गांव और ४० प्रतिशत 
जनसख्या आ जाती है। 


इसी वर्ष राज्य में लगभग १०० ग्रामीण सहकारी ऋण-बेक स्थापित 
किए गए। इनकी कुल संख्या अब ४१० है। सहकारी ऋण आन्दोलन को मजबूत 
करने के लिए राज्य सरकार ने इन समितियों में १ लाख ८ हजार रुपये के 
शरोयर लिये है । एक राज्य सहकारी भूमि-बन्धक बैक की स्थापना भी हुई । यह 
बैक अपने सदस्यों को दीघ अवधि के लिए ऋण देगा। कृषि उत्पादन 
की समुचित बिक्री के लिए एक राज्य गोदाम निगम की भी स्थापना 
की गई। 


विभिन्‍न प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि हुई। श्रमिक 
और निर्माण सहकारी समितियों की संख्या ७००, खेती और सिंचाई सहकारी 
समितियों की संख्या ६००, कूटीर उद्योग सहकारी समितियों की संख्या २,००० 
भर महिला सहकारी समितियों की संख्या ६५० हो गई । 


द सामुदायिक विकास 

१६४४५८-५६ के दौरान ७ विकास खण्ड खोले गए । इनमें १५७ गांव 
आते है और इनकी कुल जनसंख्या ४ लाख १० हज़ार है। इस प्रकार राज्य में 
१२७ विकास खण्ड खुले है जिनके अन्तगंत १७,५३३ गांव आते है जिनकी कुल 
जनसंख्या ८८ लाख ८० हज़ार है। दूसरे शब्दों में, राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 
का ६७.६ प्रतिशत अरब सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लाभ उठा रहा है। 


बिजली 


१ फरवरी, १६५६ को राज्य में एक "राज्य बिजली मण्डल' की स्थापना 
हुई । आलोच्य वर्ष में और ५०० गांवों में बिजली पहुंचाई गई जिससे बिजली 
बाले गांवों की संख्या २,२४० हो गई । 


न्‍ 
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उद्योग 
आझौद्योगिक विकास की कई योजनाएं इस वर्ष हाथ में ली गई। इन योजनाशरों 
पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षो में २ करोड़ ३७ 
लाख रुपये खर्च हुए । इसके अलावा, लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों पर इसी 
अवधि में २ करोड़ ४ लाख €० हजार रुपये और मध्यम और बड़े उद्योगों 
पर ३२ लाख रुपये खर्च हुए । औद्योगिक विकास के लिए ३८ लाख रुपये 
ऋण के रूप में दिए गए। 


लुधियाना में श्रौद्योगिक बस्ती खोलने का जो काम चल रहा है, उसमें 
संतोषजनक प्रगति हुई । इस बस्ती में ५० कारखाने जल्दी ही बन कर तैयार 
हो जाएंगे .। मलेरकोटला और बटाला में भी औद्योगिक बस्तियां खोलने का 
काम हाथः में लिया जा चुका है। 


खादी उद्योग में भी रोजगार शौर उत्पादन की दृष्टि से आलोच्य वर्ष 
में काफी प्रगति हुई । अम्बर चर्खे की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ रही है । 


| स्वास्थ्य 
अब तक राज्य भर में ४३ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा चुके 
है । प्रत्येक केन्द्र ६,००० व्यक्तियों की सेवा करता है। 


बी० सी० जी० का टीका लगाने वाले दल ने अपने पहले दौरे में राज्य, 
में ४० लाख व्यक्तियों को टीका लगाया था और १ करोड़ ३० लाख 
व्यक्तियों की परीक्षा की थी । अब दल का दूसरा दौरा शुरू हुआ है । 
तरनतारन, अम्बाला, पालमपुर और सबाथू्‌ के कुष्ठ-चिकित्सालयों को १ लाख 
३७ हज़ार रुपये अनुदान के रूप में दिए गए । रोगियों की अधिक संख्या को 
देखते हुए अमृतसर के मानसिक रोगों के चिकित्सालय का विस्तार किया जा 
रहा हैं ताकि और अधिक मरीज भर्ती किए जा सके। 


पटियाला और अमृतसर के मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० 
के पाठ्यक्रम में 5० और ५० छात्रों की जगह अरब १०० और ५० छात्रों की 
भर्ती की व्यवस्था की गई हैं । अगले वर्ष से ५० नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
आरम्भ करने के लिए १ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। 


शिक्षा 


आलोच्य वर्ष में सभी राजकीय स्कूलों में ६ढी कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क 
कर दी गई। कांगड़ा और मोहिन्दरगढ़ जिलों में और तारायणगढ़ तहसील 
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की मोरनी पहाड़ियों और हिसार जिले के लोहारू सब-तहसील में मिडिल 
तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में राजकीय स्कूलों 
में हाई स्कूल तक की शिक्षा नि:शुल्क कर दी गई । १३६ हाई स्कूलों को 
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया। 


बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए धर्मशाला में 
एक स्नातकोत्तर बेसिक और ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की गई। हरियाणा 
क्षेत्र और चण्डीगढ़ में एक-एक पालिटेकनीक कालेज और खोला जाएगा। 


ल्रम 


आलोच्य वर्ष में 'पंजाब दुकान और व्यापारी संस्था अधिनियम, १६४५८ 
पारित किया गया। इस नये अधिनियम के अ्रनुसार अब दुकाने १० घंटे खुली 
रह सकती हेँ। १४ वर्ष से कम उम्र के लड़कों को नौकर रखने पर भी 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। 


शक 


राज्य में १९५७ में २,२८५ पंजीकृत कारखाने थे। १६५८ में इनकी 
संख्या बढ़ कर ३,१९० हो गई। १६४५८ में इन' कारखानों में केवल १२ 
हड़तालें हुईं, जबकि १९५७ में ३२ हड़तालें हुई थीं । 

राज्य सरकार की सहायता से श्रमिकों के लिए मकान बनाने की योजना 
के अन्तर्गत भ्रब॒ तक १,०६२ मकान बनाए गए हैं और १,०४४ मकानों का 
निर्माणकार्य चल रहा है !। 


राजकीय कर्मचारी बीमा योजना की सुविधाएं १ नवम्बर, १६५८ से 
कमंचारियों के परिवारों को भी प्रदान की जाने लगी जिसके कारण सरकार 
को प्रतिवर्ष अनुमानत: ३ लाख ५० हज़ार रुपये अधिक व्यय करने पड़ेगे । 
यह योजना धारीवाल, खन्ना, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार, राजपुरा, फगवाड़ा 
कपूरथला, गोबिन्दगढ़, और पटियाला में लागू करने से पहले सर्वेक्षण का जो 
काम चल रहा था वह पूरा हो गया । 


पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य 
आ्रालोच्य वर्ष में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और विमुक्त 
जातियों को शिक्षा की और ज्यादा सुविधाएं दी गई और शिक्षा, प्राविधिक 
तथा विभिन्न संस्थाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए । इन जातियों को खेती 
के लिए भूमि खरीदने, मकान बनाने, कुएं खोदने और सामुदायिक केन्द्र 
खोलने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है । 


र्र८ 


पश्चिस बंगाल 


खाद्य और कृषि 


१६५८-५९ के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण अमन चावल की 
पंदावार सामान्य से बहुत कम हुई | १६५६ में मुख्य खाद्यान्नों की पैदावार 
राज्य की आवश्यकता से ७ लाख ६० हज़ार टन कम हुई, जबकि १९५७ में 
यह कमी केवल ३ लाख टन की थी । इसी प्रकार, १६४८ में दूसरे राज्यों 
से पद्चिम बंगाल में ९ लाख ३० हजार टन खाद्यान्न का आयात किया गया जब 
कि १९५७ में केवल ६ लाख ७० हज़ार टन खाद्यान्न का आयात किया गया था। 


चावल और धान की बढ़ती हुई कीमतें रोकने के लिए १ जनवरी, १९६५६ 
को पश्चिम बंगाल चावल और धान मूल्य-नियन्त्रण आदेश लागू किया गया। 
इस आदेश द्वारा चावल और धान के भाव की उच्चतम सीमा नियत कर दी 
गई । इसके अलावा, सरकार ने अपनी संशोधित राशनिग योजना के अधीन 
खाद्यान्नों का मुक्त रूप से वितरण किया । सरकार ने कृषकों के हित की 
रक्षा के लिए कानून द्वारा धान का निम्नतम भाव नियत कर दिया है जिसके 
नीचे धान का भाव नहीं गिराया जा सकता । इस प्रकार किसानों को अपनी 
धान की फसल से काफी लाभ हुआ है। 


किसानों को अच्छे बीज मिल सकें इसके लिए अ्रभी तक विभिन्न जिलों 
में ६४ बीज फार्म स्थापित किए गए हैं । प्रत्येक फार्म में २४ एकड़ भूमि है 
जिस पर उच्चत किस्म के बीज उगाए जाते है। १६५६ के अन्त तक इन 
फार्मो में २५ हज़ार मन धान के बीज उत्पन्न होने की आशा है। हरी खाद 
उगाने के लिए किसानों में २,.६५,०९४ पैकेट ढेचे के बीज बांटे गए । 

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए २,००० एकड़ परती भूमि को 
खेती योग्य बनाया गया है । १६५९ के अन्त तक ४,००० एकड़ भूमि और 
खेती योग्य बनाई जाएगी । 


सिंचाई 

आलोच्य वर्ष में ३३ बड़ी सिंचाई योजताओों को हाथ में लिया गया । 
इन पर ५७ लाख ३७ हजार रुपये ख्च होने का अनुमान है। इनमें से १७ 
योजनाएं १६५८-५६ के अन्त तक पूरी हो चुकी थी जिनसे ४५,००० एकड़ 
भूमि में सिंचाई की सुविधा हो गई है। 

१६५८ में दामोदर घाटी बांध से ४ लाख ४० हज़ार एकड़ भूमि की 


कक 


सिंचाई की गई। इस प्रकार दामोदर घाटी निगम योजना में 
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पितनी भूमि की सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करने का लक्ष्य है उसकी 
एक-चौथाई भूमि १९५८ के खरीफ के मौसम में सींची जा चुकी है । खरीफ 
का मौसम समाप्त होने तक मयूराक्षी जलाशय योजना के अधीन १३ लाख 
६२ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। इसके अर्थ हुए कि १ लाख 
३८ हजार एकड़ ऐसी नयी भूमि, जिसकी सिचाई की व्यवस्था पहले नहीं थी, 
अब नहरों से सींची जाने लगी है। इसके अलावा, अन्य बहुत-सी सिंचाई- 
योजनाएं पूरी की गई और कुछ और शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं। 


छोटे सिचाई कार्य 

बंगाल तालाब सुधार अधिनियम” इस वर्ष चौबीस परगना, नाड़िया तथा 
हावड़ा ज़िलों में भी लागू कर दिया गया । १६४८-५६ के अन्त तक २ लाख 
८८ हज़ार एकड़ भूमि में फैले ६,०१८ तालाब इस अधिनियम के भ्रन्तगंत झा 
चुके थे। इसके फलस्वरूप अधिक उत्पादन होने की श्राञ्ञा है। 

इस वर्ष १,६० तालाबों का सुधार किया गया ! 


बाढ-नियन्त्रण 

१६५८-५६ के दौरान बाढ़-नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यो पर कुल ४४ लाख रुपये 
खर्च किए गए । १९५८ के आरम्भ में राज्य के उत्तरी ज़िलों में अल्पकालीन बाढ़ 
संरक्षण योजनाएं शुरू की गई थीं और उसी वर्ष बाढ़ का मौसम भाने से पहले ही 
उन्हें पूरा कर दिया गया । इन योजनाओं से १०० वर्गमील क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित 
हो गया । इसी प्रकार विभिन्न ज़िलों मे बांध बनाए गए और बाढ़ से सरक्षण 
प्रदान करने का प्रबन्ध किया गया । 


पशु-पालन 


आलोच्य वर्ष में लगभग १२,७५१ पशुओं को कृत्रिम रूप से गर्भाधान 
कराया गया और ४०,१६,२०३ पश्ुम्नों को खुर के रोग से बचाने के लिए 
टीके लगाए गए । 


मछुलीपालन 


१९५८-५६ के दौरान कुल ४१६ एक्रड जल' में मछलीपालत आरम्भ 
किया गया । ७६७ एकड़ के दो जलाशय बनाए गए जिन पर १ लाख १० 
हुजार रुपये खर्च हुए । 


निजी तौर पर मछली पालने वाले व्यक्तियों को सरकारी सहायता दी 
गई और २४ प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए जहां मछली पालने के उन्नत 
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तरीके समझाए और बताए जाते हैं । परद्िचम बंगाल के तटवर्ती 
क्षेत्रों में समुद्र में मछली मारने वाली नौकाओो का यन्त्रीकरण क्रिया जा रहा 
है और मछझों को यनन्‍्त्रों की सहायता से मछली मारने का प्रचिक्षण 
दिया जा रहा है । राज्य के मछलीपालन विभाग की यन्त्रचालित नौकाओं ने 
आलोच्य अवधि में समुद्र से ६३७२ मन मछली पकड़ी। 


सहकारिता 

१९५७-४८ में राज्य भरमे १८,३३७ सहकारी समितियां थी जो १६४५८- 
५९ में बढ़ कर १६,०३० हो गई | इनकी सदस्य-संख्या १४,०२,४६८ थी और 
पूंजी ३९ करोड़ २५ लाख रुपये। जमा की जाने वाली धन-राशि भी १५ करोड़ 
८ लाख रुपये से बढ़ कर २० करोड़ ८५५ लाख रुपये हो गई। 


सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित ३ 
संस्थानों ने १९५८-५६ के अ्रन्त तक ६०७ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया ! 


पंचायत 

१६५८-५९ में ६० अंचल पंचायते और ३४२ ग्राम पचायतें संगठित 
की गईं | इन पचायतों में चुनाव कराने की तैयारी भी की गई । राज्य सरकार ने 
यह व्यवस्था की हैँ कि अंचल पंचायतों के सचिव-पद के लिए जो व्यक्ति निर्वा- 
चित हों उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएं। इन सचिवों का पहला जत्था 
प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हैं! 


बन 

१६५८-५६ के दौरान ४,५०० एकड़ भूमि में वन के लिए पेड़ लगाए गए। 
इस प्रकार अब तक राज्य में ३४,७३० एकड़ नयी भूमि में वन लगाए जा चुके है । 
इन वनों से जनता को इंधन के लिए और इमारती लकड़ी प्राप्त हो 
सकेगी । राज्य के अन्य भागों में भी वन-संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए गए । 
१६५४८ में बन महोत्सव के अवसर पर रोपाई के लिए ७,६६,७७७ पौध 
वितरित किए गए । 


सहायता कार्य 

१९५८-५६ के दौरान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था अ्रत्यन्त खराब हो गई । 
फसल अच्छी न होने के कारण खेतिहर मजदूरों को काम बहुत कम ही मिला । 
जनवरी, १६५८ के मध्य ही से बेरोजगार खेतिहर मजदूरों को रोज़गार द्वेने के 
लिए सहायता कार्य आरम्भ करना पड़ा । अनेक जिलों में लगातार बाढ़ आने के 
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कारण स्थिति और भी खराब हो गई । ६5,६०० टन खाद्यान्न (५,२१,६०,००० 
रु० के मूल्य का) और ४२,२३३ मकान नष्ट हुए। संचार साधन भी क्षतिग्रस्त 
हुए । इसलिए सरकार ने किसानों को तकावी के रूप में सहायता दी। 
नवम्बर, १९५७ से दिसम्बर, १६५८ के बीच १६,४४८ मील लम्बी सड़कों की 
मरम्मत की गई, ३,०८९ मील लम्बी नई सड़कें बनाई गई और ७३६९ नहरें तथा 
२,६४१ तालाब खोदे गए। 


भूमि-सुधार 
'परदिचम बंगाल भू-सम्पत्ति अर्जन अधिनियम, १६५३ के कार्यान्वित किए 
जाने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए १६५९ में राज्यीय विधानमण्डल के 
बजट अधिवेशन में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया । यह विधेयक विधानमण्डल 
की संयुक्त समिति के विचाराधीन है । 


भूमि-सीमा निर्धारित की जा चुकी है । निर्धारित सीमा से अधिक १ लाख 
५१ हज़ार भूमि को सरकार अपने अधीन कर चुकी हूँ । 


क्षति पू्ि की मात्रा के सम्बन्ध में निश्चय होने तक मध्यवर्ती लोगों को 
१६५८-५६ में अंतरिम रूप से १,४५,३३,७४५ रु० दिए गए । 


भू-सम्पत्तियों पर सरकार द्वारा अधिकार किए जाने के पूर्व बहुत में मध्य- 
वर्ती लोगों ने अपने खेतों में बाढ़ का पानी भर कर उनको मछलीपालन-शालाश्ों 
में बदल दिया । ऐसी भूमि का पुनरुद्धार किए जाने के लिए इस वर्ष परचम बंगाल 
कृषि भूमि तथा मछलीपालन-शाला (अर्जेन तथा पुनर्वास) अधिनियम, १६४५ए' 
पास किया गया । 


क्र 


शिक्षा 
१६५८-५६ के दौरान १४ नर्सरी स्कूलों, २२५ जूनियर स्कूलों और ४५ 
सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने की स्वीकृति दी गई और इसी अवधि में 
पुरुषों के दो सीनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेजों में पढ़ाई शुरू हुई। 


आलोच्य वर्ष में ६६९१ प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हुई जिनमें कुल 
१,००० अध्यापक काम करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापिकाशं के 
लिए 5८१ क्वार्टर बनवाने और स्कूलों के २० सब-इंस्पेक्टर नियुक्त करने की 
व्यवस्था भी की गई। 


बिहार के जो हिस्से पश्चिम बंगाल में मिला दिए गए हैं उनमें १,७०० 
प्राइमरी और बेसिक स्कूल हैं। इन स्कूलों के कुल २,८०० अध्यापकों को १ 


दे 
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अप्रेल, १६९५८ से पदिचम बंगाल में लागू वेतन-क्रम के अनुसार बढ़ी हुई तनख्वाहे 
दी जाने लगीं। इससे राज्य सरकार पर ६ लाख ४६ हज़ार रुपये का नया बोझ पड़ा। 

आलोच्य वर्ष ही में ११ से १४ वर्ष तक की वालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा 
दी जाने लगी । 

१९५८-५६ में नदिया, हावड़ा और हुगली में तीन डिग्री कालेज तथा राज्य 
में ३ टीचसे ट्रेनिंग कालेज और खोले गए। 

राज्य में डिप्लोमा कोर्स वाले जितने इंजीनियरिंग कालेज थे उनमें १६४९ 
में कुल ६२० छात्र भर्ती हो सकते थे | इन कालेजों का विस्तार किया गया और 
क्रमश: इनकी क्षमता इतनी बढ़ गई कि १९५८-५९ में ६,८४० छात्र शिक्षा 
प्राप्त कर सके । 


कलकत्ता में एक नयी पालिटेकनीक संस्था की स्थापना की जा रही है जिसमें 
५४० छात्र भर्ती हो सकेंगे । 

उच्चतर शिक्षा की सुविया प्रदान करने के लिए सरकार ने इसी वर्ष दो नये 
विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया--एक बर्दवान में और एक कल्याणी- 
हरीनघाट में । 


स्वास्थ्य 

मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इस रोग से मरने वालों की 
संख्या १६९५८ में १६४८ की अपेक्षा ३६० से घटकर २० व्यक्ति प्रति लाख रह गई ॥ 
इस वर्ष मलेरिया नियन्त्रण का कार्य ३३,६२४ वर्गमील के क्षेत्र में किया गया 
जिसमें २ करोड़ ३० लाख व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्त हुई । कोण्टई में मलेरिया- 
फाइलेरिया के नियन्त्रण तथा शोध का एक केन्द्र भी खोला गया। 

१६५८-५९ में बी०्सी०जी० के टीका लगाने वाली १६ टुकड़ियां थी 
जिन्होंने १,०५,७७,१०९ व्यक्तियों की परीक्षा की तथा ४२,६६,७८८ व्यक्तियों 
को टीके लगाए। € चलती-फिरती दुकड़ियां भी काम करती रही। 


गौरीपुर की राज्यीय कुष्ठ बस्ती में १०० अ्रतिरिक्त रोगीशय्यात्रों की व्यवस्था 
की गई । बाहरी रोगियों के लिए ६ उपचारालय भी खोले गए। 


ग्रामीण जल व्यवस्था योजना के अधीन २,३७२ नलक्‌प लगाए गए । 
७४६ पुराने नलकूपों की फिर से खुदाई की गई झऔर ३१३ नयें कुएं बनवाए गए । 


राज्य सरकार ने एक कानून बना कर कलकत्ता नगर में गन्दी बस्तियों 
की सफाई करने की व्यवस्था की है । 
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उद्याग 
कलकत्ता में हथकरघा वस्त्र की बिक्री के लिए एक ओर डिपो खोला गया | 
सीन बिक्री-डिपो पहले ही से खुले हुए है । १९५८-५६ के दौरान इन बिक्री- 
डिपो से १ करोड़ रुपये का हथकरघा-वस्त्र बेचा गया। ' 


राज्य सरकार ने ट्वितीय योजनाकाल में १०,००० अम्बर चर्खे बनवाने 
का प्रबन्ध किया । इनमें से ३,५०० अम्बर चर्खे बनाए गए, १,६२६ चर्खे 
सूत कातने वालों में वितरित किए गए और १,५०० चर्खे ४७ परिश्रमालयों को 
दिए गए । इन परिश्रमालयों ने ३,५०,००० मन सूत तैयार किया है। गांवों मे 
क़ताई सिखाने के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोलें जा रहे हैं। १६५८-५६ में 
१८ करोड़ ५ लाख १० हज़ार गज कपड़ा तैयार होने की आशा है । 


दस्तकारी के अन्य उद्योगों में भी ग्रामीण शिल्पियों और कारीगरों को 
नये ढंग के औजारों और आधुनिक उपकरणों के उपयोग का भ्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था की जा रही है ताकि ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग का समुचित विकास 
ह्ी। 


श्रम 
१९४५८ के दौरान श्ौद्योगिक विवाद के फलस्वरूप काम न होने के कारण 
२० लाख मानव-दिनों की हानि हुई | इनमें से ७६ प्रतिशत मामले समझौते 
से हल हो गए । 
आद्योगिक विवादों की समस्या को हल करने की दृष्टि स॑ सम्पूर्ण राज्य 
को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। 


राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या १६५८ में बढ़ कर ३,६०० हो 
गई जिनमें कर्मचारियों की कुल संख्या ७ लाख है। 

इसी वर्ष उत्तरी कलकत्ता, दक्षिणी कलकत्ता, कल्याणी, पुरुलिया, दुर्गापुर 
और सिलीगुड़ी में ६ नये रोजगार दफ्तर खोले गए। कर्मचारी राज्य बीमा 


निगम की योजना के अधीन दिसम्बर, १६५८ तक चिकित्सा की सुविधा 
प्राप्त करने वालों की संख्या २,८९,०६८५ थी । 


ग्रावास 


आलोच्य वर्ष में सरकारी सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक आवास योजना के 
ग्रधीन आसनसोल, आलमबाज़ार और बेद्यवती में ६८८ क्वार्टर बनाने का 
काम पूरा हो गया । घ॒ुसूरी, बेलूर और टीटाघर में १,३५६ मकालों के निर्माण 
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का काम भी करीब-करीब पूरा हो चुका है तथा सेरामपुर और सुंडिया में 
१,१८२ मकानों का निर्माणकार्य जारी हैं । २१२६ मकात और बनाने की 
योजना स्वीकृत हो चुकी हैं और मकानों के लिए भूमि प्राप्त करने का प्रयास 
किया जा रहा है । 


पारवहन 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो मे राज्य में १२०० मील 
लम्बी राजकीय सड़कों और १०० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण 
किया गया इनमें से ४५० मील लम्बी सड़कों का निर्माण १६५८-५६ के 
दौरान हुआ और इन पर ४ करोड़ रुपये खर्च हुए । जलंगी, दामोदर और 
रूपनारायण नदियों पर बड़े पुलों का निर्माणकार्य जारी हे। 


१६५८-५६ के दौरान कलकत्ते में चार रूटों पर चलने वाली बस-सेवा 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । 


अन्तर्दशीय जल-परिवहन के लिए उपयुक्त योग्यता प्राप्त भारतीय 
कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए कलकत्ता में १ अप्रैल, १६५८ को एक 
प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना 
परद्िचम बंगाल की राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का चौथा प्रशिक्षण केन्द्र 
अप्रैल, १९५६ में कुरसिश्रांग में खोला गया। इन चारों प्रशिक्षण केन्द्रों 
में प्रतिवर्ष ४,००० स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मार्च, १६५६ 
तक लगभग ३१,७९७ लड़कों को प्रशिक्षित किया गया | प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं- 
सेवकों को अनिवार्य रूप से ३ वर्ष तक राज्य सरकार की सेवा में माना जाता है । 


ग्रादिवासियों सम्बन्धी कल्याणकार्य 


१६५८-५९ के दौरान अनुसूचित आदिमजातियों, अ्रनुसूचित जातियों 
तथा पिछड़ी हुई जातियों के लोगों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर २५ 
लाख १४ हजार रुपये खर्च किए गए। 


विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास 
१६५८-५९ में केवल ३,६२६ विस्थापित व्यक्ति पश्चिम बंगाल आए 


जबकि १६५७-५८ में ५,६९३ व्यक्ति और १६५६-५७ में १,४६,९६६६ 
व्यक्ति आए थे। 
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१६५८-५९ के आरम्भ में राज्य में विस्थापितों के लिए मकानों और 
शिविरों की संख्या १९६ थी, किन्तु वर्ष का अन्त होते न होते यह घट कर १४१ 
हो गई। इन मकानों और शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 
२,५२,६१९ से घट कर २,१७,०२७ रह गई । इसी अवधि में २०,७७३ 
व्यक्तियों को शिविरों से निकाल कर राज्य में विस्थापितों के लिए बनाई गई 
बस्तियों में बसाया गया और ४, ५४४ व्यक्तियों को भ्रन्य राज्यों में बसाया गया। 


१६५८-५६ के दौरान प्राइमरी स्कूलों के विस्थापित छात्रों को पुस्तकों 
खरीदने के लिए और छात्रवृत्ति के रूप में ४ लाख रुपये दिए गए । माध्यमिक 
स्कूलों के ७० हज़ार छात्रों को ६१ लाख रुपये की वृत्तियां और कालेजों तथा 
प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के छात्रों को २५ लाख रुपये की वृत्तियां दी गई । 


इसी अवधि में ४,०५६ विस्थापितों को प्राविधिक और विभिन्न दस्तकारियों 
की शिक्षा दी गई । ३६,२०७ विस्थापितों को अलग प्रशिक्षण दिया गया 
जिनमें से १,5०० विस्थापितों को २२ उत्पादन केन्द्रों में रोजगार मित्र 
गया । 


बम्बई 


खाद्य और कृषि 
१६५८-५९ में राज्य में सस्ते अनाज की ५,६०० दुकानें खुली हुई थीं। 
पहली नवम्बर, १६५८ से बम्बई खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंसिग आदेश” लागू 
किए जाने के कारण धान, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्‍का के व्यवसाय 
और जखीरेबाज़ी पर पूरा-पूरा नियन्त्रण रखा गया । 


१६५७ में ८०,००० एकड़ क्षेत्र के ५ खण्डों में धान की विस्तृत खेती की जो 
नमूने की योजना प्रारम्भ की गई थी उसे इस वर्ष ७२,००० क्षेत्र के चार और 
खण्डों में लागू किया गया । 


सिचाई 

प्रथम योजना मे प्रारम्भ की गई बड़ी योजनाओं में से रेनाण्ड टैक, रेहना- 
गिरी और गंगापुर (प्रथम चरण) योजनाएं लगभग पूर्ण हो गई । ककरापार 
और माही योजनाओं पर कार्य पूर्ण वेग से चालू है। माही नहर नवम्बर, १६५८ 
में सिंचाई के लिए खोल दी गईं। इससे २१,००० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी । 
ककरापार दक्षिण तटीय नहर भी चालू कर दी गई जिससे दक्षिण और वाम 
तटीय नहरों द्वारा लगभग १,५०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं 
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उपलब्ध हो गई। घोड वाम तटीय नहर जुलाई, १६५८ में सिंचाई के लिए चालू 

कर दी गईं। शतरंज योजना भी समय से पूर्व पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। 
द्वितीय योजना में सम्मिलित ५६ मध्य वर्गीय सिचाई योजनाओं में से १० 

पूर्ण हो गईं, २२ प्रगति के मार्ग पर हे और बाकी का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है । 


मछलीपालन 

इस वर्ष जालों में नाइलोन के प्रयोग तथा मछली पकड़ने के अन्य आधुनिक 
साधनों के प्रयोग हारा मछली उद्योग के आरधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए 
गए । १६५८-५६ में ४५ लाख ६४ हज़ार रुपये की सहायता और ११ लाख ८८ 
हज़ार रुपये का ऋण दिया गया । आलोच्य वर्ष में २१९ मछझों को मशीनी 
नाव चलाना सिखाया गया, जल्दी बढ़ने वाली ३० लाख बच्चा मछलियों का 
आयात किया गया तथा बेदी में एक बरफखाना और एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट 
स्थापित किए गए । 


पंचायत 

ग्रब तक ७४ प्रतिशत ग्रामीण जनता और ६० प्रतिशत गाव पंचायतों के 
अन्तर्गत आ गए है । इस वर्ष राज्य की विधान सभा ने पंचायतों के प्रशासन से 
सम्बन्धित एक विधेयक भी पारित किया जिसके अनुसार पंचायतों के सामाजिक 
और ग्राथिक कल्याण सम्बन्धी कार्यो के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है और 


उन्हें अधिकार दिया गया है कि वे श्रपने आय साधनों को और बढ़ा सकें । साथ 
ही उनके न्यायिक अधिकार भी बढ़ा दिए गए हे । 


सहकारिता 

इस वर्ष राज्य में २ श्ररब ५० करोड़ रुपये की पूजी की ३२ हज़ार सहकारी 
समितियां कार्य कर रही थी । इनकी सदस्य संख्या २० लाख थी । इन समितियों 
ने किसानों को ३४ करोड़ रुपये का ऋण दिया । 


शिक्षा 


१६५८-५९ के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा पर योजनाकाल के कुल उपबन्ध 
का ८०.२ प्रतिशत व्यय हुआ । भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने 
वाले नये प्रारम्भिक स्कूलों के लिए १,५०० अध्यापकों को स्वीकृति दी । 

आलोच्य वर्ष में आशा की जाती है कि ६-११ वर्ष आयु वर्ग के ४० लाख २३ 


बबक 


हजार बच्चे स्कूल जाते थे 4 मुख्यतः प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी 
सुविधाओं का पता लगाने तथा नये स्कूल आरम्भ करने से पूर्व उपलब्ध सुविधाश्रों 
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के पूर्ण उपयोग की दृष्टि से राज्यों के ४३ जिलो का शैक्षिक सर्वेक्षण किया गया | 
बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई । 


राज्य मे पोलिटेकनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है तथा वर्तमान इजी- 
नियरिंग कालिजों और पोलिटेकनिक स्कूलों में प्राप्त सुविधाशों को और अ्रधिक 
बढ़ाया गया । इस वर्ष करड में एक नये पोलिटेकनिक सकल की आधारशिता 
रखी गई । 


स्वास्थ्य 

इस वर्ष अहमदाबाद सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या ३५३ से बढ़ा 
कर ५२० कर दी गई । पूना के सेसून अस्पताल में भी ६५ बिस्तरे और बढा दिए 
गए। नवसारी में एक नया अस्पताल चालू हो गया । भारपुर (कच्छ) के टी० बी० 
सेनेटोरियमस को भी और विकसित किया गया । चिकित्सा सम्बधी 
सुविधाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के निमित्त गांव में ग्रांल, 
दांत और शल्य शिविर झ्राायोजित किए गए । विदर्भ में राज्य सरकार के 
अनुदान से जनपद सभाओं के अन्तर्गत दस नये चिकित्सालय स्थापित किए गए। 
इस वर्ष कोढ़ उनन्‍्मूलन' के लिए एक योजना बनाई गई तथा कोड़ियों की सहायता 
के लिए बहुत से केन्द्र, स्थापित किए गए । ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग को समाप्त 
करने की दृष्टि से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओो को प्रशिक्षित करने के तिए 
कदम उठाए गए । इस वर्ष राज्य सरकार ने मलेरिया नियन्त्रण के स्थान पर 
मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम अपनाया । 


बम्बई स्थित हाफकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रजत जयन्ती इस वर्ष की एक 
प्रमुख घटना रही । सरकार ने इस संस्था के विकास के लिए एक विश्येष कोष 
की स्थापना की है जिसमें संस्था से प्राप्त होने वाले लाभ का ५० प्रतिशत प्रतिवर्ष 
जमा किया जाएगा । 

आलोच्य वर्ष में छुट्टी शिविर योजना की ओर भी विशेष ध्यात दिया 
गया तथा अमरावती, कोल्हापुरं, अहमदनगर, पूना और सूरत ज़िलों में नये 
शिविरों की स्थापना की गई । सरकार की नीति यह है कि छुट्टी मनाने की 
सुविधाएं जनसाधारण के लिए इतनी सस्ती बना दी जाएं कि कम आय वाले 
लोग भी उनका पूरा-पूरा लाभ उठा सकें । 


अश्षम 
२५ जलाई, १६५८ की झ्राम हड़ताल तथा कुछ अन्य छोटी-मोठी हड़तालों 
को छोड़ कर इस वर्ष राज्य में श्रम की स्थिति शान्तिपूर्ण रही । नरसिहगिरजी 
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मिल के अलावा सरकार ने बेकारी दूर करने के लिए सेक्सरिया मिल को भी अपने 
हाथ में ले लिया । विदर्भ प्रदेश मे बीड़ी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों 
के न्यूनतम वेतन की दरें फिर से तय की गई । मराठवाड़ा मे भी वेतन दरों 
को दोहराने पर विचार किया जा रहा है । 


यातायात ५ 
मराठवाडा में सड़के बनाने का एक नया कार्यत्रम बनाया गया जिस पर 
लाख १७ हज़ार रुपया खर्च किया जाएगा । इसके अलावा इस वर्ष कोलाबा 
जिले में धर्मतार पुल और मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से मिलाने के लिए ताप्ती 
पर सवरखेडा पुल का उद्घाटन किया गया । साथ ही बुलढाना को औरंगाबाद 
जोड़ने के लिए एक नयी सड़क का निर्माण किया गया। 


निर्माण 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत मार्च, १६५६ में ५ करोड़ १८ लाख 5हे हज़ार 
रपये की लागत के १२,४३० मकान पूर्ण हो जानें की आशा थी । ७,००० मकान 
आर बनाए जा रहे हैं। कम आय वर्ग मकान योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ३ करोड़ 
२२ लाख रुपये के ऋण दिए गए। सरकारी नौकरों के लिए भी कुछ मकानों का 
निर्माण किया गया । 


समाज कल्याण 


समाज कल्याण का कार्य करने वाली संस्थाप्रों में सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए एक राज्य समाज कल्याण परिषद की स्थापना कीं गई । बच्चे और 
स्त्रियों से सम्बन्धित अवांछनीय संस्थाओं पर नियन्त्रण रखने के लिए १ अप्रैल, 
१९५९ से स्त्रियों और बच्चों की संस्थाओ्रों का लाइसेसिग ऐक्ट' लागू कर दिया 
गया । बम्बई नगर में बच्चों के लिए एक सम्मिलित अ्रजायबघर और थियेटर 
स्थापित करने का भी निश्चय किया गया । इसके लिए मेरीनड्राइव पर तारपोर- 
वाला एक्वेरियम के पास एक स्थान भी छांट लिया गया है। 


पिछड़ी जाति कल्याण 


इस वर्ष पूना, अहमदाबाद और नागपुर स्थित सरकारी पिछड़ी जाति 
होस्टलों का पुनस्संगठन किया गया तथा अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन पर खास” 
तौर पर जोर दिया गया । इस वर्ष एक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा 
के लिए विदेश भी भेजा गया । 

हरिजनों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की एक योजना स्वीकृत की गई + 
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छोटी बचत आंदोलन 


नवम्बर १६५८ तक छोटी बचत आन्दोलन के श्रन्तगंत ११ करोड़ १२ लाख 
रुपया जमा किया गया तथा इस योजना को सब वर्गो में सफल बनाने के लिए 
'पैसा लगाने के कुछ नये तरीके प्रारम्भ किए गए । 


बिहार 
कृषि 

राज्य के छोटा नागपुर और सनन्‍्थाल परगना क्षेत्रों में, जहां मुख्य रूप से 
धान की खेती होती है, किसानो को गेहूं के बीज ऋण के रूप मे दिए गए। यह ऋण 
ब्याज-मुक्त होगा । दिसम्बर, १६५८ तक किसानों द्वारा १२,४०८ टन फास्फेट 
और हड्डी का च्ूरा, ३७,०२० टन एमोनियम सल्फेट और ४३, १७३ टन कम्पोस्ट 
खरीदा गया । गन्धी कीड़े श्रौर दूसरे कीटाणश्रों के विरुद्ध विशेष सुरक्षात्मक 
तरीके अपनाएं गए । 


पईसचाई 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ होने से लेकर सितम्बर, १६४५८ 
तक ६९ मझले दजे की और ५,६३३ छोटी सिंचाई योजनाएं पूरी की गई । 
इसके अलावा, २६,७३१ पकक्‍के कुएं खोदें गए और ६४८ नलकूप लगाए गए । 
आलोच्य वर्ष में १,१२,५८० एकड़ भूमि में सिचाई की व्यवस्था की गई। 

हनुमान नगर बरेज का आरम्भिक निर्माणकाय्े पूरा हो चुका है । मशीन की 
मरम्मत के लिए एक वर्कंशाप भी खोला गया । पूर्वी कच्चे बांध का निर्माणकार्य 
सन्‍तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है और नहर की खोदाई जारी है। झालोच्य 
वर्ष में गण्डक नदी बांध योजना का काम शुरू किया गया। 


बाढ़-नियन्त्रण कार्य 


नवम्बर, १६५८ तक बाढ़ से सुरक्षा करने वाले ७६६.१३ मील लम्बे 
बांधों का निर्माण किया गया । कोसी नदी के दोनों किनारों पर भी' बाढ़ रोकने 
के लिए बांध बन कर तैयार है | बांध बनाने और खोदाई करने का जितना भी काम 
हुआ उसका ४२ प्रतिशत भारत सेवक समाज द्वारा किया गया । 


'सहफारिता 
श्रालोच्य वर्ष सें राज्य में २४, १४२ सहकारी समितियां काम कर रही थी । 
१६५८-५६ में ८० बहुदेदयीय सहकारी समितियां संगठित की गईं। केन्द्रीय 
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भूमि बन्धक बैक और राज्य गोदाम निगम की स्थापना भी की गई। चार भिन्न 
स्थानों मे भी एक-एक गोदाम खोला गया। १६५८-५६ के दौरान सहकारी ऋण 
एजेसियों द्वारा किसानों को २०,१४६ टन एमोनियम सल्फेट बेचा गया। 


पंचायत 


१९५८-५६ के दौरान ५५७ ग्राम पंचायतें सगठित की गई | अरब तक 
8,०१७ ग्राम पंचायतों की स्थापना की जा चुकी है । इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य के 
तीन-चौयाई भाग में पचायतों का संगठन किया जा चुका है । 


भूसि-सुधार 

आलोच्य वर्ष मे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और घनबाद, इन चार 
जिलों में जोतों की चकबन्दी का काम सन्‍्तोषजनक रूप से चलता रहा। पृणिया 
जिले में भूमि सम्बन्धी विवादों का निपटारा किया जा चुका है और भागलपुर 
और शाहाबाद जिलो में विवाद निपटाने का काम शुरू किया गया । 


सामुदायिक विकास 

इस समय बिहार राज्य में ३०८ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हैँ । इस 
कार्यक्रम का आरम्भ होने के समय से लेकर सितम्बर, १६५८ तक जनता द्वारा 
£ करोड़ ३६ लाख रुपये का योज प्राप्त हुआ। अधिकाधिक सिचाई सम्बन्धी 
सुविधाओ्रों, खाद के वितरण, बढ़िया बीजों की उपलब्धि और पशुओं और मवे- 
शियों की रोगों से रक्षा, इन तरीकों से कृषि और पद्ुपालन के क्षेत्र में निरन्तर 
प्रगति हो रही है | जन-स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव की सफाई के, लिए सुविधाएं 
सुलभ की गई । इनके अलावा, विस्तार खण्ड बाले क्षेत्रों में सहकारी समितियों 
और ग्रामीण उद्योगों का संगठन किया गया । 


शिक्षा 

राज्य में ६ से १४ वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य और चि:ःशुल्क 
शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के एक-एक खण्ड में प्रयोगात्मक 
रूप से शिक्षा-योजना लागू की गई प्राइमरी शिक्षा के सुधार और विस्तार के 
लिए २,७६० प्राइमरी"अध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। तब पुरानी 
पद्धति वाले स्कूलों को एक ही सांचे में ढालने के लिए एक ही पाठ्यक्रम स्वीकार 
किया गया जो सभी स्कूलों में समान रूप से लागू किया जाएगा। ३० हाई स्कूलों 
को बहुद्देशयीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और दो जनता कालेज 
चलाए गए। दरभंगा में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निदचय 
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किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आ्रादिमजातियो के छात्रो को 
उन्ही की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कुछ और सुविधाएं दी गई । 


स्वास्थ्य 

आलोच्य वर्ष में प्रत्येक खण्ड में स्वास्थ्य-केन्द्र खोले गए । जन-स्वास्थ्य इंस्टी- 
ट्यूट का विस्तार किया गया और नामकुम-स्थित वेक्सीन इंस्टीट्यूट ने अपनी 
उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की। १९५८-५६ में ६० जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र 
और १४ कुष्ठ चिकित्सा केन्द्र चल रहें थे। सरायकेला सिमडेगा, कोडरमा, 
मधुवनी, अररिया और धनबाद के सबडिविजनल अस्पतालो में क्षय-वार्ड खोले 
गए। आलोच्य वर्ष में आयुर्वेदिक कालेज का भवन बन कर तैयार हो गया और 
आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों क शोव-विभाग ने काम करना शुरू कर 


दिया । 


उद्योग 

प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सिदरी- 
स्थिर बिहार इंस्टीट्यूट आफ टेक्‍्नोलोजी तथा भन्य प्राविधिक स्कूलों और 
कालेजों का आलोच्य वर्ष में विस्तार किया गया । साथ ही, धनबाद में एक इंजी- 
नियरिंग स्कूल तथा कोडरमा और झरिया में खान की खोदाई सम्बन्धी प्राविधिक 
शिक्षा देने वाला एक-एक इंस्टीट्यूट खोला गया | जमशेदपुर में एक नया इंजी- 
निर्यरिंग स्कूल आरम्भ करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की गई । 

इसी वर्ष सिदरी-स्थित सुपर फास्फेट कारखाने में भी उत्पादन शुरू हुआ । 
बोका रो में तीसरा इस्पात कारखाना खोलने की सम्भावना की जाच की जा रही 


है। 
परिवहन 


१ मई, १६५६ से राज्य में एक सडक परिवहन निगम की स्थापना हुई 
और निगम का कार्य शुरू हुआ | आलोच्य वर्ष में ५,०४५ मील लम्बी कच्ची सड़कें 
बनाई गई । 


आवास 
दूसरी योजनावधि में राज्य में २१७२ मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य 
है जिसमें से १,७७७- मकान भ्ब तक बन' कर तैयार हो चुके है । पटना में ६६६ 
एकड़ भूमि कम आय वालों क लिए मकान बनाने क हेतु प्राप्त की गई। राजनद्र 
नगर कालोनी में मकान बनाने के अलावा पटना इम्प्ूवमेंट ट्रस्ट ने बोरिंग रोड पर 
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१५० मकान बनवाए। इसी वर्ष पटना में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना 
भी स्वीकार की गई । 


नस 
कटिहार, डालमियानगर, कोडरमा, कुमारधोबी, मुक्तापुर और मढ़ोरा 
में श्रमिक कल्याण केन्द्रों के भवन के निर्माण का काम पूरा हो गया । श्रमिकों के 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी जांच-पड़ताल जारी है । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण कार्य 
१६५८-५९ के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के 
छात्रो के लिए २० छात्रावास खोले गए। अनाज के ६० गोले खोले गए और राज्य 
के ६४ प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्रों में १,५०० प्रशिक्षणाथियों को विभिन्न 
प्रकार की दस्तकारियां सिखाई गईं । हरिजनों के लिए ६६३ कुएं खोदे गए। 


विस्थापितों का पुनर्वास 


आलोच्य वर्ष में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ७६,३५४ विस्थापितो को 
सहायता देने और उनके पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए प्रयास किए 
गए। १,५२६ किसान परिवारों को खेती के लिए भूमि प्रदान की गई । किसानी 
न करने वाले परिवारों को बसाने के लिए उपयुक्त कार्य किए जा रहे है । 


सद्रास 
कृषि 

सिचाई 

जनवरी १६९५६ के अन्त तक १,२६१ सिंचाई कार्यो का काम पूस किया जा 
रहा था। इन पर ६५ लाख ३३ हजार रुपये खर्चे होंगे। चिगलपेट जिले में १६५८- 
५६ के दौरान बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने: की योजना के अधीन ५ सिंचाई 
योजनाकार्य चल रहे थे। जनवरी १६५६९ के ग्रन्त तक इन पर १ लाख ६१ हजार 
रुपये खर्च किए जा चुके है । 


पशुपालन 
आलोच्य वर्ष में राज्य भर में २८ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र थे। इनमें से १३ 
केन्द्र सामुदायिक विकास खण्डों में थे । इनके अलावा, २८ प्रमुख ग्राम केन्द्र और 
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१६६ उपकेन्द्र थे । द्वितीय योजना में ४१ प्रक विस्तार केन्द्र स्थापित करने 
का लक्ष्य है, जिनमें से १७ केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। १६५८-५६ 
में ऐसे ४ केन्द्र खोले गए । 


द्वितीय योजना के अन्तगत चित्नासलेम में एक भेड़-फार्म खोला गया । चिगल- 
'पेट जिले के कवानूर वन में भी एक भेड़-पालन केन्द्र खोला गया । 


मछलीपालन 
१६५८-५९ के दौरान में १,१३,५८७ टन मछली पकड़ी गई । मोती के सीप 
निकालने का काम मार्च-मई, १६५८ में किया गया और इससे ४ लाख ७४ हजार 
रुपये की आय हुई । फरवरी १६५६ में मोती वाले सीप निकालने से २ अप्रैल, 
१९५६ तक ५ लाख रुपये की आय हुई । 


मछली पकड़ने वाली तौकाओं में सुधार करने की योजना के अन्तर्गत २३ 
नौकाएं बनाई गई । इस प्रकार मछली पकड़ने वाली यन्त्रचालित नौकाग्रो की 
संख्या ६५ हो गई । इन नई यन्त्रचालित नौकाझों और नये प्रकार के जालों का समु- 
चित उपयोग करने के लिए ६० मछुझों को नागपट्टिनम और तूतीकोरिन प्रशिक्षण 
केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया । 


बन 
१६५८-५६ के दौरान हर प्रकार के पेड़ों को बड़े पैमाने पर लगाने का काम 
किया गया ताकि इमारती लकड़ी और ईंधन के काम आने वाली लकड़ी समृचित 
मात्रा में प्राप्त होती रहे | कुल ३०,८९४ एकड़ भूमि में पेड़ लगाए गए । नदियों 
और नहरों के किनारे भी करीब १,०१७ एकड भूमि में टीक के पेड लगाए गए । 


सहकारिता 

१६५४८ के झनन्‍्त तक राज्य भर में कुल १३,३६१ सहकारी संस्थाएं थीं । 
इनके झलावा, ४८६ प्राथमिक सहकारी स्टोर भी थे जिनकी सदस्य-संख्या २ लाख 
३० हज़ार थी । दिसम्बर १६५८ में खत्म होने वाले वर्ष में इन स्टोरों ने ६ ऋगेड़ 
२७ लाख ८४ हजार रुपये का माल बेचा । 


भूदान यज्ञ 


आलोच्य वर्ष में मद्रास भूदान यज्ञ अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम 
के अच्तगेंत एक मद्रास राज्य भूदान यज्ञ मण्डल की स्थापना की जाएगी । यह 
मण्डल भूदान में प्राप्त होने वाली भूसि, सर्वोदय पंचायतों और ग्राम-दान में मिलने 
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वाले गांवों का प्रबन्ध करेगा । सरकार ने एक कानून यह भी बनाया है कि ग्रास- 
दान वाले गांवों के निवासियों पर एक वर्ष तक कर्ज के सिलसिले में किसी क्रिस्म की 
अदालती कारवाई नहीं की जा सकती । 


मदुरई जिले के ग्राम-दान' वाले १० गांवों में पुराने कुएं गहरे करवाने, नए 
कुएं बनवाने, पानी खीचने वाले पम्प खरीदने, कृषि के काम में आने वाले यन्त्र 
खरीदने या बेल खरीदने के लिए तथा हथकरघा उद्योग और मुर्गीपालन उद्योग 
आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार ने ६ लाख २८ हजार रुपये ऋण और 
सहायता के रूप में स्वोदिय सहकारी समितियों को प्रदान किय। । ये समितिया 
उक्त १० ग्राम-दान वाले गावों में काम कर रही हैं। १६५८-५६ में इन गांवों के 
किसानों को ३१ हज़ार रुपये की तकावी भी दी गई । 


उद्योग 
आलोच्य वर्ष में राज्य में गहन खादी योजना, विस्तृत खादी योजना (विकास 
खण्ड के बाहर वाले क्षेत्रों मे), सर्वाग खादी योजना (खण्ड वाले क्षेत्रों में) और 
अ्रम्बर चर्खा योजना, ये चार खादी विकास योजनाएं जारी थीं। पहली योजना के 
अन्त्गंत ३,१९,३८२ ६३ रुपये का खादी रेशम तैयार हुआ, दूसरी योजना के 
अन्तर्गत ३,६६,२५१ ७१ रुपये की खादी तैयार हुई और भअम्बर चर्खा योजना के 
' अन्तर्गत अम्बर चंखें से कते सूत से १,५६,३४५ गज खादी तैयार हुई। 


सूत कातने वाली सहकारी मिलों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 
सरकार ने १९५८-५६ में रामनाथपुरम कोआपरेटिंव स्पिनिंग मिल में १० 
लाख रुपये की पूंजी लगाई और साउथ इंडिया कोझआापरेटिव स्पिनिग मिल में 
१ लाख ७७ हज़ार रुपये की पूजी लगाई । 


आवास 


१६५८-५६ में मकान निर्माण कार्य पर २ करोड़ १० लाख ७० हजार 
रुपये व्यय करने की व्यवस्था है । औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत (जिसे 
सरकारी सहायता प्राप्त है) १४ निर्माण योजनाएं स्वीकृत हुई है । इसके अधीन 
४१ लाख २० हज़ार रुपये की लागत से .१,२४८ मकानों का निर्माण किया 
जाएगा । ये योजनाएं निर्माण की विभिन्न अ्वस्थाओं में है । औद्योगिक सहकारी 
ग्रावास समितियों द्वारा १८ लाख ३४ हज़ार रुपये की लागत से ६४१ मकान 
बनाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है । 


१६५८-५९ में सरकार ने पिटी इम्प्रवमेंट ट्स्ट को ३२ लाख रुपये ऋण के रूफ 
में दिए । ट्रस्ट इस धन से मकानों के लिए भूमि खरीदेगा और मकान बनवाएगा । 
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बागान श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत १५४५ मकानों के निर्माण के लिए 
२,७३,६०० रुपये क। ऋण दिया गया । ग्राम आवास योजना के अधीन लगभग 
१०५ गांवों का चुनाव किया जा चुका है। हथकरघा मजदूरों के लिए १३ आवास 
निर्माण योजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं। १९५८-५६ में इन पर १६ लाख 
१५ हज़ार रुपये खच्चे होने की आशा है। 


राष्ट्रीय रोज़गार सेवा 


अक्तूबर १९५८ के अन्त में रोज़गार दफ्तरों में ३,३८,८४५ व्यक्ति पंजीकृत 
थे। रोजगार दफ्तरों को ६०,०६२ रिक्त स्थानों की सूचना मिली, जिनके लिए 
१,० ३,७८६ व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिए। आलोच्य वर्ष में कनन्‍्याकुमारी जिले 
में एक और ज़िला रोज़गार दफ्तर खोला गया । 


मध्य प्रदेश 
क़षि 
इस वर्ष ३.७७ करोड़ मन धान के उच्चत बीज बांटे गएऔर २.५ लाख 
एकड़ भूमि में जापानी पद्धति से धान की खेती की जाने लगी । ३.५ लाख 
एकड़ भूमि में ३.४३ लाख मन घुन-प्रतिरोधक उन्नत गेहूं बोया गया । 
सिचाई 


३,२७२ कुएं खोदे गए और ३,११६ बिजली के तथा डीजल पम्प और २५३ 
रहट लगाए गए। इस वर्ष के भ्रन्‍्त तक ६९ छोटी सिचाई योजनाओं के पूरी होने 
की आशा थी । 


भूमि-पुनरुद्धार 

इस वर्ष ४,००० एकड़ ऊसर भूमि को तोड़ने के अलावा लगभग १.१२ 
लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया । 
भूमि-संरक्षण 

इस वर्ष ३६,०३१ एकड़ भूमि में में लगाने का तथा ५,५४४ एकड़ भूमि 
में भूमि-क्षरण को रोकने का कार्य किया गया । 
भूमि-बन्दोबस्त कार्य 

चार तहसीलों में भूमि के लेखे-जोखे का कार्य लगभग पूरा होने को है। 
सिरोंज सब-डिवीजन में भूमि बन्दोबस्त का कार्य किया जा रहा है । 
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घकबनन्‍्दी 
इस वर्ष १.६० लाख एकड भमि की चकबन्दी की गई । 


पशुपालन 

१३ जिलों मे पशुओं को कीड़े न लगने देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई । 
२ अस्पताल तथा ५० दवाखाने खोले गए । शिवपुरी में एक ऊन परीक्षण प्रयोग- 
शाला तथा जबलपुर में एक सूश्ररपालन-गृह खोला गया । भोपाल में एक दुग्ध- 
संघ योजना का कार्य आरम्भ किया गया । 


सछुलीपपलन 

राज्य में कृत्रिम मछलीपालन का प्रचार करने के प्रयास किए जा 
रहे है । जल्दी से बढ़ने वाली मछलियां बांदी जा रही है। इस समय ३० 
मछआा सहकारी समितियां है । रायपुर में पूर्व पाकिस्तान के १५० मछुझआा परिवारों 
को बसाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है । 


सहकारिता 

१०० कृषि सहकारी समितियां तथा ३० क्षेत्रीय हाट-व्यवस्था समितियां 
स्थापित की गई । मध्य भारत तथा महाकौशल के दो शीर्ष बैकों को मिला कर 
१५ मार्च, १९५८ से जबलपुर में एक शीर्ष बैक स्थापित कर दिया गया । 


छोटी प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों के पुनस्संगठन तथा उन पर केन्द्रीय 
बैक द्वारा देख-रेख रखे जाने की दो योजनाञ्रों पर कार्य किया गया । 


भूमि-सुधार 
राज्य में जमादारी तथा जागीरदारी की प्रथाएं समाप्त कर दी गई है । 
मध्य प्रदेश लगान संहिता, १९५४ के भ्रधीन वाजी-बुल-अर्ज तथा निस्तार-पत्रक 
तैयार किए जा रहे है । इस वर्ष इस संहिता को कानूनन लागू कर दिया गया । 


शिक्षा 


महाकौइशल क्षेत्र में ४०० प्राथमिक स्कूल खोले गए। ३,७४६ प्राथमिक 
अध्यापकों तथा २२ निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी गई । 


बुनियादी, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की शिक्षा में एकरूपता लाने के 
लिए एक राज्यीय बुनियादी शिक्षा मण्डल स्थापित किया गया । ६ बुनियादी 
प्रशिक्षण कालेज भी खोले गए । 


२४७ 


१६५८-५६ में ६३ सरकारी हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 
और २ हाई स्कूल बहुद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिए गए तथा 
२६ हाई स्कूल स्थापित किए गए । 


१५ सरकारी इण्टरमीडिएट कालेजो को डिग्री कालेज बना दिया गया 
और रायपुर में बालिका डिग्री कालेज स्थापित किया गया । 


मध्य प्रदेश प्राविधिक शिक्षा मण्डल का कार्य अप्रैल १६५८ से आरम्भ 
हुआ । रायपुर के इंजीनियरी तथा प्राविधिक कालेज में इंजीनियरी के डिग्री 
वर्गों की व्यवस्था की गई । छिन्दवाड़ा में एक खनन बहुधन्धी संस्था खोली 
जा रही है । 


स्वास्थ्य 


१६४८ के अन्त तक चिकित्सा संस्थानों की संख्या १,१०१ हो 
गई । 


छिन्दवाड़ा के क्षय उपचारालय में ४६ अतिरिक्त रोगीशय्याओं की तथा 
धार के उपचारालय में १२ अतिरिक्त रोगीशसय्याओं की व्यवस्था की गई 
और अलिराजपुर में नया क्षय चिकित्सालय खोला गया । २० अस्पतालों 
में मातृ लाभ के १२२ अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गई । 


२२ मलेरिया-विरोधी तथा ३ फाइलेरिया नियन्त्रण टुकड़ियां, ११ बी० 
सी० जी० मण्डलिया, १ यौनरोग टुकडी तथा ७ यौनरोग चिकित्सालयो में काम 
होता रहा। धार में एक कोढ भ्रस्पताल और १३ शहरी तथा ६७ ग्रामीण 
परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किए गए । 


उद्योग 
भिलाई इस्पात संयन्त्र की प्रथम धमन-भटद॒ठी का कार्य फरवरी १९५६ 
को आरम्भ हो गया । 


राज्य के प्रौद्योगिक संसाधनों का पता लगाने तथा उनके विकास के लिए 
योजनाएं तैयार करने के लिए प्राविधिक-आश्िक सर्वेक्षण आरणम्भ किया गया। 
चम्बल पन-बिजली योजनाकायें की बिजली का पूरा-पूरा उपयोग करने के 
सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण आरम्भ किया गया । 


ऋण 


सतना के सीसेट कारखाने में उत्पादन-कार्य आरम्भ हो गया। अन्य कई 
नये उद्योगों को भी लाइसेंस दिए गए । 


२४८ 


इन्दौर तथा ग्वालियर की औद्योगिक बस्तियों का कार्य समाप्त होने पर 
है । जबलपुर, बरहानपुर, भोपाल तथा रायपुर की श्रौद्योगिक बस्तियों का 
निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया । 


महाकौद्ल बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति का कार्य १ दिसम्बर, १६५८ 
से आरम्भ हुआ । बुनकरों को उन्नत प्रकार का कपड़ा तैयार करने में और अ्रधिक 
सहायता देने के लिए उज्जैन में एक रंगाई, सफाई तथा निष्पीडन संयन्त्र स्थापित 
किया गया । 


इस वर्ष २३६ एकड़ भूमि में शहतूत के पेड लगाए गए और ६,००० 
पौण्ड कोकूनों का उत्पादन हुआ । रायगढ़ में टसर कीड़ा-पालन का कार्य 
आरम्भ किया गया और चम्पा तथा जगदलपुर में दो केद्ध खोले गए। 


सामुदायिक विकास क्षेत्रों में इस वर्ष विभिन्न दस्तकारियों के विकास 
के लिए २१४ योजनाओो पर कार्य आरम्भ किया गया । * 


श्षम 
कई उद्योगों के लिए १ जनवरी, १६५६ से न्यूनतम मजदूरी की दरे लागू 
कर दी गई। इस व्यवस्था से ५६३ लाख मजदूरों को लाभ मिला । कृषि 
मजदूरों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए १ समिति नियुक्त 
की गई । 


सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन मजदूरों के लिए 
४,२४४ सकान बसनवाए गए और गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अधीन 
६८८ भूमि-खण्डों की व्यवस्था की गई। एक सहकारी मजदूर आ्रावास समिति 
भी पजीक्ृत की गई । " 


इस वर्ष ७ श्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ्रों का कार्य आरम्भ हो गया । 
१५ फरवरी, १९५८ को मजदूर शिक्षा योजना के अधीन इन्दौर में एक मजदूर 
शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया । 


इन्दौर की राजकुमार मिलस लिमिटेड तथा उज्जैन के मध्य भारत 
रोडवेज डिपो की प्रबन्ध-व्यवस्था में मजदूरों के सहयोग की योजना लागू की गई । 


बिजली 


इस वर्ष तीन लाइनो की सम्प्रेषण मीनारों के निर्माण का कार्य आरम्भ 
किया गया और एक लाइन का ४० प्रतिशत काये पूरा हो गया। चार स्थानों. 
में बिजली उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है । 


२४६. 


वर्ष के ग्न्त में कोरवा बिजलीघर के प्रथम टर्बो-आल्टरनेटर का काम लगभग 
प्रा होने को था। चान्दनी बिजलीघर में दो अतिरिक्त बिजली-उत्पादक केन्द्र 
स्थापित करने की दो योजनाञ्रों को स्वीकृति दी गई । 


| पुलिस तथा जेल 
इस वर्ष डाकुओं को पकड़ने का काम और अधिक तेजी से किया गया। 
“४३ डाकू मारे गए और ६०६ पकड़े गए। 


डाबुओं से गांवों की रक्षा करने के लिए एक ग्राम रक्षा योजना कार्यान्वित 
की जा रही है, जिसके अधीन ८४४ ग्राम रक्षा समितियां स्थापित की जा चुकी है। 


ग्रादिवासी तथा हरिजन कल्याण 


१९५८-५६ में इस कार्य के लिए २ करोड़ १० लाख रुपये की व्यवस्था की 
गई। इस वर्ष हरिजन कल्याण परामश मण्डल तथा एक परामझश समिति स्थापित 
की गई । 


राजधानी योजनाकार्य 
भोपाल का आराधुनिक सुविधाओं से युक्त सुनियोजित नगर के रूप में 
विकास करने के लिए एक राजधानी योजनाकार्य विभाग स्थापित किया गया। 
दिसम्बर १६५८ तक ३ करोड़ ४८ लाख रुपये की लागत का निर्माणकार्य हुआ । 
सरकारी कमंचारियों के लिए ३,००० मकानों और विधान सभा के सदस्यों के 
वनवास-स्थानों का निर्माण हो चुका है और ११९ बगलों का निर्माण कार्य 
पूरा होने को है । 


विधि-निर्माण कार्ये 
१६५८-५६ में मध्य प्रदेश कानून विस्तार अधिनियम, १९५८ लागू 
किया गया । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश दीवानी न्यायालय अधिनियम, १६४५८' 
तथा मध्य प्रदेश दुकान तथा संस्थान अधिनियम, १६५८* पास किए गए । 


मंस्र 
खाद्य और कृषि 


दिसम्बर १६५८ तक ४,८४१ एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया 
और ७७१ टन उन्नत बीज; २२,०४४ टन रासायनिक उर्वरक तथा १०० 
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टन हरी खाद बांदी गई; ७९,८४४ टन' गढ़े की खाद तैयार की गई; 
१५,१८२ एकड़ भूमि में कीटनाशक छिड़का गया और ३,४६,५४२ एकड़ भूमि में 
जापानी पद्धति से धान की खेती की गई । १४२ कुएं बनवाए गए और ८१ 
बिजली के पम्पिंग सेट किस्तों में भुगतान के आधार पर दिए गए। 


भूमि-पंरक्षण 
१ करोड़ ३५ लाख ६३ हजार रुपये की लागत की कई भूमि-संरक्षण 
योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया । 


सछुलोीपालन 

बंगलोर में एक प्रशीतन यन्त्र तथा एक संरक्षण यन्त्र स्थापित किए गए। 
मशीनों से युक्त नौकाओं हारा मछली पकड़ने के प्रशिक्षण का भी एक केन्द्र 
स्थापित किया गया | १९५८-५६ में २०० टन मछलियों का अमेरिका को निर्यात 
किया गया जिससे लगभग १० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई । 


सहकारिता 

इस वर्ष ४१ बड़ी तथा ७१ छोटी समितियां संगठित की गई । बड़ी 
समितियों के कार्यक्षेत्र के अधीन १,५८,२४७ सदस्यों से युक्त ४,८६१ गांव 
है । दूसरी ओर छोटी समितियो के कार्यक्षेत्र के अधीन ३ करोड़ ८१ लाख सदस्यों 
से युक्त ६,८२४ गांव है । इन समितियों ने क्रमश: १ करोड़ ४४ लाख रुपये तथा 


ऐक 


२ करोड़ ७६ लाख रुपये के ऋण दिए । 


भूमि-सुधार 
राज्य के सभी भागों मे एक-सा कानून लागू करने के लिए राज्यीय विधान- 
मण्डल के नवम्बर-दिसम्बर सत्र में मैसूर भूमि सुधार विधेयक, १६५८ प्रस्तुत 
किया गया । 


सामुदायिक विकास 
इस वर्ष राज्य में १४३/, सामुदायिक विकास खण्ड, ३ विस्तार केन्द्र 
तथा एक कार्ये-परिचय प्रशिक्षण केन्द्र थे । 
उन्नत बीज, उर्वरक तथा पक्षी आदि दिए जाने के अलावा, अ्रब तक 
४,२५० कुएं बनवाए जा चुके है, ७,६६० कुओ का जीर्णोद्धार किया जा 
चुका है और ६,७३,५६१ गज़ लम्बी नालियां बनवाई जा चुकी हैं। १,३४,२२३ 
प्रौढ़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया और ५,६८० साम॒दायिक केन्द्र खोले गए । 


२५१ 


शिक्षा 
इस वर्ष ११३ मिडिल स्कूल, १०० सीनियर बेसिक स्कूल, १२ हाई 
स्कूल, १० बहुद्देशयीय हाई स्कूल, २२ उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ८ बहुधन्धी 
स्कूल तथा १ इंजीनियरी कालेज खोला गया। 


शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करने तथा प्राथमिक शिक्षा के 
विस्तार के लिए ६६० अध्यापकों की नियुक्ति के लिए स्वीक्ृषति दी गई । 


स्वास्थ्य 
इस वर्ष ५२ प्राथमिक स्वास्थ्य टुकड़िया और स्थापित की गई ॥ २ राष्ट्रीय 
मलेरिया नियन्त्रण टुकड़ियां, ३ कोढ़ केन्द्र, ८ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र 
आदि स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी गई । २ यौन रोग चिकित्सालय भी 
खोले गए । 
आयुर्वेद चिकित्सा की प्रणाली के विकास के लिए भी कार्यवाही की गई । 


सरकार ने सितम्बर १६९५८ में ४७ जल-व्यवस्था तथा सफाई योजनाञ्रों 
स्वीक्षति दी, जिन पर ४१ लाख ३६ हज़ार रुपये व्यय होंगे । पीने के पानी 
कझो की खदाई के लिए भी ४४ लाख ८५ हजार रुपये की व्यवस्था की गई । 


जञ्न्न्ज 


उद्योग 
२७ अप्रैल, १६५८ को मैसूर आयरन एण्ड स्टील वक्‍्से में पाइप संयन्त्र 
का उद्घाटन हुआ । शिमोगा के चन्दन-तेल कारखाने के विस्तार के लिए १ लाख 
८५ हजार रुपये की लागत की योजना कार्यान्वित की गई। नये इन्सुलेटर 
कारखाने का उत्पादन-कार्य आरम्भ हो गया । 


परिवहन और संचार 
राज्य सरकार ने एक सड़क परिवहन निगम शीक्र स्थापित करने का 
मनिशचय किया है | इस वर्ष २०९ मील लम्बी सड़कें बनाई गई तथा ३७६ मील 
लम्बी सडकों को पक्‍का किया गया। एक नया बंदरगाह विभाग भी स्थापित 
किया गया । 


लम 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना २७ जुलाई, १६५८ को लागू की गई। 
आद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए २ श्रम न्यायालय तथा २ औद्योगिक 
न्‍न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए । 


२५२ 


कारीगर प्रशिक्षण योजना के अधीन १६५८-५९ के लिए २० लाख ६७ हजार 
रुपये निर्धारित किए गए । औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में १,०१२ स्थानों की 
व्यवस्था की गई । 


खावास 
विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन ५,८७७ मकान बनवाए जा चुके 
है जिन पर १ करोड़ ५६ लाख रुपये व्यय हुए । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 
अनुसूचित जातियो, अनुसूचित श्रादिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों 
के कल्याण के लिए १६५८-५६ में ६५,३४,००० रुपये की व्यवस्था की गई। 
थी। सितम्बर १६५८ के अन्त तक ६,३१,५६७ रुपये व्यय किए गए। 


प्रशासन तथा न्याय सुधार 
न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कई उपाय किए 
जा चुक हैं। इस सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों के स्थान पर न्यायपालिका 
अधिकारी' नियुक्त कर दिए गए हैं 


राजस्थान . 


खाद्य और कृषि 

आलोच्य' वर्ष के आरम्भ में रबी फसल में उत्पादन की वृद्धि के लिए 
जो रबी-आन्दोलन आरम्भ किया गया था उसके फलस्वरूप राज्य में रबी फसल 
बहुत ही अच्छी हुई।इस सफलता से उत्साहित होकर खरीफ की फसल की 
तैयारी में पहले से ज्यादा बड़े पैमाने पर खरीफ आन्दोलन आरम्भ किया गया । 

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे सिंचाई कार्यो, जैसे, रप्ता, छोटे 
बांध और मेंडबन्दी पर विशेष ज़ोर दिया गया। राज्य के सामुदायिक विकास 
खण्डों में इन छोटे सिंचाई कार्यो पर जितना व्यय किया गया, वह देश-भर में 
सबसे भ्रधिक था । मेंडबन्दी के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में पहली बार खेती करना 
सम्भव हो सका। जिन क्षेत्रों में पहले से खेती होती आई थी, वहां भी मेंडबन्दी 
के फलस्वरूप उत्पादन में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

खाद्यान्नों की कीमत चढ़ने न पाए और मूल्य स्थिर रहे, इस उद्देश्य से राज्य' 
सरकार ने आलोच्य वर्ष में खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में ले लिया। सहकारी 


र्४ठे 


कृषि हाट समितियों को सीधे किसानों से और व्यापारियों से गल्‍ला खरीदने 
की अनुमति दे दी गई । 


शिक्षा 
जुलाई १६४५८ में राज्य भर में जो स्कूल चलो' आन्दोलन चलाया गया, 
वह बहुत सफल रहा । करीब ७०,००० बच्चे और स्कूल जाने लगे। कुछ 
चुने हुए क्षेत्रों में अ्निवाय प्राइमरी शिक्षा लागू करने के लिए भी कदम उआए 
गए । साथ ही बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए भी छात्रावास की 
सुविधाएं और छात्रवृत्तियों आ्रादि की व्यवस्थाएं की गई। 


आलोच्य वर्ष में प्राविधिक शिक्षा का एक निदेशक भी नियुक्त किया गया । 
राज्य-भर की सारी प्राविधिक शिक्षा संस्थाएं इस निदेशक के अधीन कर दी गई हैं। 

१६५८-५६ में राज्य में दो पालिटेक्नीक संस्थाएं भी आरम्भ की गई जिनमें 
१७० छात्र थे। अलवर में एक पालिटेक्नीक संस्था और खुलने वाली है। 

आलोच्य वर्ष में संस्क्ृत की शिक्षा के लिए एक पृथक निदेशालय ने कार्य 
करना आरम्भ किया । 


स्वास्थ्य 

मलेरिया के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप आलोच्य 
वर्ष में मलेरिया से अपेक्षाकृत कम लोग पीड़ित हुए । 

क्षय-रोग से दुस्साध्य रूप से पीड़ित रोगियों के लिए द्वितीय योजनाकार्ये 
में २०० शब्यात्रों की व्यवस्था की गई थी जिनमें से १६० शबय्याएं विभिन्न 
स्थानों में स्थापित हो चुकी हैं। उदयपुर के निकट बारी नामक स्थान पर एक 
क्षय सैनिटोरियम बन कर तैयार हो चुका है। इसमें २०० शबय्याएं हैं। यह 
सैनिटोरियम १५ अगस्त, १६५९ से खुल जाएगा। 

आलोच्य वर्ष में राज्य के २६ जिलों में से २३ ज़िलों में बी० सी० जी० दलों 
ने टीके लगाने का काम पूरा कर लिया । राज्य में डाक्टरों की कमी को पूरा 
करने के लिए बीकानेर में एक और मेडिकल कालेज खोला गया । आयुर्वेदिक 
प्रणाली की चिक्कित्सा के लिए एक सलाहकार मण्डल की स्थापना की गई । 


उद्योग 


केन्द्रीय. सरकार ने उदयपुर में जस्ता-कारखाना स्थापित करने का निश्चय 
किया। राज्य के खो दरीबा और सखेत्री क्षेत्रों में सवेक्षण करने से इन स्थानों पर 
बहुत भ्रधिक मात्रा में ताबा होने का पता चला । 


२५४ 


आलोच्य वर्ष में सवाई माधोपुर में राजकीय सीमेंट कारखाने के विस्तार 
का कार्यक्रम पूरा हो गया । इसी प्रकार भूपालसागर में चीनी के कारखाने 
का विस्तार किया गया । भरतपुर में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का एक कारखाना 
है। एक दूसरा कारखाना सवाई माधोपुर में खोलने का निश्चय किया गया । 
उदयंपुर में एक सूती कपड़ा मिल और कोटा में एक नाइलोन कारखाना 
भी जल्दी ही निर्मित होने की आशा है । 


लघु उद्योगों के विकास के लिए २०० इकाइयों की स्थापना की जा चुकी 
है। इनमें से अधिकांश इंजीनियरी उद्योग है जो मशीन के पूर्जे तैयार करते हैं। 
जयपुर में औद्योगिक बस्तिया चल रही है। इसके अ्रतिशिक्‍्त, भीलवाड़ा, अजमेर, 
गंगानगर, जोधपुर और कोटा में भी एक-एक औद्योगिक बस्ती और खोली 


जा रही है। 


श्रम 
द्वितीय योजना में श्रमिक कल्याण के लिए ६१ लाख ७० हज़ार रुपये 
की व्यवस्था की गई है। आलोच्य वर्ष में श्रमिक कल्याण केन्द्रों, रोजगार दफ्तरों 
और प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की योजनाएं कार्यान्वित की गई 
तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया गया । 


२००. 


सेधीय क्षेत्र 
अन्दसान तथा निकोबार ह्वीपसम्‌ह 


क़्षि 


इस वर्ष ५०० एकड़ जंगल साफ किया गया । इसमें से १०० एकड़ 
'भूमि में नारियल के पेड़ पहले ही से लगाए जा चुके है। २५,४०० बढ़िया 
ऋलमें बांठने के उद्देश्य से एक पौधशाला स्थापित की गई। 

इस वर्ष किसानों को ३,००० मन बीज; २,००० टन खाद तथा 
उर्वरक और ४८,२५० रुपये के मूल्य के उन्नत कंषि-प्ज़ार दिए जाने 
'की सम्भावना थी । 


पोर्ट ब्लेयर में एक सहकारी ऋण समिति' का कार्य आरम्भ हो गया। 
सछलीपालन 


मशीनों की सहायता से मछली पकड़ने का काम आरभ्भ करने के 
लिए डीजल इंजिन से चलने वाली दो समुद्री नौकाओं का प्रयोग किया जाने 
लगा । मत्स्य-संवर्धत के लिए एक तालाब का निर्माण पूरा हो चुका है। 
मछुझों को उधार तथा सहायता के आधार पर मछली पकड़ने के काम में 
आते वाली नौकाएं तथा अन्य वस्तुएं दी गई । 
वन 


अप्रैल-सितम्बर, १६४५८ में मध्यवर्ती तथा दक्षिण अन्दमान और उत्तर 
अन्दमान में वनों से क्रश: लगभग २६,००० ठन और ६,२०० टन इमारती लकड़ी 
प्राप्त की गई १ इस अवधि में २१,७०० टन इमारती लकड़ी भारत को 
भेजी गई । 


शिक्षा 


अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने 
के लिए १६५५ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा समिति की सिफारिशों 
के आधार पर १६५०-५६ में छः योजनाओं को स्वीकृति दी गई। तदनुसार, 


शिक्षा विभाग का पुनस्संगठन करने के लिए एक शिक्षा अ्रधिकारी 
नियुक्त कर दिया गया है। 


इस वर्ष ४ जूनियर बुनियादी स्कूल, पोर्ट ब्लेयर में एक सीनियर बालिका 
नियादी स्कूल तथा एक व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गए ग्रामीण क्षेत्रों 
वर्तमान २२ प्रायमिक स्कूलों को बूनियादी स्कूलों में बदल दिया गया । 

इस' वर्ष माध्यमिक स्तर तक के स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं 
से शिक्षा-शुल्क न लेने का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किया गया । भारत 
में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ११ छात्राप्नों को छात्रवृत्तियां दौ 
गई और विभिन्न स्क॒लों में गृह-विज्ञान, ललित कला, सिलाई तथा किरोसिए 
के काम का अध्यापत आरम्भ किया गया। 


रे 
मे 


स्वास्थ्य 


कार निकोबार मे ५० रोगीशययाओझ्ों वाला एक अस्पताल झीक्र 
वनवाए जाने की आशा है। निकोबार में दाइयों के प्रशिक्षण तथा यौन 
रोगों के उपचार की दो योजनाओं का काम जारी है। १ मातृ तथा शिक्षु 
कल्याण केन्द्र भी स्थापित किया गया और वर्ष के अन्त तक दूसरा केन्द्र 
भी स्थापित किए जाने की आशा थी। अ्रन्दमान द्वीपों के २४ गावों में 
जल-व्यवस्था में सुधार करने का काम पूरा किया गया। 


सामुदायिक विकास 


१४ नवम्बर, १६९४८ को कार निकोबार में एक सामुदायिक विकास 
खण्ड का कार्य आरम्भ हुआ । दक्षिण अन्दसान खण्ड की विकास सम्बन्धी 
गतिविधियां जारी रहीं । 


भूमि बन्दोबस्त 


बस्तियां बसाए जाने की योजना के अधीन १,१८५ एकड़ जंगल 
साफ किया गया और भारत से आए हुए २०० कृषक परिवारों को बसाया गया। 


आदिवासियों का कल्याण 


द्वीपसमूह के आदिवासियों के कल्याण के कार्यक्रम के अधीन इस 
वर्ष सामृदायिक कल्याण केन्द्र के लिए भवन-निर्माण का काम आरम्भ 
किया गया । वर्ष के अन्त में छोटे अन्दमान द्वीप में चिकित्सा-नृतत्वशास्त्र 
विभाग की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य लगभग पूरा होने को था । 
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नगरपालिका चुनाव 


अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका मण्डल) विनियम, 
१६५७ के अधीन पोर्ट ब्लेयर के नगरपालिका मण्डल के लिए अप्रैल, १६५८ 
में पहली बार चुनाव की व्यवस्था की गई। 


दिहली 
प्रशासन 


१ दिसम्बर, १६९५८ को सचिवालय का पुनस्संगठन किया गया । ४ 
सचिव-पद रह कर दिए गए। 


दिल्‍ली नगर निगम 


दिल्‍ली नगर निगम की स्थापना ७ अप्रेल, १६४८ को हुई । भूतपूर्व 
दिल्‍ली नगरपालिका समिति तथा स्थानीय निकायों (नयी दिल्‍ली नगरपालिका 
समिति तथा दिल्‍ली छावनी मण्डल को छोड़कर) का काम सम्हालने के अलावा 
इस निगम ने चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थूय, प्राथमिक तथा बुनियादी 
शिक्षा, सड़कों, जल-व्यवस्था, बस' सेवा, बिजली और अग्नि सेवा (आग बुझाने 
. का काम) का भार भी ग्रहण किया । 


कृषि 


१९४८ में कृषि सुधार के लिए १० लाख ७० हज़ार रुपये की लागत की 
पन्द्रह योजनाओं का काम जारी था। ६,२६३ मन उन्नत बीज बांटा गया ; 
५०,००० एकड़ भूमि की कीड़ों तथा बीमारियों से रक्षा की गई और १,२२३ 
एकड़ भूमि' में वृक्ष लगाए गए। 


अ्रक्तूबर, १९४५८ में आरम्भ हुए रबी आन्दोलन के परिणामस्वरूप 
रबी के क्षेत्रफल में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई | ५,००० एकड भूमि में स्थित 
प्रदर्शन खेतों के उत्पादन में ५०-६० प्रतिशत की वृद्धि हुई। 


सिचाई 

नलकूप लगाने, वर्तमान कुओों में से पानी निकालने की व्यवस्था करने, 
बांधों के निर्माण तथा नजफगढ़ झील से पानी निकालने के लिए २ लाख 
४५४ हजार रुपये की व्यवस्था की गई। 


र्श्द 


पद्ुपालन 


इस वर्ष ६३,७५३ पशुओं का उपचार किया गया; ५६,७७६ 
पशुओं को टीके लगाए गए और १०,२२६ पशुओं को बधिया किया गया। 
मुर्गीपालन तथा सुअरपालन विकास योजनाओं के लिए १ लाख २८ हजार रुपये 
की व्यवस्था की गई। 


मछलीपालन 


१६ तालाब साफ किए गए और १७ में जाल बिछाए गए । इस वर्ष ५ 
लाख छोटी मछलियों का संग्रह करने तथा &८ तालाबों में मछलियां डालने 
का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की झाशा थी। 


बाढ़-नियंत्रण 


बबक. 


बाढ़-सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन कारोनेशन पिलर से ग्रैण्ड ट्रंक 
रोड तक मिट॒टी का एक बांध बताया जा चुका हें और दूसरे बांध का 
कार्य भी वर्षा ऋतु के पूर्व ही पूरा होने की आशा है । वज़ीराबाद के पम्पिग 
स्टेशन पर बांध बनाए जानें के फलस्वरूप शाहदरा बांध और शाह आलम पुल 
से ग्रैण्ड ट्रंक रोड तक के बांध को सुदृढ़ किया जा रहा हैं । 


सहकारिता 


इस वर्ष दिल्ली में १,६८६ सहकारी समितियां थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 
३७१ कृषि ऋण समितियां तथा बहुद्देश्यीय सहकारी समितियां थीं । 
इनके अतिरिक्त, २५ बड़ी समितियां स्थापित की गईं । राज्यीय सहकारी 
बैक ने इस वर्ष ३६ लाख रुपये के ऋण दिए। 


सामुदायिक विकास 


१६५८-४६ में सामुदायिक विकास के लिए ४ लाख ८६ हज़ार रुपये निर्धारित 
किए गए। १५ दिसम्बर, १६९५८ तक २६,१४१ वें गज़ लम्बी छोटी सड़कों 
को पक्‍का किया गया; पीने के पानी के ५६ कुएं खोदे गए और १७ स्कूलों 
तथा १८ सामुदायिक केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण किया गया। ११ सहकारी 
समितियां, ६२ युवक क्लब तथा १४५ महिला समितियां भी स्थापित 
की गई । ३,४४० व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया । लोगों ने नकद, 
वस्तुओं तथा श्रम के रूप मे ? लाख ६४ हज़ार रुपये के मूल्य का 
योगदान दिया। 
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भूमि सुधार 


दिल्‍ली भूमि सुधार अधिनियम, १६५४ के अधीन लगभग १८० 
गांवों में भूमिदारी अधिकारों की घोषणा की गई। ७२ गांवों को छोड़ कर 
दोष सभी गांवों में चकबन्दी का कार्य प्रा कर लिया गया है । 


शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षा दिल्ली तगर निगम' के अधीन कर दिए जाने के बाद 
शिक्षा निदेशालय को पुनस्संगठित किया गया जिखसे माध्यमिक शिक्षा पर 
उत्तम नियन्त्रण रखा जा सके । 


इस वर्ष १६ उच्चतर माध्यमिक तथा ४ मिडिल स्कूल खोले गए, 
१४ सिडिल सीनियर बुनियादी स्कूलों का स्तर बढा कर उन्हें उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों में और ५ जूनियर बुनियादी स्कूलों का स्तर बढ़ा कर 
उन्हें सीनियर बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया। १० हाई स्कूल भी उच्चतर 
साध्यमिक स्कूलों में बदल दिए गए । 


पुरुषों तथा महिलाओं की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाश्रों को मिला कर 
इस वर्ष एक सहशिक्षा संस्थान के रूप में बदल दिया गया । कुछ मिडिल स्कूलों 
की मिडिल कक्षाश्रों में दस्तकारियों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा और कई 
स्कूल-पुस्तकालयों का विस्तार किया गया। निदेशालय की “पाठ्य पुस्तक 
समिति' ने प्राथमिक स्तर से लेकर मिडिल स्तर तक के बूनियादी तथा 
ग्रन्य स्कूलों के लिए समान पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है । 


स्वास्थ्य 


७ अप्रैल, १९५८ को दिल्‍ली नगर निगम की स्थापना के साथ-साथ स्वास्थ्य 
सेवा निदेशालय भंग कर दिया गया और “चिकित्सा सेवाएं अधीक्षक 
कार्यालय स्थापित किया गया । मौलाना आज़ाद मेंडिकल कालेज का कार्य 
इस वर्ष ६० विद्याथियों के साथ आरम्भ हो गया। 


, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या कम हो गई । 


उद्योग 


२३६ ओआद्योगिक संस्थाओं को १४,६६,४७६ रुपये का दीघेकालीन 
ऋण दिया गया । ओखला की औद्योगिक बस्ती पर अब तक ५२ लाख 
रूपये व्यय किए जा चुके है । 
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इस अवधि में १० अम्बर चर्खा प्रशिक्षण तथा खादी उत्पादन केन्द्र 
स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगाई तथा बुनाई की उन्नत विधियों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। प्रतिवर्ष १०० बुनकरों को सहकारिता 
के क्षेत्र में ले आने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस समय यहां २२ 
बुनकर सहकारी समितियां है। 


आद्योगिक आवास योजना” के अधीन एक कमरे वाले १,३०० 
क्वार्टरों का निर्माण हुआ । इसी वर्ष नजकगढ़ मार्ग पर दो कमरे वाले ३५२ 
क्वार्टर तथा ओखला की औद्योगिक बस्ती में एक कमरे वाले ४०० क्वार्टर 
बनाने का काम आरम्भ करने का निरचय किया गया । 


श्रम 


इस वर्ष ३९ हड़ताले हुई और इनसे १०,६६४ मानव-दिनों (पिछले 
वर्ष की अपेक्षाकुत कम) की हानि हुई । ४६ मजदूर संघ तथा १,०९० 
फर्म रजिस्टर की गई । 


विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लाभ के लिए ५ दिसम्बर, १६४५८ 
को दिल्‍ली विश्वविद्यालय में एक नियोजन कार्यालय स्थापित किया गया। 


आवास 
१९५०८ में १२ लाख १५ हजार रुपये बांठे गएऔर १७१ मकान बनवाए गए।' 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों को मकान बनाने के हेतु भूमि देने के लिए 


च्छ 


२ लाख 5० हज़ार रुपये की राशि स्वीकार की गई । 
हरिजन कल्याण मण्डल” तथा पिछड़े वर्ग कल्याण मण्डल” को 
परामशंदात्री संस्थान्रों के रूप में पुनेस्संगठित किया गया । 


१६४८-५६ में २१३ मकान बनाने का निरचय किया गया। 
निर्माणकार्य शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है । 


कुझं की खूदाई और मरम्मत के लिए ५,००० रुपये की सहायता दी गई । 
बाढ़ तथा वर्षा-पीड़ित हरिजनों को मकान बनाने के लिए सहायता देने के उद्देश्य 
से १ लाख ७७ हजार रुपये की लागत की एक योजना तैयार की गई है । 
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भवन-निर्माण 


बिक. 


इस वर्ष तीसहज़ारी-स्थित न्यायालय के नये भवनों तथा तिहाड़-स्थित 
केन्द्रीय जेल के भवन का निर्माणकार्य पूरा हो गया । पटेलनगर-स्थित 
केन्द्रीय दुगः्धधशाला के भवन का निर्माणकार्य भी लगभग पूरा हो गया। 


पुलिस तथा जेल 


इस वर्ष दुर्घटना जांच दल, स्कूलों की बसों तथा भारी द्रकों आदि 
के निरीक्षण के लिए विशेष निरीक्षण मण्डल” और तस्कर व्यापार- 


विरोधी दल (खाद्यान्न)” स्थापित किए गए । मई १६४५८ में अनेतिक 
व्यापार दमन अधिनियम” दिल्ली में भी लागू कर दिया गया। 


६ अप्रैल, १६५८ को केन्द्रीय जेल को मथुरा रोड से हटा कर तिहाड़ 
में उसके नये भवन में ले जाया गया । इस जेल में बंदियों को किसी न 
किसी लाभदायक काम में अवश्य लगाया जाता रहता है। सभी बंदियों के 
लिए शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है। 

जेल प्रशासन की सहायता के लिए इस वर्ष बंदियों की एक पंचायत 
स्थापित की गई । एक कल्याण अधिकारी भी नियुक्त करने का निरचय 
किया गया है । 

हिन्दी का प्रचार 

दिल्ली प्रशासन का सरकारी कामकाज हिन्दी में आरम्भ करने के लिए 
तिथि निर्धारित करने के उद्देश्य से मुख्य आयुक्त ने सितम्बर १६५८ 
में एक समिति नियुक्त की । इस समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है । 


विधि-निर्माण कार्यवाही 


इस वर्ष दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १६५८ लागू किया गया। 
इसी वर्ष दिल्‍ली भूमि सुधार अधिनियम, १९६५४ तथा दिल्ली पंचायत 
राज अधिनियम, १६५४५ में संशोधन करने के लिए संसद में दो विधेयक रखे गए । 


मणिपुर 
ह क्र्षि 


इस वर्ष ३३४.५० मन रासायनिक उर्वरक, २२.४० मन कौटनाशक 
आओऔषधियां और १२६९ मन उन्नत बीज बेचे गए । क्रृषि सम्बन्धी कई 
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प्रदर्शन किए गए। अनन्नास के ६०० वृक्ष तथा अन्य फलों के ७६,५६९ वृक्ष 
लगाए गए, २०३ एकड़ भूमि में सब्जियां बोई गई, १,१७५ एकड़ भूमि 
में फलों के पेड़ लगाए गए और ८३ एकड़ भूमि में जापानी पद्धति से धान 
की खेती आरम्भ की गई । 


सिंचाई 
सिंचाई की नालियों के निर्माण तथा मरम्मत और सीढ़ीनुमा खेती के लिए 


सहायता के रूप में २ लाख ७२ हज़ार रुपये बांटे गए। १२८.२४ मील 
लम्बी सिंचाई-नालियां बनाई गई तथा 5३५ एकड़ भूमि का पुनस्द्धार 
किया गया । है 
पशुपालन 

" स्थानीय नस्‍लों के पशुओं में सुधार करने के लिए २८ उन्नत सुअर तथा १२ 
उन्नत पक्षी बेचे गए । ५ नये मुर्गीपालन केन्द्र भी स्थापित किए गए । 
सहकारिता 


इस वर्ष विभिन्न प्रकार की ६० सहकारी समितियां स्थापित की गई । 


भूमि-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त 

भूमि-बन्दोबस्त सम्बन्धी “कार्यवाही १ नवम्बर, १६४५८ से आरम्भ 
की गई । काइतकारों को बम्बई विदर्भ क्षेत्र कृषि काइतकार (बेदखली से 
संरक्षण तथा काइतकारी कानून संशोधन) अधिनियम, १६५७ (१६४८ का 
बम्बई अधिनियम €६)' के अ्रधीन पट्टे की सुरक्षा दे दी गई है। यह अधिनियम 
मणिपुर के लिए भी लागू कर दिया गया है। भूमि सुधार विधेयक 
विचाराधीन है । 


सामुदायिक विकास 


इस वर्ष ६ विकास खण्डों का काम जारी था जिनके अन्तर्गत ३,५३,८९८ 
की जनसंख्या वाले ५,२४७ वर्ग मील में फैले हुए १,०३७ गांव आते है । 


समाज शिक्षा 


इस वर्ष ४१ साक्षरता केन्द्र खोलें गए और ४४० प्रौढ़ व्यक्तियों 
को साक्षर बताया गया । ११ युवक क्लबों और ३ महिला संगठनों की 
स्थापना की गई । 
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स्वास्थ्य 


इस वर्ष पीने के पानी के £ तालाब खोदे गए, ४९ पुराने तालाब 
साफ किए गए और २३ कुएं बनवाएं गए । १११ ग्रामीण झौचालय बनवाए 
गए तथा पानी सोखने के १२० गढ़े खोदे गए । 


परिवहन 


इस वर्ष १०५ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनवाई गई, २६९ २५ मील 
लम्बी वर्तमान सड़कों की मरम्मत की गई और १४५ पुलियां बनवाई गई । 


उद्योग 
१९४८-५६ में १५ औद्योगिक संस्थाओं तथा १ बेंत-काम केन्द्र का 
काम आरम्भ हुआ । शहतूत की ११,८०० कलमें बांदी गई । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


इस वर्ष अनुसूचित आदिमजातियों के लिए ४० हिन्दी स्कूल तथा 
५ सामुदायिक केन्द्र खोले गए; अध्यापकों के लिए १० क्वार्टर तथा १० 
स्कूलों के भवन बनाए गए और १४० आदिमजातीय छात्र तथा छात्राश्रों 
को छात्रवृतिया दी गई । २७१३ मील लम्बी सडकें तथा रस्सों के १९ 
पुल भी बनवाए गए । 


इस वर्ष ५ दवाखाने खोले गए और पासीघाट के दवाखाने का विकास 
किया गया । गावो मे ६९ तालाब बनवाए गए और ६ गावों में जल-व्यवस्था 
का काम पूरा कर लिया गया । 


जीरीबाम में एक नया कृषि फार्म तथा पशु-चिकित्सा केन्द्र खोला गया । 
६१ मील लम्बी सिचाई-तालियों के निर्माण का काम आरम्भ किया गया । 


अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए ३ मील लम्बे अच्तर्ग्राम मार्ग 
बनवाए गए और २ प्राथमिक स्कूल तथा १ सामुदायिक केन्द्र स्थापित 
किया गया । वेथूमपाल गांव में धान के खेतों की रक्षा के लिए १६,००० 
रुपये की लागत से मिट्टी का बांध बनाने का काम आरम्भ किया गया । 


क्षेत्रीय परिषद 


इस वर्ष २ हाई स्कूल, २ मिडिल स्कूल तथा ४ लोश्र प्राथमिक 
स्कूल तथा ८ पशु-चिकित्सालय क्षेत्रीय परिषद को हस्तांतरित कर दिए 
गए । परिषद ने ५५ जूनियर बुनियादी स्कूल स्थापित किए और ४५ भिडिल 
अंग्रेज़ी स्कूल तथा €० लोझ्र प्राथमिक स्कूल अपने अधिकार में ले लिए । 
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शांति तथा व्यवस्था 
नागा पहाड़ियों से लगे क्षेत्र में नागाशञ्नों के उपद्रवों में कुछ वृद्धि होने 
के अलावा दोष क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था सन्‍्तोषजनक रूप से बनी रही ॥ 


लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीबी द्वीपसम्‌ह 


कृषि 
इस अवधि में नारियल की कई पौधशालाएं स्थापित की गई और 
रियायती दरों प्र उन्नत कलमें बेची गई । सब्जियों की खेती को लोकप्रिय 
बनाने के लिए बीज तथा पौधे निःशुल्क दिए गए और उर्वरक, कीटनाशक 
आओषधियां आदि सस्ते मूल्यों पर सुलभ की गई । 


मछुलीपालन 
इस उद्योग के विकास के लिए ४ लाख ५० हज़ार रुपये की लागत की योजना 
का काम इस वर्ष आरम्भ हुआ । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रशिक्षण 


ब्न्प्डः 


के लिए ६ द्वीपवासियों को कालीकट के निकट «पुर संस्था' में भेजा गया ।' 


शिक्षा 
इस वर्ष विद्याथियो की संख्या १,६०० से बढ़ कर २,६०० हो गई । 
४ प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया और सरकारी स्कूलों 
में २६ अध्यापक नियुक्त किए गए । बाल-विद्याथियों को पुस्तकें तथा 
मध्याकह्न का भोजन निःशुल्क दिया गया । 


स्वास्थ्य 
फाइलेरिया-विरोधी कार्य के लिए ३ स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त किए 
गए और दवाखानों को औषधियां तथा ग्रस्पताल सम्बन्धी अन्य वस्तुएं दी 
गई कोढ़ के रोगियों को अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए झ्तिरिक्त सुविधाएं 
दी गई । कई दाइयों को प्रशिक्षण भी दिया गया। 


कूटीर उद्योग 
बेपुर में २ वर्ष का प्रशिक्षण-प्राप्त € ढ्ीपवासी ६ प्रशिक्षण-उत्पादन 
केन्द्रों में नारियल जठा-शिक्षक नियुक्त किए गए । एक घानी-विशेषज्ञ भी 
नियुक्त किया जा चुका है । हथकरघा बुनाई के प्रशिक्षण के लिए १० ह्ीपवासी 
भारत भेजे गए । ताड़-गुड़ बनाने की एक योजना भी स्वीकार की जा चुकी है । 


२२० 


संचार साधन 


पिछले वर्ष 'भारत--ठ6ीप सागर परिवहन सेवा' के लिए ब्ण्टन ऐण्ड 
कम्पनी से चार्टर किए गए जहाज का नवम्बर १६९५८ से उपयोग किया जाने 
लगा । 

इस वर्ष ७ छोटे डाकधर खोले गए। ३ बेतार केन्द्रों के शीघ्र स्थापित 
किए जाने की आशा है । 


हिमाचल प्रदेश 


कृषि 

इस वर्ष ८,८१५ मन उन्नत बीज ; ११,१०१ सन रासायनिक उवेरक तथा 
१५३ उन्नत कृषि-औज्ञार बांदे गए और १,२८३ एकड़ भूमि में हरी खाद दी गई । 

एक फल विकास मण्डल तथा एक पौधा संरक्षण संगठन” स्थापित 
किए गए। सिरमौर ज़िले में एक बाग राजगढ़ मे लगाया गया और दूसरे के 
लिए भूमि प्राप्त की जा रही है। 
घ्िचाई 

इस वर्ष १,१०३ एकड़ भूमि में सिचाई आरम्म की गई। २८ १२७ 
एकड़ भूमि में ७४ छोटी सिंचाई योजनाओं का काम जारी था । 
जोतों की चकबन्‍्दी 

अक्तूबर, १६५९ तक ३४,३०७ एकड़ भूमि में फेले २०८ गावों 
जोतों की चकबन्दी का काम पूरा हो गया और २२,३५१ एकड़ भूमि 
फैले €८ गांबों में जारी था । 

जिन क्षेत्रों में चकबन्दी से लाभ होने की सम्भावना है, उन क्षेत्रों 
के लिए एक संशोधित योजना तैयार की गई। इस योजना के अन्तगंत ४, ५७, ० ०० 
एकड़ भूमि में चकबन्दी की जाएगी। है 

चम्बा जिले में भूमि-बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य नवम्बर, १६५८ में सम्पन्न 
हो गया और मण्डी जिले में कार्यवाही जारी है। 
पशुपालन 

पशु चिकित्सालयों की संख्या ३६ से बढ़ कर ३७ हो गई। वर्ष के भ्रन्त तक 
एक और अस्पताल खुलने की आशा थी । 


में 
मे 
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बिलासपुर जिले में पशुओं की कीड़ों से रक्षा करने का काम पूरा हो गया । 
सण्डी ज़िले में भी लगभग २०,००० पशुओं की कीड़ों से रक्षा की गई । भ्रब तक १ 
लाख ५० हज़ार पशुओं की रक्षा की जा चुकी है। इस वर्ष दो पशु-चिकित्सालय, चम्बा 
में एक भेड़ नस्ल-सुधार केन्द्र और एक सरकारी पशु नस्ल-सुधार केन्द्र खोले गए । 


सछ लोपालन 


इस वर्ष २०,००० छोटी मछलियां पाली गई और ४,००० मछलियां 
पकड़ी गईं । श्रब तक ऐसे ४१ स्थानों का पता लगाया जा चुका है जहां मछली 
पाई जाती हैं । 
बन 

भाखड़ा बांध की बाढ़ से रक्षा करने तथा मिट्टी की तहें न जमने देने 
के लिए ३०,००० रुपये की लागत की वन-सर्वेक्षण तथा वन-संरक्षण योजनाओं 
का काम आरम्भ किया गया। चम्बा नगर की भूमि-क्षरण से रक्षा करने के 
लिए १ लाख ५० हजार रुपये की दूसरी योजना का कार्य आरम्भ हुआ । २५ एकड़ 
भूमि में वन लगाए गए। 
सहकारिता 

यहां इस समय ७०३ सहकारी समितियां हैं। इनके सदस्यों की संख्या 
५८,१३६ से बढ़ कर ५६,६८० हो_ गई । हिमाचल प्रदेश सरकारी सहकारी बैक 
ने इस वर्ष १,५३,६२,००० रुपये दिए । 
पंचायत 

पंचायतों की संख्या भी ४६८ से बढ़ कर ४६७ हो गई। ४६८ न्याय 
पंचायत क्षेत्रों मे न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव पूरा हो गया और 
सरपंचों तथा नायब सरपंचों का चुनाव हो रहा है। पंचों के प्रशिक्षण 
के लिए ४८ प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। 
किसानों को सहायता 

बाढ़पीडितों को दिसम्बर, १६५८ तक ३१,००० रुपये दिए गए । 
१६४८-५६ के अन्त तक ५२,००० रुपये की सहायता दिए जाने की आशा 
थी। महासू ज़िले के उन किसानो को ५०,००० रुपये दिए गए जिनकी फसल 
नष्ट हो गई थी। 
शोध केन्द्र 

फलों, अखरोट तथा किशमिश वाले अंगूरों के सम्बन्ध में शोध के लिए ४ 
शोध केन्द्र स्थापित किए गए। २ आलू बीज' विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए । 
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सामुदायिक विकास 


इस क्षेत्र में २६ सामुदायिक विकास खण्ड थे जिनके अन्तर्गत ६६,४५० वर्ग 
मील में फैले १०,६७,३३४ व्यक्तियों की जनसंख्या वाले १३,१८१ गांव आए । 
एक विकास खण्ड १ जून, १६५८ को चम्बा जिले में तथा दूसरा २ अक्तूबर, 
१६५८ को मण्डी जिले में स्थापित किया गया। 


शिक्षा 


इस' वर्ष चम्बा मे एक डिग्री कालेज खोला गया और बिलासपुर के 
इण्टरमीडिएट कालेज को डिग्री कालेज में बदल दिया गया । १० मिडिल 
स्कूल हाई स्कूलों में बदल दिए गए , २५ लोअर मिडिल स्कूलों तथा १५ 
प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया और ४० जूनियर बुनियादी 
प्राथमिक स्कूल खोले गए। इसके अतिरिक्त ८ मिडिल स्कूल सीनियर बुनियादी 
स्‍्कलों में तथा ५० प्राथमिक स्कूल जूनियर बुनियादी स्कूलों में बदल दिए 
गए । १५ मिडिल स्कूलों तथा १०० प्राथमिक स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा 
दी जाने लगी। 


इस' वर्ष राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी दल के ५ नये डिवीजन स्थापित कर 
दिए जाने की आशा थी। “ 


निरक्षरता दूर करने के लिए २०७ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र श्रोर ७० 
वाचनालय तथा पुस्तकालय स्थापित किए गए। १५,०२६ प्रौढ़ व्यक्तियों 
को साक्षर बनाया गया । 


स्वास्थ्य 


सोलन में १ दन्‍त चिकित्सालय, चिती क्षेत्र में एक चलता-फिरता 
आयुर्वेदिक दवाखाना, १० प्रायुरवेदिक दवाखाने और ३ मातृ तथा शिक्षु 
कल्याण केन्द्र खोले गए । यौन रोगों के उपचार के लिए महासू जिले में १० 
प्रंग्रेज़ी दवाखाने तथा ७ छोटे उपचारालय खोले जा रहे है । ३ दवाखाने, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों में बदले जा रहे है। सितम्बर, १६९५८ तक १३ जल-व्यवस्था 
तथा नाली योजनाओं का काम पूरा हो गया और १३१ का काम जारी था। 


“ उद्योग 


१९५८-५६ के ग्रन्त में ४२ प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र थे जिनमें ४५९ 
विक्षार्थी विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण ले रहें थे। सोलन में १ श्रौद्योगिक 


र्द८ 


बस्ती स्थापित की जा रही है। मार्च, १६५६ में दूसरी औद्योगिक प्राविधिक 
संस्था स्थापित की गई जिसमे €० प्रशिक्षाथियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा । 


परिवहन 
सितम्बर, १६५८ तक मोटर तथा जीप गाड़ी के योग्य ६१ मील लम्बी 
सइ़के बनाई गई । हिन्दुस्तान-तिब्बत मार्ग के निर्माण का काम जारी है । 
आवास 
सितम्बर, १६४५८ के अन्त तक कम आय वर्ग आवास योजना के 
| 


[रण 


अधीन २७ मकानों का निर्माण हुआ और १०६ का निर्माण हो रहा है 
सहायता-काये 


देवी विपत्तियों के कारण पैदा होने वाली समस्यातश्रों का सामना करने 
के लिए संकटकालीन सहायता संगठन” तथा 'संकटकालीन सहायता परामझों 
समितियां स्थापित की जा चुकी हैँ । इस वर्ष नागपुर की केन्द्रीय संकटकालीन 
सहायता प्रशिक्षण संस्था में ६ अ्रधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 


त्रिपरा 
क्षि 
इस वर्ष १४१ टन अमोनियम सल्केट तथा सुपरफॉस्फेट; १,०३४ मन 
कलई, अरहर तथा मृगफली के बीज; १५,००० नारियल तथा सुपारी 
की कलमें और १,५०० पौण्ड काजू के बीज बांटे गए । सितम्बर, १६५८ तक 
कूड़ेकचरे की १३,००० टन खाद तैयार हुई । 
सिचाई 


८ छोटी सिचाई योजनाओं में से एक योजना का काम इस वर्ष पूरा हो गया 
जिससे लगभग २०० एकड़ भूमि को लाभ पहुंच रहा है। किसानों को २० 
सिचाई पम्प दिए गए। 


पशुपालन 


१ फरवरी, १६९५९ को १० पशु-चिकित्सालय क्षेत्रीय परिषदे के अधीन 
कर दिए गए । २ क्वत्रिम गर्भाधान केन्द्र! स्थापित हुए और २,६६२ पशुआओरों 
को० केत्रिम गर्भाधान कराया गया। 
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मछुलीपालन 

१६७.९० एकड़ क्षेत्रकल में स्थित सरकारी तालाबों तथा झीलों के 
गलावा इस वर्ष अन्य ६२ एकड़ जल ग्रहण क्षेत्र में मछलीपालन का काम आरम्भ 
किया गया। मछलीपालन के विकास के लिए निजी मछलीपालकों को ऋण 
दिए गए। इस वर्ष ५ लाख ७७ हज़ार बड़ी तथा छोटी मछलियां बांटी गई, 
लगभग ३ लाख बड़ी तथा छोटी मछलियां सरकारी तालाबों तथा झीलों 
में डाली गई और ७७,००० छोटी मछलियां बेची गई। 
वन 

इस वर्ष ६६ मील लम्बी सीमा-रेखा अकित की गई और ४६६ 
एकड़ भूमि में| वन लगाए गए ।। भूमि-सरक्षण योजना के अधीन ११० एकड़ 
भूमि में वृक्ष लगाए गए। 


सहकारिता 

इस वर्ष सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर ४२५ हो गई। शीर्ष 
सहकारी बैक ने ५ लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण तथा ७,७५० रुपये के 
मध्यमकालीन ऋण दिए । 
सर्वेक्षण तथा भूमि बन्दोबस्त 

इस वर्ष १,३७२ वर्ग मील क्षेत्र में, भूमि-सर्वेक्षण का काम आरम्भ 
किया गया। झब तक २८३ वरगे मील क्षेत्र को सीमांकित और ३९४ वर्ग मील 
क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 
सहायता-कार्ये 

इस' वर्ष वर्षाभाव के कारण सदर तथा खोबाई सब-डिवीज़नों में काफी 
अधिक भूमि में बुवाई नहीं की जा सकी। अन्य सब-डिवीज़नों में भी देवी 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा। बैल, बीज तथा कृषि-औज़ार खरीदने के 
लिए किसानों को २ लाख रुपये का और आदिमजातीय किसानों को 
३,७१,५०० रुपये का ऋण दिया गया। 

वर्ष के उत्तरार्ध में भीषण आंधी तथा बाढ़ आने से धर्मनगर, कैलाशहर, 
कमालपुर तथा खोबाई सब-डिवीजनो में अमन” की फसल, मकानों तथा पशुओों 
की भारी हानि हुई । खाद्य, औषधियों तथा बांस के रूप में सहायता दी गई । 

शिक्षा 


५ सीनियर बुनियादी स्कूलों को छोड़ कर शेष सभी प्राथमिक तथा 
माध्यमिक स्कूल परिषद्‌ के नियंत्रण में कर दिए गए है। इस वर्ष गैर-सरकाछी 


कालेजों को अनावतेक वित्तीय सहायता देने की एक योजना बनाई गई । 
अध्यापकों के वेतन-स्तरों में और वृद्धि कर दी गई। 


६-११ वर्ष की आयु की ७२,६०० बालक-बालिकाओं को प्राथमिक 
शिक्षा' दी जा रही है। ३५ प्राथमिक स्कूल जूनियर बुनियादी स्कूलों में 
बदले जा रहे है और २ जूनियर स्कूल, ५ सीनियर स्कूल, ४ बुनियादी प्राथमिक 
स्कूल और ४ प्रायमिक स्कूल खोले जा रहे हैं । ४० प्राथमिक स्कूलों में दस्तकारी 
का शिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही हैं । 


स्वास्थ्य 


अगरताला के २५० रोगीशब्याओ्रों वाले अस्पताल का निर्माणकार्य इस 
वर्ष आरम्भ हुआ | लगभग ४ लाख ५० हजार मकानों में डी० डी० टी० छिड़का 
गया तथा १५,५८२ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। 
५ डाक्टरी के स्नातकों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और ३० 
बालिकाओं को सहायक धात्री-दाई की शिक्षा के लिए प्रवेश दिया गया। 


उद्योग 
अगरताला में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था” 
का निर्माणकार्य इस वर्ष आरम्भ हुआ । ग्रामोद्योगों के लिए ७ योजनाञओं 
को स्वीकृति दी गई जिनमें से ५ का कार्य आरम्भ करने का दायित्व सहकारी 
समितियों ने अपने ऊपर ले लिया है । इसके अतिरिक्त, खादी योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल” को १ लाख 
२६ हज़ार रुपये दिए गए। 
कई व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिए २ बहुधन्धी केन्द्र स्थापित किए 
गए । उच्चत्तर इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिको का प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
लिए ४ छात्र चुने गए है। 
आवास 
बागान श्रम आवास योजना के अधीन बागान-मालिकों द्वारा 
मजदूरों के लिए मकान बनत्नाए जाने के लिए ऋण के रूप में ५०,००० रुपये 
की राशि को स्वीकृति दी गई । कम आय वर्ग आवास योजना के अधीन भी 
७१,००० रुपये स्वीकार किए गए। 
... विद्युत्‌ * 
कनाडा से प्राप्त सहायता कार्यक्रम के अधीन सब-डिवीज़नल मुख्यालयों 
में ग्रामीण बिजलीघरों के निर्माण के लिए इस वर्ष ६ विद्युतू-उत्पादन यन्त्र 
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प्राप्त हुए । धर्ममगर तथा कंलाशहर में बिजली लगाने का काम 
जारी है। 
परिवहन 
इस वर्ष असम-अ्रगरताला मार्ग पक्का किया गया । १६४७ में ३ 
'पुल यातायात के लिए खोल दिए गए । अ्रगरताला-उदयपुर-सब्नम मार्ग पर 
२० मील सडक पक्‍की कर दी गई और कुमारघाट-नाभिमपारा सड़क 
का ६० प्रतिशत काम पूरा हो गया। 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए २० लाख ६ हज़ार रुपये 
स्वीकार किए गए । योजनाग्रों में २२९३ झूमिया परिवारों को बसाने 
तथा आदिमजातीय विद्याथियों के शिक्षण के लिए छात्रावास बनाने जैसे कार्य 
सम्मिलित थे। अनुसूचित जातियों के विद्याथियों के शिक्षण अ्रथवा प्राविधिक 
प्रशिक्षण के लिए भी ४२,००० रुपये निर्धारित किए गए। 


पुनर्वास 


विस्थापित परिवारों के पुनर्वाा की १,१६,७७,३४० रुपये की 
लागत की २६९ योजनाओं के अधीन इस वर्ष २,३१४ परिवारों को 
'बसाया गया। उद्योगों की स्थापना तथा प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधाएं 
देने के लिए भी २१० योजनाएं स्वीकार की गई जिन पर ६३,८१,२४० रुपये 
'व्यय होगे और इन उद्योगों में १९,२२१ व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा । 

विस्थापित परिवारों की बस्तियो से जल की व्यवस्था करने के लिए 
११ तालाब खोदें गए और २८ नलकूप लगाए गए । विभिन्न पुनर्वास 
'केन्द्रों मे ८ दवाखाने तथा ७ प्राथमिक स्कूल भी खोले गए। शिक्षा शुल्क, 
'पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान तथा छात्रवृत्तियों के रूप में बिस्थापित 
'विद्या्थियों को वित्तीय सहायता दी गई। 


शान्ति तथा व्यवस्था + 
सीमा पर व्यक्तियों तथा पशुओं के अपहरण की कुछ घटनाओं को छोड़ कर 
ओष क्षेत्र मे शान्ति तथा व्यवस्था बनी रही। इनमें से एक घटना में पाकिस्तान 
'के सैनिकों नें त्रिपुरा की लक्ष्मीपुर चौकी पर आक्रमण किया। इसमे २ 
पुलिस अधिकारी मारे गए तथा ३ पुलिस कर्मचारियों का बलातू अपहरण 
'किया गया । ये तीनों बाद को त्रिपुरा लौट आए। 
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भारत की (अर्थव्यवस्था के मूल भ्राधार रहे है । 


सदियों तंक करोड़ों लोगों के जीवन पर इनकी 
छाप रही है । समय की रीति के साथ हमारे कई 
रीति-रिवाज बदल गये पर हाथकरघा बस्त्रों की 
अपरिमित विविधता में तनिक भी न्यूनता नहीं 
आई । इनकी निरन्तर उत्क्ृष्टता का श्रेय उन 
भारतीय बुनकरों को अ्तुलनीय दक्षता और कला- 
कारिता को है, जो प्राचोन और श्राधूनिक डिजा- 
इनों का अनूठा समन्वय करने मे सिद्धहस्त है । 
भार तीय 


थ कै है 
हाथ करव के कसरत्र 
अखिल भारतीय हाथकरघा बोडं, 
शाहीबाग हाउस, विटट रोड, बम्बई 
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। किकहुमन ककया चनिहदिनईु।*ुलक पदक कक पद के दिभए 


सर्वेहितकारो प्रयास.... 





स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते राष्ट्र की प्रगति और 
विकास के प्रत्येक क्षेत्र में योग देना भश्रापका विशेष अधिकार है । 


इस महान रचनात्मक प्रयास में दिया गया साधारण सा सहयोग 
भी भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महान योगदान है । पंच- 
वर्षोय ग्रायोजना के श्रन्तग्गंत चलाई गईं बड़ी बड़ी विकास योजनाओं को ६ 
पूरा करने के लिए साधन जुटाने में आ्रापकी थोड़ी थोड़ी बचत भी 
सहायक सिद्ध होती है । इससे आपके राज्य की और श्रापके ज़िले को 


० 


योजना पूरी करने में, सहायता मिलेगी व अन्तत. झाप और श्रापके < 


परिवार को भी लाभ पहुंचेगा । इस प्रकार नए भारत के निर्माण का 
प्रयास चल रहा है, उससे सभी लाभान्वित होंगे । 


४५ 


भारत के हित में 





| 


बचत वठारा सबकी समा 






राष्ट्रीय बचत संगठन 


723-58/67 
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केरल में पधारिए 


पर्यटकों तथा यात्रियों क॑ लिए केरल, मीलों फैली हुई 
प्रकृति, सुन्दरता तथा मनोहारिता प्रदान करता है । 


अ्रति पुरातन मन्दिर, गिरजे तथा मसजिद धर्म-विश्वासियों को 
इस ओर बुला रहे है । 


यहाँ के त्योहार तथा मेले छट्टी के दिन बिताने के लिए यहाँ 
आये हुओं को अनन्त आनन्द और आञकर्षणीयता प्रदान करते है । 


पहाड़ियों के उत्तुंग श्ंग पर, पेरियार झील के तठ पर एक 
वन्य-जन्तु केन्द्र है जहाँ से वन्य-पंशुओं को स्वच्छंंद तथा निबेन्ध 
होकर विचरते हुए देख सकते है । 


सभी जगहों में सुविधापूर्ण निवासस्थान तथा स्वादिष्ट भोजन 
के प्रबन्ध किये गये है । 


सम्पूर्ण जानकारी के लिए लिखे--- 


दि डायरेक्टर, 
टूरिस्ट डिपार्टमेंट, 


त्रिवेन्द्रम । 
धररानातरशशाइबपध/2धशञब तब स्‍ स्‍तर श् ्ष ता अवध बाबा 4 0 ॥ ष ध 2 श ब ब्ब न बा 






7 


का 
श् 


रु 



















रे 


कं रे 
रे कर 


पर *॥॥7 हे 
तह 


५१0 
५ २७२७७ 


३) “०, 

; 

५ *8 है कण लता न गदर 

39७80 थक रब १2224 
2622 22222225 की ्ड्च 


224 )] ः ; 242 
27222 * 
ख्र््््् 





चिराग के घिलने ही जिन्न, हाथ बांधे उस 
फी हर आज्ञा, दर कामना पूरी करने के लिए, 2 
अलाठीन के सामने आ खथ् होता था। बह पूरा 


ट्री | 
विश्शसनोस्य था . पूरे भरोसे के काबिल. ,, ४2: 


९४८८2: &2 ५ 
अभात के उत्पादन भी वैसे ही विश्वासनीय हैं, वैसे... (८€?2 
ही न्गेसे के काबिल, .. सदा आप की सेवा में ! 


शआह्तके प्रकाश, अबतक सर्नोनिय। 


प्रभात (स्टोव अष्ड हंग्प) प्राडक्टस कश्पनी आाइवेट लि., 


नोवरू जम्पले, पारसी बाजार स्टीट, फोर्ट, वम्बई- १, 
है। || ५ 


क्र 
हैः यु ज 


.. 
रे 
जे 












| ६: है थे 
श्र है ५ (: ;० ४, ्स् 
५.४ न २७) 
हर (20८८ ७ 


शत ;/' 
0७२७२ २२७७७७००७४ न 






ह ४ ४७७७५५५४६५ ७७५४४ 2 00000 0 कर ज 








चाणक्यपुरी, नई दिल्‍ली-३ 


तार : अशोक होटल ४ “फोन : ३०११ १ (४० लाइन) 






*(४/8 


मे४७०५६ 











हं नी ५ लि ढ्ः आर अत 

०... मर में ता ं वि >-+-नन्‍क 

-- एकता में बल है... 7 
नी रा ा हे 0 
“४7.07 4॥ थे मर 











फाउण्ट्री और फ़ार्म, डीजल इंजन और हयूम 
पाइप, इमारतों का निमोण और शक्कर-उत्पादन, 
मोटरें और मशीनें -- अलग-अलग क्रिस्म के इतने 
उद्योगों की एक छत तले कल्पना करना ही मुश्किल 
है। फिर भी वालचन्द झ्रूप इण्डस्ट्रीज में ये सब (87 
एक ही साथ मिलते हैं। और ये सब देश की 

उन्नति के लिए दिन-दिन बढ़ती ८ 
जिम्मेदारी को पूरी तरह 
निभा रहे हैं। 






वाल्चन्द ग्रूप इण्डस्ट्रीज़ 
रजिस्टर्ड ऑफ़िस : कन्सट्रक्शन हाऊस, बलार्ड एस्टेट, ब॒म्बई 


शै७5 59.]4 का ध्श्धड६5ग 


च 


रल-यात्रा करते समय 
ध्यान रखिये 


€ सवा धर्म के बाद स्वच्छता का ही स्थान आता है । अपने में स्वच्छता 
की आदत डालिए । हम प्लेटफार्मो अथवा डिब्बों में कचरा आदि न फेंक 
कर लोगों की काफी सहायता कर सकते हैं । ऐसी चीजें कचरापेटियों 
में ही फंकी जानी चाहिएं । 


७ प्लेटफार्मो पर जहां तहां थूकना अस्वास्थ्यप्रद है। यह एक बुरी आदत 
भी है । हम थूकदानों का प्रयोग करें । 


क पीने के ठण्ड तथा पवित्र जल को किसी अन्य उपयोग मे न लाएं । 


७ डिब्बों में बेठने के स्थान पर पर न रखें । यह दूसरों को नापसंद होता 
हैं और न यह कोई अच्छी आदत ही है । 


७भारी सामान ब्रेकवान में रखाने से आपको तथा आपके सहनयात्रियों 
को डिव्त्रे मे अधिक स्थान मिलेगा । 


0 किसी भी साथी-यात्री द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद डिब्बे में 
धूम्रपान करना जुर्म है । ऐसी स्थिति में अ्रथवा जब डिब्बे में बहुत 
अधिक भीड़-भाड़ हो भ्रथवा दरवाज़े और खिड़कियां बन्द हों तो धृम्रपान 
नकरे। 


््््स्स रेल राष्ट्र की सम्पत्ति है। रेलों को हानि पहुंचान या चोरी करने वाले 
व्यक्तियों को पकड़वा कर आप सुरक्षा कार्य में सहायता पहुंचा सकते हैं । 
रेल कर्मचारियों को उनके विषय में या तो बता दिया जाना चाहिए अथवा 
उन्हे उनके सुपूर्द कर दिया जाना चाहिए। बिना किसी, उद्देश्य के जंजीर 
खीचने वालों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। 


पश्चिम तथा मध्य रल द्वारा प्रचारित 
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द्वितीय पंचवर्षोद्य योजना 


पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत 
परद्चिम बंगाल ने पंचवर्षीय 
योजना पर ७१ करोड़ रुपये 
खर्च किये । द्वितीय योजना पर 

हे इसके दुगने से भी अधिक 
अर्थात १५३ करोड़ रुपये खर्च 


लेकिन सिर्फ रुपया ही हमे 
सफलता की चोटी पर नहीं 
पहुंचा सकता । जनता को 
' आगे बढ़कर स्वेच्छा से सहयोग 


॥जयजयाथ३रत3४ जन २४०२ #और #7/स्म्ाए१म/३/४ ०८ ५ /:2//२/२/7२२77२//  च की 


करेगा | इस विशाल रकम का _-& देता होगा तभी हम अपने 
एक-एक नया पैसा जनता के कु लक्ष्य पर पहुंच सकेगे । इस 
कल्याण के लिये शिक्षा प्रसार लिये आइये हम सब मिल- 
में, उद्योगों के विस्तार में, कर काम में जठ जायें भौर 
चिकित्सा की सुविधायें बढ़ाने में, ग्रपने उज्वल' भविष्य के 
सिंचाई विस्तार और क्ृषि स्वप्तों को साकार बनायें । 


विकास में तथा सामाजिक 
असमानता दूर करने में खर्च 
किया जायेगा । 





पश्चिस बंगाल सरकार द्वारा प्रचारित 









| जब आप रेल द्वारा यात्रा | 
करते हैं 





क्या श्रापक साथ जवाहिरात, बहुमूल्य रत्न, घड़ियाँ, रह्मी वस्त्र, 
शाल, कमरा, वाह्म-यन्त्र भ्रथवा श्रन्य बहुमल्य वस्तुएं होती हें ? 





यदि ऐसा है, तो आपसे यह अनुरोध किया जाता हैं कि जब आप 
ऐसी वस्तुएं रेलों की देखभाल में छोड़ते हैँ तथा किसी भी बण्डल में 
रखी ऐसी वस्तुओं का मूल्य ३००] रु० से अधिक हो तो झाप 








(१) बुकिंग कराते समय उनका मूल्य लिखित रूप में रेल 
अधिकारियों को बता दें, तथा 







(२) सामान्य भाड़े के अलावा उपर्युक्त मूल्य का कुछ प्रतिशत 
रेल प्रशासन को दें, अन्यथा रेल ऐसी वस्तुओं के खोए 
जाने अथवा नष्ठ होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई 
जा सकेगी । जिन वस्तुओं का ऊपर उल्लेख किया गया 
है, वे तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं को आप रेल समय- 
सारणी तथा मार्गद्शिका में “वर्जित वस्तुओं” में गिनाई 
हुई पाएंगे । 







इस सम्बन्ध में आप अपने निक्‍टस्थ स्टेशन मास्टर से आवश्यक 
जानकारी प्राप्त कर सकते हैँ । 


उत्तर रेलवे 
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ग्रान््र प्रदेश की प्रगति 


ग्रान्ध्र प्रदेश आज एक पूर्ण सुगठित तथा सजातीय राज्य है जो 
राज्य पनस्पंगठन के फलस्वरूप सामने आने वाली सभी समस्याओं को 
सलझा च॒का है। राज्य का बजट सन्तुलित है और इसको वित्तीय स्थिति में 
हुए सधार के फलस्वरूप र.ज्य योजना क ३५ करोड़ रुपये के निर्धा- 
रित व्यय की व्यवस्था करने में समर्थ हुआ, जबकि १९५८-५६ में मल 
रूप से ३० ०२ करोड़ रुपये व्यय करने का ही विचार किया गया था । 

राज्य मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भो बहुत अधिक गति 
से उन्‍नति हुई । इस समय राज्य में विभिन्‍न प्रकार के २३५ विकास 
खण्ड हैं जिनके कार्यक्षेत्र के अधीन राज्य का ५० प्रतिशत क्षेत्रफल, ५९ 
प्रतिशत गांव तथा लगभग ६८ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आती हैं । 

एक स्वतन्त्र निगम ने राज्यीय सड़क परिवहन सेवाओं का संचा- 
लन अपने अधीन कर लिया हैं । इस समय राज्य में ७४६९ बसे चलती 
हैं और सम्पर्ण राज्य में सडक परिवहन का राष्ट्रीयकदरण करने के 
निर्णय के अनुसार नये क्षेत्रों मे बसों की व्यवस्था की जा रही है । 

द्वितीय योजना के प्रथम ३ वर्षो में खाद्य-उत्पादन में काफी वद्धि 
हुई । इस योजना के अन्त तक ७०'६४ लाख टन खाद्य के उत्पादन 
का लक्ष्य रखा गया हैं जो योजनाकाल में ३०३ प्रतिशत वद्धि के 
वराबर होगा । इस कायें में बड़े, मध्यम तथा छोटे सिंचाई योजना- 
कार्यो से भी सहायता मिल रही ह । 

योजना में निहित कार्यक्रमों तथा योजना-भिन्‍न कार्यक्रमों के 
कार्यान्वित किए जाने में सन्‍्तोषजनक रूप से प्रगति हुई । 
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झ्रान्ध्र प्रदेश का सूचना तथा जनसम्पर्क विभाग 


द्वितीय पंचवर्षोष योजना 


कृषि उत्पादन कार्थक्रम 
सहकारिता ही समय की मांग 

१. सरकार सर्वोत्तम टेकनिकल परामर्श, हर संभव वित्तीय 
सहायता और बीजों, खादों तथा औजारों झ्ादि के सप्लाई करने 
की व्यवस्था करेगी । 

२. किसानों को चाहिए कि हर एक खेत, हर एक फ़ार्मे और 
हर एक गाँव में अधिक से भ्रधिक पेदावार हासिल करे । 

३. अधिक उपज ही समय की माँग है, अपनी खरीफ़ फ़सल में 
रिकार्ड उपज पैदा करने के लिए सरकार से मदद लें । 


पंजाब सरकार का सचना तथा जनसभ्पक विभाग 
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छि. 


आपका कल्याण ओर राष्ट का उत्थान 


दूसरी पंचयर्षीय योजना हमार राष्ट्र को असाः 
से सुक्ति दिलाने की चेष्टाओं को मूर्त रूप प्रदार 
करतो हे और दिद्या दिखाती है । 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम से से हरेक कह 
न कुछ सहयोग देकर योजना की सफलता में हाथ 
बठटा सकता हे । हमारी योजना समंचे राष्ट्र को 
प्रगति ओर समृद्धि की ओर अ्रप्रसर करने वाल 
सम्मिलित प्रयास की प्रेरक शक्ति है । 

















झधिक अन्न उपजा कर, ऑद्योगिक उत्पादन 
बढाने में सहायता कर, समाज सेवायें प्रदान 
कर, भ्रधिक बचा कर और उसे राष्ट्रीय बचते 
की म॒दों में लगा कर आप नये भारत के निर्माण 
में रचनात्मक सहयोग दे सकते हे । इसमे 
अन्तत,. आपका अपन! 
लाभ व कल्याण निहित 


हे। 


योजना की 
सिद्धि आपकी 


समाद्ि 


7043-58/92 





ग़क॑ लिवर ऑयल 


स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभदायक 


चार रूपों में प्राप्त 


+ शार्कोमाल्ट 
एक अत्यन्त सुस्वादु औषधि 


| जिसमें माल्ट एक्सट्रेक्ट के पोषक । 
| पदार्थ और शार्क लिवर झॉयल के | 
॥ औपधीय पदार्थ सम्मिलित रहते है । । 


एक आस वाली प्रत्येक शीशी में : 


+ शार्कोविट 
कॉड लिवर ऑयल की मात्रा के 


| बी० पी० १९३२ लीजिए । 


| विटामिन ए १,००० भ्र० इकाई/ ग्राम । 


विटामिन डी १०० अ० इकाई/ग्राम 


[ एलासमिन पर्ल्स ।क्‍ 
जिलेटिन कंपस्यूलों में अधिक | 
गुणकारी शाक लिवर ऑॉयल । 


प्रत्येक कैपस्यूल में : 


हे विदारि ए 
| मजल्ट एक्सट्रक्ट रे८ ग्राम | वटा।भन ए ६,००० आ० इकाई | 


| विटामिन ए १२,००० अर० इकाई | 
| विटामिन डी २,४०० अ० इकाई | 


विटामिन डी १,००० अर० इकाई |, 


+ एलासमसिन लिक्विड 
विटामिन ए और ग्रतिरिक्त 


क्‍ ि ._। विटामिन डी का मिश्रण । ) 
| समान ही झॉलियम विटामिनेटम | ; 


विटामिन ए २०,००० अ०इकाई/ग्रास |. 
विटामिन डी २,००० झ० इकाई/ग्राम 


निर्माता 
मछलीपालन प्रोद्योगिकी प्रयोगशाला 
(मछलीपालन विभाग, बम्बई सरकार) 
सेसून डाक, कोलाबा, बम्बई-५ 


रे मुख्य वितरक । 
कैम्प एण्ड कम्पनी लिमिटेड । 
& कलकत्ता ७दिल्‍ली ७बम्बई &७मद्रास 


सरकार तथा अस्पतालों के लिए शा्क लिवर ग्रॉयल के लिए सीधे 
विभाग को लिखे । 








(८९७७१ ९/९/११७८/ 


व७-323५, दाडटप0 90ण67/ 45 धी& एाणार्क्षा0ा - 90 #028 श59 ऐलेएबें2 + 


एयीशप इारच्णएजएा तैटएल0 गला, 77थ8452० #.प० 008, 0007 एफ ०0 पलक, 


छड्रंरणाप्फाक 0पाफ़पा, ध्याते 6 5००७८7९5५ उतर ' 


धर ० रड कैणयार क्‍फठ्या सरेश्यालसला $20प००.... 2 ० 5 ली मनन मन कि 
ढल्एपगाए घ्राव॥ 98 05०0, बएत॑ ण्योध्वदशटा... यो दा एह&प्रष्ार, 0 हष्ार-#ा ०८ &: 
॥ गत 89, | पड सब वि)6 णीं ठप, एप श्र | 4-भारश, ठ600घ्छ0 8.एजारएक 


वगिय लछेआएप 207्8प0078 डोदाए एंड 70एडछ, 5... | «॥. 


_.... ८0४ एएस085 


छत यणठ58 0जाप्राफपाठा +लीवछड प्रठगा करलालाज...... - 
8 8 7906४9| शच्वा8 00 97027०5$ ० (० 
60 वा5 5लो 9 0 छब/ड, [00....... 


[07 गराडईलोठ्ट, ग पा5 (850 शी! /६६75, 58०१025 





वजह # एक कि। एवं (॥ि0057865 [ज।६0 
#649 $ 2९50 77007[7८६0/द7$ 0 2ए्गामशाक्षया ८076एटट0रड ता दटटलाइ072३ 
ण0पा विधवरेपर्त फीचर ॥09४ *07 इाल्शा।. शाएं ः हिच्ट्ाइपदए० 056, #(प्रा0ंउ४ कह: । 

४/0६8 44. (प्रावंडाय (((६₹०3) निी-कंत्पत॑ (४5523). 

..._ ॥लावड्राह शैहलाफ : ' 
565352966 870६/0875 (7/39 ) 7795६ इरौना:ल्त ह 


॥0 छिशेशाए €९६एगथगा8८ $0980 ॥9५6 ॥770५07760 
६0 >जगाडावगाडर एड रि5, 4 हाल लाते स्यात.... 


पडा8 धाउ827005 पररेवो, 0652 58785 ए।० । 
जिं। ६0 06 85 ॥90 85 २5, |.5 ८0765 8 ४टथ77 
#4.. > 89 “| 





$३९-$+$+क$$क कर +$क$कक$॑+क कक ९4 +-$क +क$ < $ 4 -+-$+4क की 


++ 2+५९९००++++०+%++++*+*++++५+*+*+०+*+++०७+++*+*००+९+%+++*++++++++*०++++*++*+***+*++++++९+*९+*+++*++*+++*+९५९+ 


$९-३९९+$$$$९४३४३+३४९७७+२७+$३$+$३+$+क$$क$$क॑+$क++-३९+९+कक+क$क+ कक 


. बाल झड़ना बन्द होकर 


रामतीथ ब्राह्मी तेल 
(स्पेशल नं० १) 
आयुर्वेदिक औबधि (रजिस्टड ) 
यह सर्वोत्तम ओषधि है । 
इस से आंखों को ठण्डक 
पहुँचती है तथा यह सभी 
ऋतुओं में सब के लिए 
लाभदायक होता हे ! 
सूल्य : बड़ी शीशी ४ ०, छोटी शीशी २ रू० 
प्रत्येक स्थान पर प्राप्य हे । 






लम्बे चमकोले और सुन्दर  /( €)) हट (00 लक 
बनते हे । सफेद बालों को (डेप 

५ हे 74 रू 
काला करने तथा शरोर 62. 
की मालिश करने के लिए 


0 
हि > 
राह रः 


है है है| 


नल निन लक लता धनशानीभीफील लिन किन । 


योग विद्या का अद्वितीय ग्रन्थ 


“उमेश योग ददोन' 


(प्रथम खण्ड)--चार भाषाश्रों में 
गुजराती # हिन्दी & मराठी & अंग्रेजी 
लेखक : योगीराज श्री उमेशचन्द्र जी 
४०० से श्रधिक पृष्ठ तथा १०८ से श्रधिक चित्र हे । संक्षेप 
में, स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, रोगियों तथा निरोगियों सब को श्रयूर् 
मार्ग दर्शन कराने वाली श्रजोड़ पुस्तक हैं । 
प्रत्येक भाषा की पुस्तक की प्रति का मूल्य रु० १५) 
डाक खर्चे रूट २) अलग । मनीझार्डर या पोस्टल आ्रार्डर से भेजिये । 
वी० पी० नही भेजी जातो । यू० के० में मूल्य १ पौण्ड ८ शिलिंग, 
सू० एस० एु० से मूल्य डालर ४.५० 


श्री! रामतीर्थ योगाश्रम, दादर बम्बई-१४ 


फोन : ६२८६९ ग्राम: "छर«]०५७२.५%। 
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दो प्रधान मंत्री कप भारत तथा बर्मा हर 


घरेलू इस्तेमाल के हथकर्घे के वस्त्र 
शुद्ध मणिपुरी उत्पादन की ही मांग कीजिये 
.... मणिपुर प्रशासन द्वारा अचारित 





साठ साल 


अम्बत्त र स्थित डनलप फेक्टरी का उदघाटन 
१२ फरवरी १९५०४ को सम्पन्न हुआ। , 


साठ साल पूब, जब भारत में डनलप ने पहले 
हवाभरे टायरो का प्रचार किया उस समय 

£ सिफ साहसी व्यक्ति ही सायकिल पर चढते थे 
और मोटरगाडी तो एक भय और आश्चर्य की 
वस्तु थी । उसके कुछ वर्ष बाद तक भी यही 
कहा जाता था कि 'बस में सफर करना जितना 
साहस का काम है उतना ही साहस का काम 
है उसे चलाना ।” 


साहस और तत्परता के फलस्वरूप इन साठ सालो 
के अन्दर सड़क के यातायात-साधनों में ऋषफी 
उन्नति हुई है। अम्बत्त र स्थित नई फेक्टरी, जो 
भारत में डनलप की दूसरी फेक्टरी है, 

उन लोगों के लिये वरदान स्वरूप है 

जिन लोगों ने सड़क के आधुनिक यातायात- 
साधनों की इतनी उन्नति की है। कक 
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निवको 
तांबा तथा अल्युमिनियम के कण्डक्टर' 
रक तथा अल्युमिनियम के कणग्डक्टरों में निक्‍को कण्डक्टर 
बहुत प्रसिद्ध है । निक्‍को सें तांबा के कण्डक्टर--ठोस तथा 
ः> बेटे हुए, ट्राली के नालीदार त।र, ए० सी० एस० श्रार० तथा 
० श्रल्युमिनियम के तार तेय[र किए जाते हे । निक्‍को की सभी 
. चस्तुएँ बढ़िया किस्म की होती है । 
निक्‍को उत्पादन भारतीय मानक संस्था से निर्धारित विधि 
४० तैयार होते है । 









द नेशनल इस्सूलेटेड केबल कम्पनी 

प्रॉफ इण्डिया लिमिटेड 
स्टीफेन हाउस, डलहौजी स्क्‍्वायर, 
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| स्थायी महत्व की पुस्तकें 


मुल्य डाक खच 








रूसी-हिन्दी शब्दकोश (लखक--बोर 
। राजेन्द्र ऋषि) ३५.००. -- 
ह सम्पूर्ण गांधी वाड मय (खण्ड १)--१८८४-१८९६ 
; कपड़े की जिल्द ५.५० ०.८५ 
)! कारज की जिलल्‍द ३.००. ०.५० 
है. राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१६५२-१६५६) ३.५०. ०.८५ 
$ स्वायीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के 

भाषण) (१६४९-५३) ५.०० १.३५ 
भारत की एकता का निर्माण (सरदार वल्लभभाई 

पटथेल के भाषण) ५.००. १.३० 


» भारतीय कविता १६५३ हि ५.००. १.७४ 
9 भारत १६४८ ३.५० ०.६४ 
# बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष ३.००. ०.४५ 
3 भारत के बौद्ध तीर्थ २.००. ०.३० 
& भारतीय वास्तुकला के ५००० वष २.००. ०.२५ 
# अशोक के घर्मलेख १.००. ०.२५ 


(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग) 


२५ रुपए या इसव अधिक को पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया 
जाता है । सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रताग्रों या निम्न पते से प्राप्य - 


'. पब्लिकेशन्स डिवीजन 
पोस्ट बॉक्स, नं० २०११, ग्रोल्ड सेक्रेट रियट दिल्‍ली--८ 
-१, गास्टिन प्लेस, कलकत्ता-१ 
३, प्रॉस्पेक्ट चेम्बर्स दादा भाई, नौरोजी रोड, बम्वई-१ 
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कार्यकुशलता तथा विनम्र सेवा हो हमारे व्यापार 
की आधार शिलाएँ हैं और हमें विश्वास है कि 
ग्राहकों की संतुष्ट करमेवाली ऐसी सेवाओं के कारण 
ही हमारा विकास हो सका है। ५० वर्ष पहले गड़ौदा 
में हमारा पहला कार्यालय खुला था लेकिन आज ३ 
कर , बह में कप 5५ 0 कार्यालय के 
2 हमारी चुकता हू, ९ै,२५,००,००० 
/यक हो गयी है अब हम बैंकिंग सम्बन्धी हर प्रकार 
विदेशी 

हि का कामकाज करते हैं और अपने विदेशी कार्यालयों 
27 तथा प्रतिनिधि नैकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय 

! में सी आपकी सहायता कर सकते हैं। 


क्यों न आप बैंक ऑफ़ बरोडा के स्थानीय कार्यालय में 
पधार कर हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं! 


५ 2:02. 











करण्ट एकाउण्ट * सेविंग्त बैंक एकाउप्ट * फिल्स्ड 
डिपॉजिट * लोन तथा ओवरडाफ़्ट * कैश क्रेडिद 
एक्राउण्ट * बिलों और दुण्डियों का डिस्काउण्ट * सेफ़ 
कस्टडी * फ़ॉरिन बिल तथा लेटर ऑफ़ क्रैडिर * 
टैबेलर्स चेंक तथा केश सर्टिफिकेट ' डिमाण्ड ढाफ्ट * 
टेलिग्राफिक टान्सफर * एग्जीक्यूटर तथा ट्स्टीशिप * 
सेफ डिप्रॉज़िट हॉकर 
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द कनारा इण्डस्ट्यल एण्ड बेकिंग सिण्डिकेट लिमिटेड 
में धत जमा कराने के १९ कारण 

१, आधुनिक महाजनी (बेकिंग) की व्यवस्था के लिए यह एक श्रच्छा बेक है। 

२. इसे ३३ वर्षों से श्रधिक का अनुभव है । 

३. इसके श्रनभवी तथा काल कर्मंचारिथों की परिपक्व सझ्न-बझ् का 
लाभ उठाइये । 

, यह आपकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूति कर सकता हैं । 

. यह जनता का बेक है। इसकी दृष्टि में धनी तथा गरीब एक समान हे । 

, इसका सफल कारोबारी व्यक्तियों के साथ सीधा सम्बन्ध है । 

, विद्यार्थिश्रों को सेविग्स बेग एकाउण्ट की विशेष सुविधाएँ दी जाती है । 

: प्रत्येक ग्राहक के हित का प्रा-पूरा ध्यान रखा जाता है । 

. यह एक द्रदर्शी बंक हे जो राष्ट्र की भावी स्मद्धि में योग दे रहा है । 

. इसके साधन विस्तृत हे और इसका दिनोदिन विकास हो रहा है । 

« यह वक्षिण भारत की सेवा करता है सम्भवत : झाप इसकी १२१ 
शाखाओं में से किसी न किसी के निकट ही रहते होंगे । 


१२. बक का प्रत्येक क्मंचारी आपके आर्थिक जीवन में आपकी सहायता 
करने को तयार हे । 
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भारत के पक्षो 





(साहित्य, कला और मानव जीवन से सम्बद्ध अध्ययन सहित) 
लेखक--राजेइवर' प्रसादन।र/यण सिंह 
१०० चित्र जिससें ४० रंगीन 


फु 

३ 

; 

३ 
पंडित जवाहर॒लाल नेहरू ने श्रपनो प्रस्तावन( सें लिखा हे, “ ; 
राजश्वरप्रसाद ने साहित्यिक प्रसंगों और श्रनेक चित्रों द्वारा इस पुस्तक $ 
का सोन्दर्य और भी बढ़ा दिया है ।” $ 
मूल्य रु० १२.५० डाक व्यय रु० १५० $ 

२ 

हिल्ली- 


हक 


 पब्लिकेशस्स 'डिवीज़न 


: पोस्ट बाक्स नं० २०११, श्रोल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्‍ली--८ 
+++५९+९$++९९९+२++९+९+७$*९++क९+*९+++९*७ २९ 


कक कर की कक के हैक पक कै हज कक की कक कल कल कक रह क के लकी कक के 





भारत को -प्ती 


आप चाहे कितना ही घूमे हों 


फिर भी 


विभिन्न आकर्णों वाले 


इस विस्तृत देश में 


जानने और देखने योग्य 


बहुत कुछ हे 


पर्यटन विभाग 


प्र ॥ परिवहन तथा सचार 
मंत्रालय नई दिल्ली 
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भारत सरकार 
पर्यटन विभाग 
कार्यालय +-- 

त्यूयाककं... लंदन. 
सान फ्रांसिसको, * 
मेलबर्न. कोलम्बो. 
कलकत्ता. दिल्‍ली. 
बंगलौर,. आगरा. * 
जयप१र औरंगाबाद. 
मद्रास. बम्बई. 
भोपाल. वाराणसी. 
कोचीन. दाजिलिंग. 


आर मं> 





